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निवेदन 


लगातार बहुत से वर्षों की मेहनत और बड़ी-बड़ी कुर्बानियों के 
बाद १५ अगस्त १६४७ का दिन आया है, जिसे कि कुछ अंश में 
भारतवर्ष का स्वाधीनता-दिवस कद्दा जा सकता है। असल में इस दिन 
हमें श्राजादी नहीं मिली है, सिर्फ हमारी आजादी का रास्ता साफ हुआ 
है । १५ अ्रगस्त ने हमें खंडित भारत ही दिया है; हाँ, इस बात की 
सम्भावनाएँहे कि यदि हम उचित ढग सेश्रौरहोशियारी से काम करें तो 
हमारा अखंड और स्वाघीन भारतवषं का लक्ष्य भी पूरा होकर रहेगा । 
हमें जेसे एक और पाकिस्तान की समस्‍या को हल करना है, दूसरी श्रोर 
लगभग छुः सौ की संख्या वाले, और जगह-जगह बिखरे हुए देशी 
राज्यों को, उनकी नो करोड़ जनता को, स्वाघीन करना है। यह स्पष्ट 
है कि जब तक हमारी रियासतें श्रपने शासकों की निरंकुशता या एक- 
तंत्री दृकूमत से मुक्त नहीं होती, भारतब्ष को आजाद समभना ठीक 
नहीं है | इस लिए हमारा कतंव्य है कि श्रपने रियासती भाइयों के 
साथ कन्घे से कन्धा मिलाकर उन्हें आजाद करने में मरसक भाग लें । 
इस दिशा में एक खास काम ययेप्ट साहित्य तैयार करते रहना है । 

श्रव देशी राज्यों को पुरानी गाथाश्रों से संतुष्ट न रह्दा जाय | किसी 
नरेश के चन्द्रबवंशी या सूयवन्शी श्रादि होने से उछके बतमान दोषों 
को ढकने का काम लेना वंशाभिमान का दुरुपयोग करना है | यदि 
प्राचीन या प्रतिष्ठित कुल का अ्रमिमान करनेवाले व्यक्ति अपने उत्तर- 
दांइत्व को नहीं समभते तो यह और भी अधिक दुःख और शोक का 
विषय है | इसी तरह यदि किसी राज्य में अच्छे सुन्दर वैभवशाली 
राजभवन, हवाई महल या अन्य इमारते' तथा वाग-बगौचे हैं; द्वाथी 
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मोटर, घोड़े, बग्गी, पालकी ग्रादि साज्ोसामान है, गैस और बिजली 
की रोशनी है तो उससे भी हमारी दृष्टि कलुषित न होनी चाहिए । 
हमारे सामने विचार यद्द रहना च!हिए कि राज्य का श्रथं है, जनता 
का राजनीतिक संगठन --वह संगठन- जिसमें शासक एक आवश्यक अंग 
तो है, पर वह एक अ्रंग मात्र ही हे। राज्य में दिखलाई देनेवाले 
वैभव के सम्बन्ध में हमें सोचना चाहिए कि उससे जनता का कया द्वित 
साधन होता है। यदि कोई शासक राजमहल में ऐवश्यं का उपभोग 
कर रहा है, श्रोर जनता भूख-प्याभ से व्याकुल दे, श्रोर श्रपनी बाणी या 
लेखनी का उपयोग करने से भी वंचित है त। यह बात शासक ओर 
शासित दोनों के लिए शोचनीय है । 

निदान, देशी राज्यों के सम्बन्ध में विशेष आवश्यकता ऐसे साहित्य 
की है, जिससे पाठकों को मालूम हो कि रियासतों की राजनीतिक 
समस्याएँ क्या है, इनकी शासनपद्धति कैसी है, उसमें क्‍या दोष हें, 
जिन्हें दूर करने पर उसे उत्तरदाई शासन कटद्दा जा सकेगा, और देशी 
राज्य भारतीय संघ की सुयोग्य इकाई बनकर देश की उन्नति ओर 
समृद्धि में यथेष्ट भाग ले सकंगे । 

हसने इस पुस्तक को पहली बार सन्‌ १६२६ में लिखना श्रारम्भ 
किया था, पर कुछ सामग्री मिलने की इन्तजारों में, तथा हमारे दुसरे कामों 
में लग ज्ञाने के कारण काम बीच में झके गया और यद तेरह वर्ष बाद 
प्रकाशित हो सकी । वह श्रगस्त १६४२ के आन्दोलन का समय था । 
अधिकांश रियासती नेता नजरबन्द हो गए ये, या जेल-जीवन बिता रहे 
थे | हमारे कुछ मित्रो ने वहाँ दही हस पुध्तक का स्वागत किया | अचस्वु, 
जो कायकर्ता बाइर ये, उन्होंने अपने श्रपने क्षेत्र में इसका प्रचार करना 
अपना कतंव्य समझा । इधर, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, ने इस 
पुस्तक को मध्यमा (विशारद) ओर उत्तमा (रत्न) परीक्षा के पाव्यक्रम 
में रखा | इस प्रकार हमारे विशेष प्रयत्न किए बिना दी पुस्तक योग्य 
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पाठकों के हाथों में पहुँचती रही । 

इस पुस्तक का पहला संस्करण सन्‌ १६४६ के आरम्म में ही 
समाप्त हो गया था, श्रोर हमने भी उसी वर्ष इसका स'शोधन करके 
दुसरा स श्करण छुपाने का विचार कर लिया था। पर कागज के संकट के 
कारण वह विचार पार न पड़ा। यह भी सोचा गया किइसका पहला भाग 
हो प्रकाशित कर दिया जाय, पर वह भी न हो सका | सन्‌ १६४६ के 
अन्त में विधान-समा का काम शुरू हो जाने के बाद देशी राज्यों के 
सम्बन्ध में विचार करते-करते एक नयी पुस्तक लिखी गयी--“भारतीय 
संघ और देशी राज्य! । परन्तु जब कि 'दिशी राज्य शासन” के ही छुपाने 
की व्यत्रस्था नहीं हो रही थी, नयी पुस्तक छुपाने की बात ही क्‍या 
थी | फिर, इस नयी पुस्तक में जिन विषयों का विचार किया गया था 
उनमें से कुछु का अन्तिम स्वरूप निश्चित नहीं हो पाया था | इस लिए 
यह सोचा गया कि उसकी जो बातें विशेष उपयोगी हैं, उन्हें दिशा 
राज्य शासन! के पहले भाग में मिला दिया नाय। दुसरे भाग को 
तो स्थागित ही कर दिया गया था। हाँ, यह विचार मन में रहा कि 
उसमें से नमूने के तौर पर कुछु राज्यों की शासनपद्धति का परिचय 
दिया जा सके तो अच्छा है । 

अ्रखिर, कागज की व्यवस्था हो जाने पर पुस्तक के दोनों भाग 
छुपाने का निश्चय किया गया। पर पुस्तक की कीमत न बढ़े इस 
विचार से इसका आकार परिमित ही रखना था। इसलिए इसके प्रृष्ठों में 
अधिक से अधिक पाख्य सामग्री देने के अलावा, यह भी सोचा गया 
कि खासकर इसके दूसरे भाग के विषय को कहां तक और किस प्रकार 
संज्षित किया जाय | क्‍यों कि “देशी राज्यों को जनजागति) एक अलग 
पुस्तक लिखली गयी है, इस लिए इस पुस्तक से उस विषय को सहज 
ही निकाला जा सका | फिर भी कुछ बातों को सत्तिप्त करनांथा | 
इसके लिए कितने ही एृष्ठों को दुबारा लिखना पड़ा। इस काम में बहुत 
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हुईं | सन्‍्तोष यही था कि आखिर पहले तैयार की दुई सामग्री का कुछ 
तो उपयोग हो जायगा | 

सन्‌ १६४७ देशी राज्यों की व्यवध्या में बड़े-बड़े परितेनों का समय 
रहा है | स योग से पुस्तक छपने के समय (श्रगस्‍्त में) बहुत से परि- 
वर्तनों का निश्चित रूप सामने थ्रा गया | पुस्तक में नयी से नयी बातों 
का समावेश हो सके, हसके लिए हमने भरसक प्रयत्न किया है । पाठकों 
को पुस्तक पढने से मालूम हो जायगा कि इसमें अगस्त ओर सितम्बर 
१६४७ तक की नयी बातों का समावेश है। 

इस पुस्तक में जिस सामग्री की सहायता ली गयी है, उसका उर्ंलेख 
यथास्थान किया गया है। श्रद्ध॑य श्री० विजयलिंह जी 'पथिक' ने इस 
पुस्तक के पहले स स्करण की प्रस्तावना लिखो थी, उसका श्रवश्यक 
अंश कृतज्ञता पूवंक इस स स्करण में भी दिया जा रहा हे । श्रपनी नयी 
पुस्तक 'देशी राज्योंकी जनजागति? के वास्‍्ते उपयोगी सामग्री स ग्रह करने 
के लिए हमने मई और जून १६४७ में देहली, जयपुर, जोधपुर और 
अजमेर की यात्रा को थी | इस यात्रा में 'देशी राज्य शासन? की स शो- 
घित प्रति भी हमारे पास थी। देहली में मिनत्रवर श्री० जगदीशप्रसाद 
जी चतुर्वेदी बी० ए०,एल-एल० बी० से इमें इस रचना के स शोधन में 

श्रच्छी सहायता मिली । श्री० पूर्णचन्द जी जैन एम० ए० साहित्यरत्न 

सम्पादक साप्ताहिक लोक वार्णा? और स युक्त सम्पादक देनिक 'लोक- 
वाणी” (जयपर), भी० अचलेश्वरप्रसाद शर्मा, सम्पादक 'प्रजासेवक! 
(जोघपुर), और भ्री० रामनारायण जी चोधरी सम्पादक “नया राजस्थान? 
(अजमेर) से भी कुछ विषयों पर विचार-विनिमय हुआ। रियासती 
विषयों के अ्रच्छे साहित्यकार होने के कारण इन मित्रों की इस पुस्तक में 
स्वमावतः विशेष रझचि थी। हम इसे कहां तक उपयोगी बना सके हैं, 
इमका निणंय तो सुयोग्य पाठक कर गे, हां, हम यह कह सकते हैं कि 
हमने श्रस्वस्थ होते हुए भी इसके लिए. भरसक कोशिश की है । 
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में उन सजनों का कृतश हूँ, जिन्होंने इस पुस्तक के पहले संल्करण 
को, उसमें कुछ अनिवार्य न्यूनताएँ होते हुए भी, खूब श्रपनाया ओर 
उसका अपने -अपने ज्षेत्र भी निष्काम भाव से प्रचार किया। श्राशा है, 
इस संस्करण को भी ऐसे प्रेमी सजनन काफी संख्या में मिलेंगे । 
इत ग्रन्थमाला को ऐसे महानुभावों का सहयोग बराबर मिलता रहा है, 


श्रोर श्राशा हे, मिलता रहेगा । 
विनीत 


नउाग्ाय 77 क्रेम्णा 
५१ अआाव्या4 ल्ब्बर 


'देशी राज्यों की जनजाग्रति! पुस्तक छपनी शआरम्भ हो 
गयी है । इसकी विषय-सूची इस पुस्तक के अन्त में दी गयी है । 


दमा याचना 


हमारा स्वाध्थ्य ठीक न होने से पुस्तक में कहीं-कहों प्रफकी श्रशुद्धि 
रह गयी हे । उदाहरण के तोर पर पृष्ठ १११ में विधान-सभा के सदस्य 
ब्रिटिश भारत के २६३ और देशी राज्यों के ६१ छुप गये हैं। अ्रसल में 
ये क्रमशः २६२ ओर €३ होने चाहिए थे। [ आगे के प्रष्ठों में देशी 
राज्यों फे सदस्यों की संख्या ६३ बतायी ही गयी है।] आशा है, 
विचारशील पाठकों को प्रूफ की अ्रशुद्धियों से कोई भ्रम न होगा, और 
वे हमारो विवशता का विचार करते द्ुए हमें क्षमा करेंगे। 
--लेखक 


समपंण 


देशी राज्यों की जनता के संकट दुर करने तथा उत्तरदाई 
शासन स्थापित करने के लिए अनेक महानुभावों ने समय- 
समय पर बड़े बड़े ऋष्ट सहे हैं, यहाँ तक कि वे जीते-जी 
शहीद दो गये हैं; उनमें से बहुत-सों के शुभ नाम यथेष्ट 
रूप से प्रकाश में नहीं आये हैं। उन ज्ञात और अज्ञात 
सभी सज्जनों को सादर बन्दना करके यह पुस्तक ऐसे सब पुरुषों 
और ख््रियों, युवकों तथा बृद्धों को श्रद्धा सहित समपण की 
जाती है, जो रियासती जनता-जनादुन की सेवा-पूजा में अपना 
सवस्व न्योछावर कर रहे हैं, जिनकी संझ्या भारत-माता के 
सौभाग्य से उत्तरोत्तर बढती जा रही है, और जिनके त्याग 
और बलिदान के फल-स्वरूप देशी राज्यों का शासन निकट 
भविष्य में ही उत्तरदाई तथा जन हित्कारी होनेवाला है | 


बिनीत 
भगवानदास केला 


भस्तावना 


भी० भाई भगवानदास जी केला राष्ट्रीय जागृति के उन मक 
सेवकों में से हैं, जिन्हें सेवा की लगनहोती है।यदि वे ग्रवसरवादी ओर 
चतुर कहे जानेवाले लेखकों में से होते तो आज वे न केवल खुखमय 
जीवन बिताते होते, बल्कि देश के ख्यातनामा प्रकाशकों में भी उनकी 
गणना होती । किन्तु वे केबल लोगों की सेवा ओर शान-दवरद्धि की दृष्यिसे 
काम करनेवालों में से हैं । लोगों की, खातकर घनिकों ओर रईसों की गन्दी 
रुचियों को सन्तुष्ट कर साहित्य के गन्दे होने की परवाह न करके, 
अपना स्वार्थ छिद्ध करने की प्रवृत्ति उनके स्वभाव में ही नहीं है। 
यही कारण है कि वे आज भी वेसे ही सुदामा”? बने हुए हैं, जैसे 
शायद इस उद्योग को.शुरू करने के समय थे । साहित्य-सेवा करने में 
अद्वितीय होने पर भी आज उनकी गिनती साहित्य-मंदिर के पुजारियों 
में यथेष्ट रूप में नहों की जाती | उनकी यह स्थिति ही हमारे साहित्य- 
प्रेम श्रोर हमारी भ्रभिरुचियों पर इतनी कड़ी ओर स्पष्ट टिप्पणी है 
कि उस पर कुछ लिखना घूय को दीपक दिखाना है । 

भाई केला जी राष्ट्रीय जाग्ति के म॒क सेवक होने के साथ-साथ 
राजस्थानी भो हैं; आप जेसलमेर के निवासी हैं। ऐसी दशा में स्व- 
भावतः आपको इस बात का बड़ा खेद बना रहा कि वे राजस्थान के 
सम्बन्ध में कोई पुस्तक लिख और प्रकाशित नहीं कर पाये। देशी 
राज्यों के सम्बन्ध में हिन्दी में साहित्य है भी बहुत कम | अंगरेजी में 
कुछ पुस्तके हैँ, किन्तु प्रथम तो वे अधिक मूल्य की हैं, दूसरे स्वे- 
साधारण उनसे कोई लाभ नद्दीं उठा सकते । हिन्दी में तो यह स्थिति 
है कि यदि कोई पाठक देशी राज्यों के नाम और श्रांकड़े जानना चाहे 
तो उसे इस आवश्य ऋता की पूति करनेवाली कोई पुस्तक नहीं मिलेगी। 
फिर, राज्यों की प्थक्‌ परिस्थिति, शासन-पद्धति श्रोर संस्थाश्रों के 


अल । 


आधुनिक इतिहास की तो बात ही क्‍या ! आ्राज राजपूताना वाले दक्षिण 
के राज्यों की शाप्नपद्धति से सवंधा अपरिचित हैं, ओर पंजाब वाले 
उड़ीसा या आसाम आदि के राज्यों श्रोर उनकी प्रजा के विषय में 
अन्धकार में हैं । 

श्री० केला जी ने एक ऐसी पुस्तक लिखने का उपक्रम किया, 
जिससे पाठकों को देशी राज्यों की राजनीतिक समस्याओ्रों, शासनपद्ध ति 
और नागरिक स्थिति का आवश्यक शान हो जाय । उसी उल्योग का 
परिणाम यह रचना है | कागज की कमी और आधिक अ्रसुविधाश्रों के 
कारण, उनके लिए पुस्तक के कलेवर को यथा-साध्य छोटा रखने का 
प्रयत्न करना अनिवाय था । फिर भी उन्होंने उपलब्ध सामग्री का अच्छे- 
से-अ्रच्छा उपयोग किया है, ओर पुस्तक को देशी राज्यों के निवासियों 
के लिए अधिक से अधिक उपयोगी बनाने की चेष्टा की है। इस सब 
से ऊपर, केला जी ने निस्पक्ष भाव का ध्यान रखा है। उन्होंने इस 
पुस्तक को न किसी विशेष विचार-घारा का साधन बनाया हे और न 
किसी विशेष बात फे विरोध करने का श्रस्न | उन्होंने यथा-तथ्य स्थिति का 
वर्णन अ्रवश्य स्पष्टता से किया है। इस पुस्तक में मारतवष के प्रत्येक 
भाग के देशी राज्यों की शासन-शेली ओर नये सुधार आदि के बारे में 
बहुमूल्य सामग्री भरी हुई हे । 

में श्री० केला जी को इस पुश्तक के लिखने और इस कठिन 
समय में भी प्रकाशित करने के लिए बधाई देता हूँ श्रोर आशा करता 
हूँ कि राजस्थानी और देशी राज्यों के प्रश्नों में ढचि रखनेवाले हिन्दी 
भाषा-भाषी इसे अपनाकर उन्हें इस दिशा में अपनी शअ्रन्य आकां- 
क्ञाएं पूर्ण करने के लिए उत्साहित करेंगे । 


नवसंदेश कार्यालय | विजयसिंह पथिक 
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मत--अ० भा० देशी राज्य लोक परिषद का मत--छोटी रियासतों का 
सवाल--प्रादेशिक सभाश्रों का मत | पृष्ठ १२०--१२७ 


अठारहवां अध्याय 
रियासती इकाइयों का शासन 

लोक परिषद की विशेषश कमेटी कौ सिफारिश--उत्तरदाई शासन 
के सिद्धान्त --उपसच्डों की योजना--छोटी रियांसतों की बात--विशेष 
बक्तब्य | पृष्ठ १२८-- १३० 

उन्‍्नीसवां अध्याय 

भारतीय प्रज्ञातन्त्र में राजाओं का स्थान 

जनतंत्र में राज़तंत्र रह सकेगा--राजाओं का वेधानिक शासक 
होना अ्रनिवाय -- राजाओं का समाधान--जनता की शंका और उसका 
निवारण --विशेष वक्तब्य । पृष्ठ १३१--१३४ 


दूसरा भाग 
दीसवां अध्याय 
प्रस्तावना | पृष्ठ १२४०-०१ ३६ 


इकीसवाँ अध्याय 


कशमीर 


इस राज्य की कुछ विशेषताएँ--शातनपद्ध ति; ब्यवश्यापक सभा 

--मंत्री--न्याय--स्थानी य स्वराज्य--शिक्षां--अनन्‍्य बाते । 
पृष्ठ १३६००१४१ 

बाइसवां अध्याय 
पंजाब के राज्य 

शिमला पहाड़ी राज्य--पंजाब के दूसरे राज्य--पटियाला -- 
शासन-प्रबन्ध और भन्त्री--ब्यवस्थापक सभा का अ्माव--न्याय- 
प्रबन्ध--स्थानीय स्वराज्य--शिक्षा श्रोर स्थास्थ्य अ्रादि--विशेष वक्तव्य | 


पृष्ठ १४२-- १४७ 
तेहसवां अध्याय 
पश्चिमोत्तर भारत के राज्य 
कलात--शासन प्रबन्ध । पृष्ठ १४७--१४८ 


चौबोसवां भ्रध्याय 


काठियावाड़ ओर गुजरात के राज्य 
[ भावनगर श्रोर बड़ोदा ] 


[ १] काठियावाड़ के राज्य--मावनगर--शासन और व्यवस्या-- 
न्याय प्रवन्ध--म्युनिसपेलटियाँ--शिक्षा--किसानों की ऋणमुक्ति । 


2 


[२ ] गुजरात के राज्य--बड़ौदा-- शासन--व्यवस्थापक समा-- 
न्याय-प्रान्तीय शासन--शिक्षा आदि | पृष्ठ १४६-०-१५४४ 


पच्चीसवां अध्याय 
राजपूताने के राज्य 
[ बीकानेर, जोधपुर, मेवाड़, जयपुर और शाहपुर ] 
साधारण परिचय--शिक्षा आदि--जागीरी प्रया । 
बीकानेर--शासन प्रवन्ध--ब्यवध्यापक समा--न्‍्याय--स्थानीय 
स्वराज्य--शिक्षा, स्वास्थ्य श्रादि--सारहीन धोषणाएं--जागीरदारों 
का अत्याचार--उत्तरदाई शाक्षन-योजना की दुगंति । 
जोधपुर --साधारण परिचय--शासन--व्यवध्यथापक सभा-न्याय 
-स्थानीय स्वराज्य-- शिक्षा--नागरिक श्रघिकार । 
मेवाड़--साधारण परिचय-“शासन व्यवस्थापक समा--न्याय -- 
स्थानीय स्वराज्य--जागीरी इलाका की कुव्यवह्या--महाराणा प्रताप 
विश्वविद्यालय । 
जयपुर--शापन--ब्यवध्यापक समा--मालगुजारी श्रौर न्‍्याय-- 
म्युनिसपेलटियाँ ओरप॑ चा यर्तें-- शिक्षा श्रादि-- जागी रदा री-- विशेष वक्तव्प 
शाहपुर--उत्तरदाई शासन--विधान की कुछ ब्योरेवार बाते-- 
राजाधिराज की स्वीकृति--विशेष वक्तव्य । 
पृष्ठ १५४-- १७७ 
छुब्बीसवां अध्याय 
मध्यभारत के राज्य 
[ गवालियर, इन्दौर, भोपाल, रीवा ] 
छोटे राज्यों के लिए संयुक्त व्यवस्था--मध्य मारत औ्रोर राजपूताना 
--नागरिक स्वतंत्रता की कमो। 
गवालियर--शासन--व्यवस्थापक मंडल--न्याय--आथिक स्थिति 


[ ₹८ | 


“नागरिक अधिकार--जागीरी इलाकों को बात--विशेष वक्तव्य | 
इल्दोर--मंत्री -- व्यवस्थापक परिषद--न्या य--जिलों का प्रवन्ध-- 
स्थानीय स्वराज्य--शिक्षा--नांगरिक अधिकार--विशेष वक्तव्य | 
भोपाल--साधारण परिचय--प्रवन्धका रिणी सभा--व्यवस्थापक 
परिषद--न्याय--स्थानी य स्वराज्य--शिक्षा श्रादि--शासन सुधारों 
की बात । 
रीवा--स्टेट कोंसिल--सलाहकार समिति--न्याय कार्य--म्युनिस- 
पेलटियाँ ओर अन्य बातें--महाराजा पर अभियोग--महाराज का गद्दी 


से उतारा जाना--विशेष वक्तव्य--सुधारों की घोषणा । 
पृष्ठ १७७--१६ ३ 


सत्ताइसवाँ अध्याय 
हेद्राबाद 
इध राज्य की विशेषवएं--बरार का सवाल--शासन प्रबन्ध--- 
व्यवस्थापक परिषघद--सन्‌ १६४६ के सुधार-- मुसलमानों का पत्षपात-- 
व्यवस्थापक सभा के अधिकार--न्याय- स्थानीय स्वराज्य--शिक्षा 


आदि--नागरिक अधिकार--इलाकों की दशा--निजाम ग्रोर भारतीय 
संघ । पृष्ठ १९३--२ २४ 


अध्याय अठाइसवां 

बम्बई प्रान्त के राज्य 

[ ओंध और सांगली ] 
श्रॉघध--शासक की विशेषता--सन १६३६ का विधान; शासन- 
प्रबन्ध-- व्यवस्थापक सभा--बजट--त्याय--स्था नी य शासन-- शिक्षा 


नागरिक अधिकार--विशेष वक्तब्य; भावी कार्यक्रम । 
सांगली । एष्ठ २०४--२१२ 


[ ६ ] 


उन्तीसवाँ अध्याय 
दक्षिण के राज्य 
[ मैसूर, त्रावशुको र, कोचीन ] 
दक्षिण के राज्यों की विशेषता | मेघूर -शासन सुधार और भारत- 
सरकार--शा सन -प्रबन्ध --व्यवस्थापकफक मंडल--शिक्षादि--नागरिक 
अधिकार--विशेष वक्तव्य | 
त्रावशकोर --एक उन्नत राज्य -- शासन-प्रबन्ध--व्यवस्थापक 
मंडल--न्‍्याय --शिक्षादि--नागरिक अधिकार--विशेष वक्तव्य | 
कोचीन--शासन प्रवन्ध; उत्तरदाई शासन की घोषणा--व्यवस्थापक 
परिषद--स्याय--शिक्षा--विशेष वक्तव्य | 
पृष्ठ २१३--२२५ 
तीसवाँ अध्याय 
अन्य देशी राज्य 
संयुक्तप्रान्त के राज्य--सिक्षम और भूठान--बंगाल के राज्य--- 
श्रासाम के राज्य--उड़ीसा के राज्य--मध्य भारत के राज्य--विशेष 
वक्तव्य । | पृष्ठ २२५--२२६ 
इकत्तीसवाँ अध्याय 
दृशी राज्यों में नागरिक अधिकार 
प्राचोन भारत में मागरिक अधिकार--सन्‌ १८५७ के बाद का 
दमन--देशी राज्यों की स्थिति --ग्रावश्यक सुवार--नागरिक स्वाधीनता 
संघ । --पृष्ठ २२६--२३४ 
बत्तीसर्वा अध्याय 
राजाओं का कतंव्य 
ब्रिटिश सत्ता से घुक्ति--नयी परिस्थिति--राजाओं की छुत्नछ्शाया ! 
--राजतन्त्र,में हमारी आवश्यकताएं-राजा महाराजा गम्मीरता से 
विचार करे । पृष्ठ २३६---२४० 


[ २० ] 


तेतीसवां अध्याय 
देशी राज्यों के कायकर्ताओं से 
दलबन्दी से दुर रहने की श्रावश्यकता--साम्प्रदायिकता से बचने 
की ज़रूरत--एक राज्य में एक ही राजनीतिक संस्था--उत्तरदाइत्व 
श्रौर लोकसेवा की भावना--स्वावलम्बन की आवश्यकता--विशेष 
वक्तव्य । पृष्ठ २४०--२४५ 
परिशिष्ट 
देशी राज्य प्रश्नावली 
नमूने के प्रश्न--[१] सिद्धान्त--[२] ऐतिहासिक--[३] उत्तर- 
दाई शासन--[४]) शासन व्यवस्था--[५] स्याय व्यवस्था--[६] 
स्थानीय स्वराज्य और जनहित कारी का्य--[७] नागरिक अभ्रधिकार-- 
[८] भारतीय संत्र ओर देशी सज्य--[£] विविध । 
पृष्ठ २४५४--२५० 


पहला भाग 


*-9(्कैदी0-0...5 
पहला अध्याय 
विषय प्रवेश 
भीयोलिक तथा जातिगत दृष्टि से देशी राज्यों के तथा भारत- 
वर्ष के अन्य भागों के निवासी एक और अविभाज्य हैं | 
--म७० गांधी 
साधारण परिचय--भारतीय राजनीति का एक खास विषय 
देशी राज्यों या रियासतों की शासनपद्धन है| इन राज्यों का कुल 
क्षेत्र कल ७, १२, ६०८ वर्गमील और आबादी (१६४१ की गणना के 
अनुसार) ६,३१,८६,००० है। यह क्षेत्रफल भारतवर्ष के कुल 
ज्षेत्रफल का लगभग ४० फीसदी, ओर यह अबादी कुल आबादी की 
करीब एक-चोथाई है। ये राज्य भारतवर्ष के किसी एक ही हिस्से में 
इकट्ट न होकर जहां तहां त्रिखरे हुए हैं; उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम 
ओर मध्य--सभी भागों में हैं । 
इनकी संख्या समय-समय पर बदलती रही है। मांठफोड रिपोट 
(सन्‌ १६१८) के समय तथा उससे पहले ये राज्य लगभग सात सो 
थे | पीछे कुछ छोटे-छोटे रजवाड़े बड़ेन्बड़े राजाओं के श्रधीन किये गये | 
भारतीय राज्य जांच कमेटी (बटलर कमेटी) ने, जो १६२७ में नियुक्त 
हुई थी, अपनी रिपोट में ५६२ राज्य होने की बात कही | सरकार द्वारा, 
१ जनवरी १६२६ ठक टठौक करके प्रकाशित 'दि इंडयन ९टेट्स” पुस्तक 
में ६६० राज्यों का ब्योरा दिया गया। १६३४ में वर्मा अपने राज्यों सहित 
भारतवर्ष से अलग किया गया, तथापि सरकार के सन्‌ १६४० ई« के 


२ देशी शज्य शासन 


प्रकाशन में देशी राज्यों का जो विवरण दिया गया, उसके हिलाव 
से उनकी संख्या ५८४ थी। इस वर्ष (१६४७) विधान सभा के लिए 
देशी राज्यों सम्बन्धी जो वक्तव्य, सरकारी तोर पर तैयार किया गया 
था, उसमें भी ४८४ देशी राज्यों का ही विवरण दिया गया है। बात 
यह है कि अधिकांश राज्य बहुत छोटे-छोटे हैं, इनमें से कुछ को 
दुसरों से मिला कर, या श्रलग करके सरकार ने समय-समय पर 
इनकी संख्या में कमी-बेशी की है । 

क्षेत्ररल और जनसंख्या की दृष्टि से विविध राज्यों में बड़ा श्रन्तर 
है। श्री० शान्तिववन जी ने सन्‌ (६३६ में हिसाव लगा कर 
बताया था कि क्षेत्रफल, जनसंख्या और आय के विचार से ५८८४ देशी 
राज्यों का वर्गीकरण किस किस प्रकार होता है। उनका दिया हुआा 
जनसंख्या और श्राय का व्योरा तो श्रत्र बहुत बदल गया है, इसलिए यहाँ 
सिफ क्षेत्रफल के विचार से किया हुआ वर्गीकरण दिया जाता है-- 


१०,००० वग मील से अधिक हक ३ 
२०,००० हि » और ४०,००० वर्गंगील से कम*** ॥ 
२०,००० '५ जद २०,००० ३ 4 (3 
१,००० + सं १०,००० ; + ६६ 
१०० 9) रु १,००० हु ५ १२१ 
४ $... 9) १०० बे...“ १६८ 

५ लि कर १० न है १६५ 
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 गहाड शभ्रार दि शन्डियन स्टेटस ?? 


विषय प्रवेश ३ 


इस प्रकार कोई कोई राज्य अपने विस्तार में मारतव्ष के एक-एक 
प्रान्त के बरावर है, कु७ रियासतें यहाँ के एक-एक जिले या तहसील 
के बराबर हैं, और बाकी सब तो मामूली कस्बे या गाँव जैसी या उन 
से भी गई-बोती हैं। ऐसे राज्य अंगुलियों पर गिने जाने योग्य ही हें, 
जो श्रपने निजी साधनों के बल पर सुव्ववस्थित और लोकोपयोगी 
शासन चला सके-ऐसे भा तो अ्रनक राज्य हैं जिनमें सोन्सो 
अ्रादमी मी नहीं रहते श्योर जिनकी सालाना आमदनी सौ रुपये 
से भी कम हैे। ऐसे “राज्य” औ्रोर इनके 'राजा? अजीब दिल्लगी की 
चीज़ हैं । 

देशी राज्य का अथ-देशी राज्यों सम्बन्धी भ्रन्य 
बातों से पहले हम देशी? श्ोर राज्य” आदि शब्दों पर कुछ विचार 
करले । अ्ं/रेज। भाषा के 'नेटिव” शब्द को जगह ईिन्‍्दी में देशी शब्द 
का व्यवद्दार होता है। परन्तु अंगरेज प्रायः 'नेटिव' शब्द का प्रयोग 
श्रपमान-घूचक भाव से करते हें। इसलिए यहाँ आन्दोलन द्वोने पर 
उसकी जगह श्रक्सर 'इडियन? (भारतीय) लिखा जाने लगा | मारत- 
ब्ष के देशी राज्यों को अब 'नेटिवः स्टेट्स न कह कर “इंडियन! 
स्टेट्स कह जाता है। हिन्दी में देशी शब्द भारतीय” या “जो विदेशी 
न हो! अ्रर्थ में पहले को तरह चला जा रहा है | 

राज्य! एक पारिभाषिक शब्द है, जो उत्त जनसमूह के लिए काम 
आता है, जिसका राजनीतिक सगठन हो, और जो अपने क्षेत्र में पूण 
स्वतन्त्र हो, किसी दूसरे के श्रधीन न हो । इस तरह राज्य के ये तत्व 
होते हैं--(१) जनता, (२) भूमि, (३) राजनीतिक संगठन श्रोर (४) 
प्रभुत्व शक्ति | इस वात का ध्यान रखते हुए भारतवर्ष के देशी राज्यों 
में से किसी एक को भी श्रसल में "राज्य? नहों कद्दा जाना चाहिए, पर 
व्यवहार में इनके लिए अ्रंगरेजी का “स्टेट” शब्द काम आरा रह। हैं, ओर 
हिन्दी में ईनहेँ राज्य कद्दे जाने में कोई आपत्ति नहीं मानी जाती । 
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सन्‌ १६३५४ के भारतीय शासन-विघान के अनुसार भारतीय या देशी 
राज्य ऐसे किसी भी प्रदेश को कह सकते है, जो ब्रिटिश भारत का भाग 
न हो, और जिसे सप्राद (इंगलेंड के बादशाह ) ने राज्य मान 
लिया हो, चादे वह राज्य कहा गया हो, या रियासत या जागीर या 
और कुछ | इस प्रकार भारत के देशी राज्यों के सम्बन्ध में मुख्य 
लक्षण यही रह जाता है कि सम्राट ने उन्हें राज्य माना है। 

चीफ! और 'प्रिंस!ः--राजाओं के लिए प्रायः 'प्रिंत और “चीफ! 
दो अ्रंगरेजी शब्दों का उपयोग होता है, इनके बारे में भी कुछ विचार 
कर लेना उपयोगी होगा । 'चीफ़! का अर्थहै--सरदार या मुखिया |इस 
शब्द का प्रयोग अफरीका झ्ादि के जंगली सरदारों के लिए भी द्वोता 
है, इसलिए यह कम आदरयूचक दो गया है| बड़े राज़ाश्रों के लिए 
इसका उपयोग नहीं होता, छोटे राजाओं को ही चीफ़ कहां जाता है । 

बड़े राजाओं को “प्रिं कद्दा जाता दै। प्रिस का अ्रथ हे 
राजकुमार?! | इस शब्द का उपयोग राजाशं के लिए होने से यह 
समस्या पैदा हुई कि राजाओं के पुत्रों को क्‍या कहा जाय ! पहले 
महायुद्ध के बाद क्िसी-किसी युवरात्र के लिए प्रिंस शब्द का व्यवहार 
होने लगा, जेसे इन्दोर श्रोर हैदराबाद श्रादि के युवराज को प्रिंस 
ऋह्दा जाने लगा ! तथापि किसो राजा के लिए 'प्रिंस! से अधिक 
आदर-खूचक शब्द “किज्ञ! ( बादशाह ) का उपयोग नहीं किया जाता । 
इंगलैश्ड ग्रादि स्वाघीन देशों के राजा किंग कहलाते हैं। 

'द्रबार'--'दरबार! का अर्थ है, राजसभा । पर राजपूताना आदि 
में इसका श्रर्थ राजा माना जाता है। ग्सिाल के तौर पर जोधपुर 
दरबार कहने से मतलब जोधपुर के राजा साहब से होता है | कुछ 
समय से दरबार का श्रर्थ सरकार भी हो गया है। पहले गवर्मेट! 
(सरकार ) शब्द ब्रिटिश भारत की प्रबन्धकारिणी संध्या के लिए 
उपयोग में आता था | श्रव देदराबाद गवर्मेट, ग्वालियर गवर्मेट श्रादि 
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शब्दों का व्यवद्र बढ़ता जाता है | यही नहीं, कुछ रियांसतों में प्रधान 
मत्रो को, इंगलेंड के प्रधान मंत्री की तरह 'प्राश्म मिनिस्टर! भी कहने 
लगे हें। 

देशी राज्य भारतवर्ष के अभिन्न अंग हैं--देशी राज्यों के 
विषय में विचार करते हुए, हमें यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए 
कि ये भारतवर्ष के ऐसे हिल्से हें कि इन्हें उससे किसी तरह अलग 
नहीं किया जा सकता | इस बात पर जोर देने की ज़रूरत इस लिए 
है कि नक्शे में इन्हें पीला, और ब्रिटिश मारत को लाल रंग का दिखा 
कर कुटनीतिश ब्रिटिश अधिकारियों ने स्ेताघारण के मन में यह 
वात जमाने की कोशिश को है कि भारतवषे स्पष्ट रूप से दो भागों 
में बा हुआ है । 

भारतवर्ष जैसे विशाल देश के विविध भागों में, व्योरेवार बातों में 
कुछ अन्तर होना स्वाभाविक ही है, किन्तु मुख्य-मुख्य और महत्वपूर्ण 
व॒तों के विचार से--संम्कृति, इतिहास, श्र्थनीति, राजनीति ओर रक्त- 
तम्बन्ध श्रादि को हृष्टि से--भारतवर्ष एक और अखंड है। इसके 
नक्शे में लाल और पीले दिखाये जानेबाले मेद बनाबटी हैं। इन 
दोनों भागों का चोली-दामन का साथ है| ये श्रलग-अलग न ग्रपनी 
आर्थिक उन्नति कर सकते हैं, न विदेशियों से अपनी रक्धा कर सकते 
हैं। इन्हें राजनैतिक मामलों में भी ए% दूसरे से घनिष्ट सम्बन्ध रखना 
आवश्यक है | 

व्यापार की ही वात लीजिए | आजकल व्यापार-नीति ऐसी चल 
रही है कि कोई देश संसार से अलग रहने का दावा नहीं कर सकता; 
फिर, देशी राज्य और शेष भारत तो अ्रलग-श्नज्षग देश भी नहीं हैं, 
ये तो ए% ही देश के भिन्न-भिन्न बिखरे हुए. भाग हैं, आपस में मिले 
हुए पड़ोसी हैं। ये दोनों भाग आपस में सहयोग करके अपने व्यापार 
की रक्धा कर सकते हैं, अपने आप को संसार की व्यापारिक शक्तियों 
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की त्वूट से बचा सकते हैं | श्रगर ये श्रलग-अलग रहें तो एक-दूसरे 
को हानि पहुँचावेंगे भर साथ ही दोनों बाहरी शक्तियों की लूट के 
शिकार होंगे । 

यही बात रक्षा के सम्बन्ध में है। देशी राज्य अ्रपनी रक्षा का 
प्रबन्ध शेष भारत से अलग रहकर नहों कर सकते | न यही आशा 
की जा सकती है कि इनमें से कोई एक भाग किसी बाहरी राज्य की 
सहायता से अपनी रक्षा करने में सफल हो सकेगा | पहले इन दोनों 
भागों का आपस में सहयोग होना चाहिए, फिर आवश्यकता द्वो, तो दुसरों 
की भी सहायता ली जाय | यदि इनका सहयोग न हो, और इनमें से 
प्रत्येक भाग दूसरे राष्ट्रों की सहायता का आसरा लेना चाहे तो वह 
बहुत खतरनाक द्ोगा; खर्चीला होने के साथ इन्हें पराधीन बनाने वाला 
भी हो सकता है | 

राष्ट्रीय नीति सम्बन्धी प्रधुख विषयों में देशी राज्य और ब्रिटिश 
भारत का पहले से सहयोग रहा है| इन दोनों भागों के श्रधिकारी माल- 
गुजारी, आथिक व्यवस्था, यातायात, पुलिस और न्याय श्रादि के 
मामलों में एक-दूसरे की सहायता लेने के लिए, बाध्य होते हैं | अ्न्त- 
राष्ट्रीय क्षेत्र में दोनों भागों के निवासियों की कठिनाइयों तथा अ्रसु- 
विधाएँ समान हैं, ओर उन्हें दुर करने में किसी श्रकेले के प्रयत्न को 
सफलता मिलने की सम्भावना बदुत कम होती है । इस लिए देशी 
राज्यों को शेष भारत की राजनीति और शासनपद्धति में संगठित 
दोना श्रावश्यक है | उनकी यथेष्ट उन्नति और प्रगति बिना भारतवर्ष 
के समुचित उत्थान के नहीं दो सकता । 


वूसरा अध्याय 
राज्य सम्बन्धो भारतोय आदर्श 


जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी | 
सो नृप अवधि नरक अधिकारी ॥ 


>८ >< > 
देहिक दैविक भौतिक तापा | 
राम राज नहिं काहुहिं व्यापा ॥ 
-रामचरित मानस 


भारतवष के देशी राज्यों सम्बन्धी श्रन्य बातों का विचार करने से 
पहले हमें यद्द जन लेना चाहिए कि राजा और राज्य के विषय में 
भारतीय आदर्श क्‍या रहा है; ओर यदि भविष्य में देशी राज्यों को 
रहना है तो उन्हें केसा होना चादिए। 

प्रचीन भारत में प्रजातंत्र-- भारतवर्ष में राजा और राज्य तो 
बहुत पुराने ज़माने से रहे हैं, पर इनका स्वरूप या आदर्श हमेशा एक 
ही नहीं रहा, वह समय-समय पर बदलता रहा है। प्रायः लोगों में 
यह भ्रम फेला हुआ है कि प्राचीन भारत में राज्य एकतंत्री ही होते थे, 
अनियन्त्रित राजसत्ता हिन्दू राजव्यवस्था का श्रनिवायं अश्रंग है, और 
और यहाँ क्षत्रिय ग्रादि शास* निरंकुश रहते श्राये हैं। इतिहास से 
यह बात मिथ्या श्रोर निराधार साबित होती है। वास्तव में यहाँ प्रज्ञा 
तंत्रों की प्रधानता रही है| प्रजातन्त्र दो प्रकार के होते थे--(१) किसी 
एक दी जाति के आदमियों के | इन्हें गणतंत्र कह्ते थे। भद्टाभारत के 
शान्तिपव में श्रनेक गण-राज़्यों का उल्लेख हे। भीष्म पितामह ने इन्हें 
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बहुत बलवान बताया हे। उ8 समय अज्भ, बच्चध, कलिज्ञ, शिवि 
( मेवाड़ ) आदि सब प्रान्तों में गण-राज्य फेले हुए थे। ( २) कई- 
कई जातियों के मिले हुए आदमियों के प्रजातंत्र । इन्हें संघतन्त्र कद्दा 
जाता था। आचाये कोटिल्य ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ अथंशास्त्र” में 
संघों का विध्तारपूर्वंक विचार किया है। मौय॑ सम्नाटों ने अपने साम्राज्य 
की स्थापना के प्रग्नत्न सें श्रनेक संघ राज्यों को नष्ट किया, तो भी बहुत 
से बचे रहे, जिनसे मित्रता करने में ही उन्होंने ग्रपना कल्याण 
समझा । 
किसी समय गण-राज्यों की परिषदों के सदस्य ही राजा? कहलातें 
थे | कृष्ण के समय जरासंघ ने साठ इज़ार राजाओं को बन्दी कर रखा 
था, इसका अर्थ यह नहीं है कि साठ इज़ार अलगन्श्रलग राज्यों के 
प्रधान शासक कैद थे, बल्कि यही हे कि गण-राज्यों के साठ हजार 
प्रतिनिधि ग्रथवा गण-परिषदों के धाठ हजार सदश्य केद हुए थे | इसी 
तरह जो यह कहा जाता है कि लिच्छुवी संघ में ८४ हजार 'राजा! थं, 
तो इसका मतलब यही है कि उस संघ के इतने सदस्य थे । 
राजतंत्र--पहले शासकों य। मुजखियाश्रों का चुनाव उनके गुणों 
के आधार पर होता था। घोरे-घीरे शासक का पद पुश्तैनी या वंशानु- 
ग़त होने लगा | इस तरह राजसत्ता की नींव पड़ी | परन्तु यह राजसत्ता 
वतंम्ान राज-्व्यवस्था से जुदा ढंग की थी । राजा अपना सुख्य काये 
प्रजा की रक्चा करना समझता था, और उसी में लगा रहता था, राज्य- 
विस्तार, युद्ध, प्रजा के दमन और शोषण श्रादि की उस व्यवस्था में 
विशेष गंजायश न थी । घीरे-घीरे राजतंत्र बढ़ता गया। पीछे गौतम 
बुद्ध के प्रभाव से उसकी प्रगति रुको और एशिया में फिर संघ तंत्रों 
का विस्तार दोने लगा ।* बुद्ध का देहास्त होने के बाद राजतंत्र ने 
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मुद्म्मद साहब ने भी राजतंत्रों के विस्तार को रोकने और अम्हूरियतें (संध- 
तंत्र) स्कापित करते की भावना का अच्छा प्रचार किया । 
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ने फिर जोर पक्रड़ा | 

आये सम्राट ओर उनकी नीति -साम्राज्यवादियों ने ब्राझण 
घमं की दुह्ाई देकर प्रजा को बोद्धों के विद्द्ध मारा ओर लड़ाया। 
अ्रपने स्वार्थ के लिए उन्द्रोंने भले-बुरे सभी उपायों से काम लिया । तथापि 
यहाँ हजारों वध तक अनेक प्रजातंत्र एरानी शैली से काम करते रहे । 
घीरे-घीरे यहां अधिकतर एकतंत्र राज्य या साम्राज्य स्थापित कराने 
की भावना बढ़ने लगी । यद्यपि कभी-कभी कुछ शासक बहुत स्वेच्छा- 
चारी और शअत्याचारी भी हुए हैं (प्रजा ने उनका खूब बिरोध 
किया है), प्रायः यहां के ञ्राये सम्राटों की नीति यद्द रही है कि अपने 
साम्राज्य के सब भागों पर स्वयं शासन न करके केवल कुछ भाग को 
ही अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखा जाय, ओर शेष भागों के स्थानीय 
शासकों और स्वतन्त्र पंचायतों या जातियों से श्रपनी प्रभुता स्वीकार 
करायी जाय, एवं विशेष अवसरों पर उनसे कुछ भेंट या कर आदि 
लिया जाय। इस प्रकार वे सम्राद जीते हुए राज्य की राष्ट्रीयता बनी 
रहने देते थे, उसके आआन्तरिक शासन-प्रबन्ध में हस्तक्षेप नहीं करते 
ये | जहाँ तक सम्भव होता, जीते हुए राज्य के राजपरिवार के ही किसी 
व्यक्ति को उत्तराधिकारी बनाया जाता था; हाँ, वह उत्तराधिकारी 
सम्राट की प्रभुता मानता, तथा सम्राद्‌ सम्बन्धी उत्सव आदि में 
उपस्थित द्वोता और श्रपनी हेसियत के श्रनुसार कुछ उपहार भी देता 
था। इस प्रकार साम्राज्य में सम्राद के अतिरिक्त श्रनेक स्थानीय 
शासक ऐसे होते थे, जिन्हें अपने-अपने ज्ञेत्रों में राजनैतिक स्वाधीनता 
होती थी, जो अपने-श्रपने राज्यों में निर्धारित कायदे कानून और 
शासन-नीति प्रचलित करते थे । 

पाठक जा- से हैं कि रामचन्द्र जी ने रावण की लंका जीतने पर 
उसे कोशल राज्य में नहीं मिलाया, वरन रावण के भाई विभीषण 
को ही वहां की राजगदी दी | इसी तरह भ्रीकृष्ण ने कंस को मारने पर 


र्‌ 
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मथुरा की राजगद्दी पर उसके पिता उग्रसेन को बैठाया, जरासंघ को 
मार कर मगध का शासक उसके पुत्र सहदेव को बनाया, और शिशु- 
पाल को मारने पर चेदि (जब्बलपुर) के राज्य के लिए. उसके पुत्र को 
राजतिलक दिया | नये उत्तराधिकारी अपने ज्षेत्र का शासन-प्रवन्ध 
करने में स्वतन्त्र रहे, केवल सम्राट्‌ की प्रभुता मानते रहे । 

राजाओं की स्थिति--पराजित या अ्रधीन राज्यों सम्बन्धी इसी 
प्रकार की नीति के प्रचलित रहने का परिचय दर्मे पीछे के इतिहास में 
भी मिलता है। ग्रशोक का साप्राज्य हो, गुप्त काल हो, या सम्राट 
इषवद्धन का समय हो, अनेक छोटे-बड़े राजा सम्राट की छत्नछाया में 
अपनी स्वाधीनता का उपयोग करते रहे | सम्राट के लिए इन राजाओं 
को पदच्युत करने का अ्रवसर बहुत कम आता था, कारण ये अ्रपनी 
प्रज्ञा को संतुष्ट रखते थे, मनसाने कायदेनकानून नहीं चलाते थे. श्रोर 
नित्य नये करों से जनता रो पीड़ित नहीं करते थे | बास्तव में नियमों 
या कानूनों का आ्राधार राजसत्ता न मानी जाकर धमंशासत्र माने जाते 
थे, जिनकी रचना निलों मी, निर्भोक, तेजस्वी और लोकहितैषी आचार्यो' 
द्वारा होती थी। जब कभी घमंशासत्र के आदेशों को ममभने में कुछ 
कठिनाई या संदेह होता था, तो बड़े-बूढ़े बुजुर्गों श्रौर विद्वानों की राय 
ले ली जाती थी। यही बात करों के सम्बन्ध में थी। प्रायः कर 
वर्मशासत्र के अनुमार परम्परा से चले आते थे, यदि किसी विशेष 
परिस्थिति में राज्य की आवश्यक्रताश्रों की पूर्ति के लिए वे कर पर्याप्त न 
होते तो राजा शाज्य के महाज्नों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों से परामर्श 
करके विशेष ग्राय की व्यवस्था करता था | 

राजा के कतंव्य--प्राचीन काल में यहाँ राजा के कतंव्य क्या माने 
जाते ये, तथा शासन-नीति क्‍या होती थी, हस सम्बन्ध में हिन्दू घम- 
शास्त्रों श्रोर महाभारत अश्रादि में बहुत खुलासा लिखा हुआ है। हम तो यहाँ 
दो एक खासन्खास बातों का ही ज़िक्र करते हें। सबसे पहले स्मृति 
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बनाने वाले मनु ने बताया है कि राजा को परमात्मा ने बनाया ही 
इसलिए है कि वह प्रजा को रक्षा करे | वह राष्ट्र से वाषिक बलि 
(कर ) ले और जनता से पिता को तरह व्यवहार करे। जो राजा प्रजा 
को कष्ट देता है, बह जल्दो ही नष्ठ , जाता है | कोटिल्य ( चाणक्य) 
ने अपने अथशाञस्त्र में श्रादर्श राजा को कल्पना र२के कहा दे कि उसे 
काम, क्रीप, लोभ, मान, मद आदि त्याग कर अपनी इन्द्रियों पर 
बिजय पाने को साधना करनी चाहिए | इसके विरुद्ध व्यवहार करने 
से, इन्द्रियों के वश में द्वोनेवाला राजा चारों समुद्र तक फेली हुई 
भूमि को राजा को भी विनष्ट कर देता है । 

हिन्दू शास्त्रों के अनुसार राजधम का मुख्य सिद्धान्त यह था कि 
राजप्रबन्ध ऐसा उपकरारो बनाया जाय, जो प्रजा के लिए हितकारी ओर 
सनन्‍्तोष जनक हो, ओर देश काल का ध्यान रखते हुए राज्य के कार्यों 
में जनता को अ्धिकाधिक भाग लेने का अवसर दिया जाय | 

राजाओं में विकार; मुसलमानों का शासन--प्राचीन काल 
में राजा प्रायः शासन सम्बन्धी श्रादर्श का ध्यान रखते थे। पीछे धीरे- 
घीरे यह बात जाती रही । राजाओं में लोम और स्वार्थ बदा | वे बुरे- 
भले सभी उपायों से अ्रपना राज्य बढ़ाने लग गये। इससे 
उनमें एक-दूमरे के प्रदीि ईर्षा और शत्र्‌ ता के भाव पैदा हुए। कमी- 
कभी उन्हें बिलासिता या ऐयाशी ने भी था घेरा | ग्यारहवी-बारदवों 
सदी में राजाआ के दुगण और उनकी निबलता साफ जाहिर हो गई । 
झब जोशीले मुखलमानों के हमलों का सफल होना स्वाभाविक था | 
धीरे-चीरे वे दिल्ली के तख्त पर बैठने लगे । उन्होंने थोड़े-बहुत भेद से 
प्राचीन शासनपद्धति श्रपनायी । श्रसल में ऐसा किये बिना उनकी गुजर 
भी न थी। तेरदहवीं सदी से तीन सी वष के अन्दर पाँच खानदानों के 
बादशाद् हुए। उनमें कोई घ्थिरता न थी; उनके श्राथिक साधन भी 
परिम्रित थे । निदान, शासन में इढ़त। न आयी । 
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सोलइवॉ-सतरहवों सदो में अकबर श्रादि मुग़ल बादशाहों ने श्रपनी 
शक्ति अच्छी तरह केन्द्रित की, ओर भारतवष में एक प्रबल राजसत्ता 
बनी रही, जिसमें जनता की सुख-समृद्धि बढ़ती गयौ। पर पीछे 
औरंगजेब की साम्प्रदायिक भेद भाव की नीति ने अ्रनर्थ कर डाला | 
उसके घामिक या जातिगत पतक्चेपात तथा उसके उत्ताधिकारियों कौ 
निबलता और विल्लासिता श्रादि के कारण साम्राज्य को कमजोर करने 
वाले साधन जुट गये | अ्रस्॒तुष्ट राजपूत श्रव सहायक न रहे, जाटों ने 
ग्रांगर! और मथुतर आदि पर अ्रधिकार जमा लिया। दक्तिण भारत में, 
भिन्न-भिन्न प्रान्तों के सुबेदार प्रायः स्वाधीन हो गये। शान्त श्रोर 
सहिष्णु सिक्‍खों ने सैनिक रूप घारण करके पंजाब, पश्चिमोत्तर भारत 
तथा अफगानिस्तान शआआादि में अपना राज्य स्थापित कर लिया। मध्य 
प्रदेश में शिवा जी ने महाराष्ट्र-निर्माण का काय किया; उनके उत्तरा- 
घिक्रारों पेशवाओं की शक्ति वढ़तो गयी, यहाँ तक कि ए+ बार दिल्ली 
पर भी उनका अ्रधिकार हो गया । अस्तु, अठारदवीं सदी में यहाँ कई 
शक्तियों का उदय हुआ। देश मर के शासन-संचालन की दृष्टि से, 
इनमें से किसी का यथेष्ट संगठन या विकास नहीं होने पाया था कि 
दूसरी घटनाएं अ्रपना प्रभाव दिखाने लगीं । 

अंगरेज़ो का श्रागमन--हुआ यह कि इस बीच में डच, 
फ्रांसीसी, पुतंगीज और अ्रंगरेज श्रादि योरपीय जातियों के साहमी 
व्यापरियों ने यहाँ आकर अपने श्रडडे जमा लिए । इनहौो 
कई कम्पनियाँ स्थापित हुई । कालान्तर में ये जातियाँ 
आपसी होड़ के कारण ग्रापस में लड़ने लगीं। फूट, श्रशान या लोभ- 
बश, इन लड़ाइयों में कितने ही भारतवासियों ने भी भाग लिया; कुछ 
एक पक्ष की ओर रहे, कुछ दुसरे पक्ष की ओर | क्रमशः कुछ बल 
पाकर ये योरपीय शक्तियाँ भारतवर्ष के राजा महाराजाओं से भी लड़ीं। 
इन शक्तियों में आखिर अंगरेजों का पलड़ा भारी रहा। उनकी हरेकर 
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विजय से आगे का रास्ता साफ होता गया; जीते हुए एक हिस्से के 
जन घन से दूसरे हिस्से पर अधिकार करने में मदद मिलती गयी | 
इस तरह भारतवासियों के सहयोग से, इनकी तलवार श्रौर इनके हद) 
पैसे से श्रगरेज यहाँ श्रपनी हकूमत कायम करने लगे । 
भारत य आदशें; रामराज्य--यहाँ हमें खास बात यही कह्दनी 
है कि प्राचीन काल में यहाँ शासन का आदश राभराज्य मात्रा जाता 
था। अ्रत्र भी सवंसाधारण लोग उसे ही आदर्श मानते हैं । 
रामचरित मानस? के उत्तरकॉड में श्री० गोस्वामी दुलसीदास जी ने 
रामराज्य को रूप-रेखा बताते हुए कहा है-- 
बयरू न कर काहू सन कोई । 
राम प्रताप बिषमता खोई ॥ 
देहिक, दैविक, भौतिक तापा । 
राम राज नहीं काहुषिं व्यापा ॥ 


सब नर करहिं परस्पर प्रीती । 
चलहिं स्वधर्म निरत श्रति नौती ॥ 


अल्प मृत्यु नहिं कवनिउ पीरा | 
सत्र सुन्दर सब निरुज श॑ंशीरा ॥| 
नहिं दरिद्र कोऊ दुखी न हीना | 
नहिं कोउ श्रबुध न लच्छुन हीना ॥ 
सब गुनश पंडित सब शानी | 
सब कृतश नहि. कपट समानी ॥ 
इस प्रकार रामराज्य में ये बाते त्रा जाती हैं:--(१) अबैर 
अर्थात्‌ आपसी लड़ाई-भंगडढ़े का अभाव, (२) विषमता का नाश-- 
सब वर्गों में समानता, (३) सत्र प्रकार के दुखों का निवारण, (४) प्रेम- 
भाव, मेलजोल या भाईचारा, (५) स्वघम या कतंव्य का पालन, (६) 
वस्थ और दीर्घायु होना, और (७) गुणवान शानवान होना। 
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म० गांधी के विचार--महात्मा गांधी प्रायः कहते हैं कि में 
भारत में रामराज्य स्थापित द्ोत देखना चाहता हूँ। उनकी कल्पना 
के अनुसार रामराज्य केसा होगा ! रामराज्य का श्रथ पृथ्वी पर प्रभु 
का राज्य किया जा सकता है | राजनातिक दृष्टि से उसे पूर्ण लोकतंत्र 
कह सूते हें--ऐसा लोकतंत्र जिसमें घन, त्म्पत्ति, जाति, रंग, वर्ण 
स््री पुरुष आदि की सभी विषमताएं जाती रहेंगी। ऐसे राज्य में भूमि 
औ्रोर शामनन्सत्ता पर प्रजा का अधिकार होगा। न्याय सब के लिए 
सुलभ होगा, सस्ता होगा, उसमें देर न लगेगी और उसमें क्रिसी के भी 
प्रति श्रन्याय न होगा, सब को घोलने और लिखने, पूजा-पाठ करने 
की पूरी श्राजादी रहेगी--यह सब इस लिए कि उसके सभी नागरिक 
अपने लिए बनाये कानूनों का स्वेच्छापूवंक पालन करेंग | ऐसे राज्य 
का आधार सत्य ओर श्रदह्िसा दा होगो, और उसके निवासी सम्पन्न, 
प्रसन्न और स्वालम्बी होंगे । 


तीसरा अध्याय 
देशो राज्य ओर कम्पनी 


में साम्राज्यों के ढेर लगा दंगा, और विजय पर विजय तथा 
भालगुजारी लाद दंगा । में इतनी शान, इतना धन और इतनी सत्ता 
एकत्र कर दूंगा कि एक बार मेरे महत्वाकांच्नी और लोलुप स्वामी 
भी त्राहि त्राहि चिन्लाने लगेंगे । 
--लाडे वेलेजली के एक पत्र से 


भारतवष में अंगरेजी राज की स्थापना--मोटे द्विसाब से यह 
कहा जा सकता है कि भारतवष में अंगरेजी राज सन्‌ १७५४७ ई० से 
स्थापित हुआ । स्थानाय शासकों की नि्वंलता का विचार 
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करके अंगरेज अ्रपनी शक्ति बढाने की फिक्र में रहते थे; 
उन्होंने कलकत्ते के किले में सैनिक तैयारी की । बंगाल के 
नवाब भिराजुद्दोला ने इसका विरोध क्रिया। इस पर दोनों में 
लड़ाई ठन गयी। नवाब के लोभी सेनापति भीरज़ाफर आदि 
ने ऐन समय पर नवाब को धोखा दिया; उधर अंगरेज सेनापति 
क्लाइव श्रोर वाटसन ने बड़ी युक्ति श्रोर चालाकी से काम लिया । 
निदान, खासकर अ्रपनी संगठन शक्ति और कूठनीति से अंगरेज़ सन्‌ 
१७४७ ई० में क्ञासो की लड़ाई में विजयी रहे | 

इस लड़ाई में मीरज्ञाफर अंगरेज्ों से मिल गया था। वह अ्रब 
बंगाल का नवाब बना दिया गया। उसने भी अंगरेजों को खुब घन 
लुटाया, कुछ भूमि पर (जिसे श्रव 'चोबीस परगना? कहते हैं) ज़मीदारी 
का अधिकार, तथा कुछ विशेष व्यापारिक अ्रधिकार दे दिये । वह 
'उनका आदमी” था; अपने पद की रक्चा के लिए उनका शअ्राशित था| 
वह नाममात्र का नवाब था, वास्तविक शक्ति अंगरेजों के हाथ में 
आगयी थी । जब उनकी उससे न निभी, उन्होंने उसे गद्दी से उतार 
दिया ओर उसके सम्बन्धी मीरकासिम को नवाब बना दिया। उसने 
कम्पनी के श्रादमियों की श्रनीति रोकनी चाही, संघर्ष बढ़ता गया | 
अन्त में मजबूर हो उसे युद्ध छेड़ना पड़ा। उसने मम्राद शाहआआलम 
(दुसरे) ओर अवध के नवाब वजीर शुज्ञाउद्योला की सहायता ली | 
सन्‌ १७६४ में बकसर को लड़ाई हुईं, उसमें कम्पनी जीत गयी । 
अगले वर्ष संधि हुई, जिसे इलाहाबाद की सधि कहते हैं। इससे 
सम्राट ने बंगाल, बिहार श्र उड़ीसा की दौवानी कम्पनी को दे दी। 
दीवान को मालगुज़ारी वधूल करने और ख््ं करने का अधिकार 
होता है। इस प्रकार कम्पनी एक व्यापारिक समुदाय मात्र न रहकर 
शासक बन गयी । ध्यान देने की बात यह है कि कम्पनी ने इस अव- 
सर पर अपने आपको सम्राद का वफादार नोकर' ('फेथफुल तव्वेंट”) 
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माना था। इसके सौ वर्ष के भीतर अंगरेज “बफादार नोकर' से प्रभुता- 
प्राप्त स्वामी बन गये; ये सम्राद के कानूनी एवं वास्तविक उत्तरा- 
धिफारी हो गये; इस बीच की मंजिलों का इस श्रध्याय में आगे उल्लेख 
किया जायगा | 

पहले कहा जा चुका है कि धुगल साम्राज्य के हास के समय देश 
के जुदा जुदा हिस्सों के शासक स्वतत्न होने लगे। अधिकाँश भागों में 
हिन्दुश्ों का राज्य तथा प्रभाव था। विविध प्रान्तीय शासक कद्दने को 
मुगल सम्राट्र के अधीन थे पर असल में ये अपने-अ्रपने क्षेत्र में 
स्वाघीन थे । क्योंकि कम्पनी को मी बंगाल, विहार श्रोर उड़ीसा की 
दीवानी सम्राट को ओर से मिली थी, उसकी स्थिति श्रन्य प्रान्तीय 
शासकों के समान ही थी। इसीलिए कम्पनों की श्रारम्म मे अवध 
और मेधूर श्रादि से जो संधियाँ हुईं, वे उसी प्रकार की थीं, भैसी दो 
बराबरी के पक्षों में होती हैं । 

राज्य-विस्तार--यह तो सब मानते हैं कि आरम्म में अंगरेज 
यहाँ व्यापारियों के रूप में श्राये। परन्तु यहाँ की तत्कालीन राजनीतिक 
परिस्थिति का अ्रनुभव करने पर उनका उद्द श्य ओर श्राकांक्षा राज्य- 
विस्तार की हो गयी, या उन्हें मजबूर होकर राज्य का मार ग्रहण करना 
पड़ा, इस विषय में बड़ा मतभेद है। कितने ही लेखकों ने यह दहिद्ध 
किया है कि केन्द्रीय सत्ता की निवलता, स्थान-स्थान के शासकों का 
क्रमशः प्रभुता प्राप्त करना ओर इनका परत्पर में संगठन या मेल न 
होना, वरन्‌ एक दुसरे की ईर्षा और छीना-कपटी करना--इन बातों 
से अंगरेजों को यहाँ श्रपनी सत्ता जमाने के लिए प्रबल प्रेरणा हुई; 
उनकी महत्वाकांच्ा बढ़ती गयी । यद्यपि किसी विशेष समय उन्होंने 
अपनी प्रगति को रोके रखने में भी अपना हित समझा, आम तौर से 
उनके सामने विस्तार और दृद्धि का कार्यक्रम रहा, उन्होंने यहाँ राष्ट्री- 
यता श्रोर एकता के श्रभाव से भरसक लाभ उठाया, और छुल, 
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बल, कौशल से, जैसे भी बना, वे अपना राज्य और अधिकार 
बढ़ाते रहे । 

इसके विपरीत, कई एक अंगरेन्न इतिहास-लेखकों का मत यह 
है कि कम्पनी असल में ब्यापार ही करना चाहती थी, परन्तु यहां 
की अशान्ति के कारण उसे देशी राज्यों से अपनी रहक्चा करने के 
लिए स्वतंत्र सेना रखनी पड़ी, और कभीनन्‍कभी शअ्रपना राज्य मी 
स्थापित करना पड़ा | परन्तु कम्पनी की इच्छा यही रही कि वष्ट देशी 
राज्यों के श्रापसी रूंगड़ों में न पड़े । उसने अपने राज्य के चारों ओर 
एक प्रकार के घेरे की ऋलपना श्रपने सामने रखी, इस सीमा से बाहर 
के राज्यों से वह कोई राजनीतिक सम्बन्ध करने की इच्छुक न थी। 
यह 'घेरा नीति!क्क सन्‌ १८१३ ई० तक रही, उसके बाद कम्पनी इसे 
छोड़ने को बाध्य हुई | यद मत अद्भरेज लेखकों का है। 

कम्पनी की नीति--बात यह थी कि कम्पनी के लिए अपनी 
सुविधा श्रोर परिस्थिति का विचार मुख्य था। वह जब जेसा उचित 
समभती, भारतीय राज्यों से बर्ताव करती | यहाँ यह कह देना 
आवश्यक है कि सन्‌ १७७२ ई० तक बंगाल, बम्बई और मदरास प्रांत 
में उसका अधिकार काफी बढ़ गया था, श्रव वह व्यापार के साथ 
शातन भी करती थी। पालिमेंट में समय-समय पर उसके अधिकारों के 
सम्बन्ध में चर्चा होती थी | पीछे कम्पनी के रुपया माँगने पर, उसे 
ऋण देते समय सन्‌ १७७३ में रेग्यूलेटिंग एक्ट नाम का कानून बनाया 
गया । इससे कम्पनी पर पलिमेंट का नियंत्रण प्रत्यज्ञ रूप से होने लगा । 
सन १७८८४ में “पिट का इंडिया ब्रिल! पास हुश्रा, उससे देशी राज्यों के 
सम्बन्ध में “उदासीनता या अर हस्तक्षेप नीति! & आरम्म हुई। 
इसका आशय यह था कि कम्पनी देशी राज्यों में दखल नदे। 
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परन्तु कम्पनी ने इस नीति का व्यवहार सिर्फ उसी दशा में किया, जब 
उसे ऐसा करने में फ़ायदा मालूम हुआ । सन्‌ १७६८ में तो यद्द नीति 
हानिकर समभी जाने से, साफ़ तोर पर उठा दो गयी । 

इसके बाद लार्ड वेलत्नली ( १७६८-१८०५ ) ने श्रपनी नीति 
चलायी, जो सहायक संधि # नीतिछे नामसे प्रसिद्ध हे | इसका मतलब 
यह था कि (१) जिस देशो राज्य से संधि हो, वह अम्पनी का प्रभुत्व 
माने, (२) वह राज्य अपने बादरो सम्बन्ध कम्पनी को सोंप दे और 
कम्पनी की आज्ञा ( रेजोडेन्ट की सज्ञाद ) बिना, किसी श्रन्य राज्य से 
कोई सम्बन्ध न रखे। (३) वह अपनी सेना घटा दे; उसकी रहता का 
भार कम्पनी पर रहे; इसके लिए वह अपने राज्य में कम्पनी की सेना 
रखे, इस सेना का सव खचे वह राज्य दे, श्रथवा खर्च के बदले अपना 
कुछु देश कम्पनी को दे | (४) कम्पनी की श्राशा बिना, किसी श्रन्य 
योरपीय जातिवाले को अपने यहाँ काम पर न रखे । इससे स्पष्ट है 
कि थोड़े से समय में कम्पनी ने केनोी प्रगति की | वह अन्य राज्यों से 
मित्रता और सहकारिता की सनिव करने के स्थान पर अब उन्हें अपना 
आश्रित मानने लगी । इम नीति ने देशी राजाग्ओं के चंवर, छुत्र ओर 
सिंहासन श्रादि बाहरी लक्षणों को ही रहने दिया, और उनके वास्तविक 
अधिकारों को पोलिटिकल विमाग के हवाले कर दिया । राजा नाममात्र 
के लिए रह गये | सहायक संधियों और तहायक सेना ने मानों उनको 
कमर तोड़ डाली । न उनका ययघेष्ट प्रभावया सत्ता रही श्रौर न 
शक्ति ही | बेनजली के शासन ने भारतवर्ष का अन्तर्राष्ट्रीय पद एक- 
दम गिरा दिया । उसे यह बात सहन न हुई कि टीपू खुलतान विदेशी 
( फ्रॉसीसी ) जनरल रखे और फ्रॉतीसियों से संघि करे। इसलिए 
उपने श्रपनी “सहायक संधि! नीति चलाई जिसने यहाँ अद्भरेज सत्ता 
को बहुत मज़बूत कर दिया; यों कहने को सन्‌ १८१३ तक घेरा नीति 
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रही | सन १८१३ के बाद नयी नीति आरम्भ हुईं | इसका नाम है, 
“आ्राश्रित पार्थक्थ नीति! । पहले कम्पनी यह कहती थी कि हमें अपने 
राज्य तथा अपने सहायकों के राज्य ( जिनसे सहायक संघि हुई है ) से 
ही मतलब हे, बाहर के राज्यों से हमारा कुछ वास्ता नहीं। पर श्रब 
उसने निश्चय किया कि राज्यों के शआआपसी भगड़े हैं, और चारों ओर 
अशान्ति है, इसलिये सारे देश पर ही प्रत्यक्ष या गौण रूप से अधिकार 
करना आवश्यक है। निदान, यह आयोजन किया गया:-- 

(१) मत राज्य कम्पनी के आश्रित हों, उनकी रक्षा कम्पनी करे; 
इसके बदले में वे कम्पनी को कुद्ड भूमि या वार्षिक कर दे' । 

(३) कम्पनी राज्यों के भीतरी प्रबन्ध में हस्तक्षेप न करे । 

(३) सब राज्य एक दूसरे से जुदा रहें; साधारण पत्र-व्यव्रह्यर के 
अतिरिक्त, उनका आपतत में कोई सम्बन्ध न रहे; यदि किसी विषय पर 
दो राज्यों में मतभेद दह्ो तो उसका निपटारा कम्पनी करे और दोनों 
राजा कम्पनी का निणुय मानें । 

कुशासन ओर असंतोष--इस नीति से राज्यों के आपसी भशणड़े 
तथा अशान्ति झ्रवश्य कम हुईं, पर साथ ही उनके शासकों को अ्रपनी 
रक्षा का पूरा भरोसा हो जाने से वे अ्रव बाहरी शन्नुओं से बेफिक्र होने 
के साथ ही अपनी प्रजा के प्रति बेपरवाह हो गये। कम्पनी ने 
उनके भीतरी प्रबन्ध में हस्तक्षेप न करने का बचन दिया था; इससे वे 
अपने राज्य में मनमानी निरंकुशता का व्यवहार कर सकते थे | कोई 
रोकनेवाला न था। प्रज्ना को नरेशों का मानो व्यक्तिगत सम्पत्ति 
समझ लिया गया; उसकी और कम्पनी ने फूछ ध्यान नहीं दिया । 
नतीजा यह हुआ कि कई राज्यों में कुशासन द्वोने लगा ओ्रोर प्रजा का 
अ्सन्‍्तोष बढ़ने लगा। कम्पनी उसे चुपचाप देखती रहती, जब बह 
चरम सीमा को पहुँच जाता, भ्रथवा जब उसका परिणाम कम्पनी श्रपने 
.. # | 6 >069 ० 5प्रगवैं॥०६० 8०ै४धं०७. 
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लिए हानिकारक समभती, तब वह उस राज्य को अपनी सेना 
द्वारा परास्त करके अपने राज्य में मिला लेती | कम्पनी ऐसा क्‍यों 
करती थी ! ज्यादहतर, अपने राज्य के विस्तार के लिए, और कभी- 
कभी श्रात्मरक्षा या लोकद्वित के विचार से | 
लाड डलहोजी के शासन-काल (१८४६०१६) में यह सिद्धान्त बना 
लिया गया और बहुत काम में लाया गया कि कम्पनी के श्रधीन माने 
जाने वाले जिस राजा का कोई पुत्र न हो, उसका राज्य कम्पनी के 
राज्य में मिला लिया जाय। बह राजा कम्पनी की आशा बिना कोई 
लड़का गोद नहीं ले सकता था, और कम्पनी ऐसी आ्राशा आ्रासानी से 
नहीं देती थी । 
कम्पनी का श्रन्त--सन्‌ १७१७ ई० से पो वर्ष के भीतर कई 
प्रकार की नीति का श्रवलम्बन करके कम्पनी ने अ्रपने राज्य को खूब 
बढ़ाया । अधिकांश भारत पर उसका प्रत्यक्ष श्रथवा परोक्ष (देशी नरेशों 
द्वारा ) शासन होने लगा | पर इस राज्य विस्तार का परिणाम कम्पनी 
के लिए, अच्छा न हुआ । स्थान-स्थान पर अखंतोष श्रौर बिद्रोह की 
भावना पैदा होने लगी, जो अ्रन्त में सन्‌ १८५७ ई० के स्वातंत्र्य- 
युद्ध में प्रकट हुई | विविध कारणों से, जिनके व्योरे की यहाँ आवश्य- 
कता नहीं, भारतवासी उस युद्ध में अतफल रहे, श्रौर कम्पनी का श्रन्त 
सन्‌ १८४८ यहाँ का शासनन्प्रबन्ध इंगलेंड की महाराणी बिक्टोरिया 
को सौंपा गया | 
यद्यपि सन्‌ १८०३ में कम्पनों ने दिल्ली के मुगल सम्राट को श्रपने 
अघोन कर लिया था, और उस समय से 'भारत-सम्नराट? अंगरेजों की 
पेन्शन पानेवाल/ एक कमजोर आदमी था; तथापि श्रंगरेज अपने 
ग्रापको उसकी 'प्रजाः मानते थे, और उसी से अपने सब अधिकार 
और सत्ता लेते थे | यह बात सन्‌ १८४७ ई० तक रही, जब श्रभागा 
सम्राट बहादुरशाह राजक्रान्ति में भाग लेने के श्रमियोग में केदी बनाकर 
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रंगून भेजा गया। अंगरेजों का शासन कानून की दृष्टि से, यहाँ सन्‌ 
१८ष८ से ही स्थापित हुआ है। 

अंगरेजी राज की स्थापना का परिणाम--आरतवष् में अ्रग- 
रेजी राज के धीरे-घीरे श्रधिक हृढ़ होने का एक नतीजा तो यह हुआ 
कि यहां उस राष्ट्रीय केन्द्रीय सत्ता का विकान न होने पाया, जिसका 
होना उस समय की ञअअव्यवत्था और गड़बड़ी प्रिठ जाने पर स्वाभाविक 
और श्रनिवायं था । दूसरी बात यह्ट हुई कि कम्पनी ने देशी राज्यों को 
अपनी छुत्नक्माया में ग्रमर बनाने का प्रयत्न किया। सन्‌ श्८४७ में 
हमारी श्राजादी की पहली लड़ाई हुई। इसमें हमारे रजवाड़ों 
का भी यथेष्ट भाग था। यह प्रयत्न ग्रशफल रहा । इसका आधार- 
भूत कारण यह था कि जो वर्ग इस आन्दोलन का नेतृत्व कर रहा थां, 
और जो इसके पीछे प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रहा था, वह 
वास्तव में वही सामन्तशाही वर्ग था जिसकी शक्ति अ्रव क्षीण ही चुकी 
थी | कम्पनी ने भारतवर्ष में सामन्‍तशाही को मिटने से बचाया और 
उस पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। संसार के दूसरे हिस्सों में 
सामन्तशाही जजर होकर मिटती जा रही थी, भारतबष में भी 
उसका श्रन्त हो जाता, पर विदेशी सत्ता ने यह न होने दिया। 
दमारे ऐतिहासिक विकास का स्वाभाविक क्रम रुक गया; श्रौर हमें 
सामन्तशाही से छुटकारा पाने के लिए पीछे श्रसाधारण प्रयत्न करना 
पड़ा, ओर अभी करना पड़ रहा है । 

भारतवर्ष का शासन ब्रिटिश पालिमेंट के द्वारा होने लगने १२, उसने 
देशी राज्यों के सम्बन्ध में क्या नीति निश्चित की, श्रोर उसके व्यवहार में 
समय-समय पर क्या परिवतन हुए, इसका विचार आगे किया जायगा । 
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देशी राज्यों को अंगरेजी राज्य में न मिलाने का विचार; 
महाराणी की घोषणा--अ्ंगरेज नीतिजों ने यह भी विचार किया 
किया कि यदि देशी राज्यों को अंगरेजी राज्य में मिलाया जाता है तो उनके 
राजा अ्रसन्तुष्ट होकर अपनी अ्रपनी प्रजा को सरकार के विरुद्ध मड़काते 
हैं, और श्रशान्ति बढ़ाते हैं, तथा समस्त भारत में एकसूत्रता ओर 
संगठन दो जाने से, अंगरेजी राज्य के लिए, बहुत खतरा हो सकता है | 
इसलिए उन्होंने यही ठीक समझा कि भारतवष को राज- 
नीतिक दृष्टि से दो लुदा-जुदा तरह के टुऊड़ों में विभक्त रखा जाय । 

ये बिचार हैं, जिनको ध्यान में रखकर मदाराणी विक्टोरिया की 
सन्‌ श्प्थू८ू की घोषणा के देशो राज्यों सम्बन्धी निम्नलिखित शब्दों का 
वास्तविक अ्रथं समझा जा सकता हे--इस्ट इणिडया कम्पनी नें 
उनसे जो संधियाँ या प्रतिज्ञाएं की हैं वे सब हमें मान्य हैं; हम उनका 
अच्छी तरह पालन करेंगे । हम आशा करते हैं कि देशी राज्यों का 
खोर से भी इस विषय में ऐसा ही कतंव्य पालन किया जायगा | हम 
अपने वतमान (भारतीय) राज्य का और अधिक विस्तार नहीं चादते । 
जब कि हम अपने राज्य या अधिकारों पर किसी को आक्रमण न करने 
दंगे, हम दूसरों के ( राजाओं के ) राज्य या अधिकारों पर मी कोई 
गधात न होने देंगे। हम देशी राजाओं के श्रधिकारों तथा मान 
प्रतिष्ठा का अपने अधिकारों तथा सान-प्रतिष्ठा की तरह सम्मान 
करेंगे ।! निदान, सन्‌ १८५७ के बाद देशी राज्यों को ब्रिटिश भारत में 
मिलाना बन्द कर दिया गया । यही नहीं जेखा किआगे बताया जायगा, 
सरकार ने कितने ही नये राज्य भी बनाये । 

जनता की राजाश्ों के प्रति श्रद्धा--देशी राज्यों सम्बन्धी यह 
नीति निर्धारित करने में अ्रंगरेजों ने भावुक भारतीय जनता की मनो- 
वृत्ति और भावना का भी विदार हिया। उन्होंने जान लिया कि यद्दा 
जनतावारण को पुराने राजवंशों के प्रति बड़ी श्रद्धा और भक्ति है। पूर्वो 
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ढंग के ठाट-वाट रखनेबाले, दरबार लगानेबाले, जलूस और सवारी 
निकालने वाले राज्ञाओं श्रोर सरदारो से वे खूब प्रभावित होते हैं । 
ग्रव॒ तो जमाना बहुत बदल गया है। अनेक राजाओं ने जनता से बहुत 
निरदंबता और अन्याय का व्यवहार किया है और रियासती जनता में 
श्रसंतोष श्रोर ज्ञोम बढ़ा हुआ है तो भी जब कभी राजा की सवारो 
निकलती है. या कोई राजकीय उत्सव होता है तो जनता उसे देखने के 
लिए बहुत लानायित रहती है | इससे स्पष्ट हे श्रंगरेज राजनौतिश्ञों ने 
भारतीय जनता की मनोवृत्ति का ठीक ही अध्ययन किया; उन्होंने 
इसका अपने मतलब के लिए खूब उपयोग किया। उन्होंने दिल्ली में 
इंगनेंड के बादशाह, युवराज, या वायसराय आदि का दरवार लेगवाऋर 
देशी राजाओं को बड़े पैमाने पर नकल को, और लोगो की साम्राज्य- 
भक्ति बढ़ायी । 

केन्द्रीय सरकार की अधिकार-बृद्धि--ऊपर कहा गया है कि 
सन्‌ १८५७ के बाद देशी राज्यों को हड़प करने श्रोर अ्ंगरेजी राज्य 
में मिलाने की नीति प्रायः छोड़ दी गई; परन्तु इसके सांथ ही 
झव सरकार देशी राज्यों में उच्च पदों पर काम करने के लिए सरकारी 
कमंचारी श्रघिक देने लगी, दीवान नामजद करने लगी, और रेजीडेश्टों 
द्वारा उनके गुप्त रहस्यों का परिचय प्राप्त करने तथा भीतरी शासन पर 
कड़ा नियंत्रण रखने लगी | मतलब यह कि अरब अ्रंगरेजी राज्य का 
भौगोलिक तेत्र बढ़ने के बजाय केन्द्रीय सत्ता का अधिकार बढ़ने लगा। 
ब्रिटिश सरकार ने न कैवल कम्पनी का स्थान ग्रहण किया, वरन्‌ वह 
अ्रंपने ग्रपको दिल्ली के सम्राट का भी उत्तराधिकारा मानने लगी। स्वे- 
साधारण में इस बरात' को विशप्ति करने कं लिए सन्‌ १८७६ ई*० 'में 
महाराणी विक्टोरिया ने 'कैसरे हिन्द श्रर्थात्‌. भारत की साम्राशी 
('एंम्प्रेस श्राफ इन्डिया?),/की. उपाधि धारण कौ। १ जनवरी १८७७ 
को दिल्ली में घधूमघाम से एक दरबार हुआ, श्रोर उसमें “इसकी घोषणा 

५छ ] 


२६ देशी राज्य शासन 


की गयी | यह इस बात का ज्वलंत प्रमाण था कि देशी नरेशों 
का दर्जा बहुत नीचा हो गया। “इम्पीरियन सर्विस ट्रप्म!क 
की व्यवस्था से भी राजाओं की शक्ति और अ्रधिश्ार कम्‌ हो गये | 
इस व्यवस्था के अनुसार बड़े-बड़े राजा अपने खर्च से, निर्घा रेत सेना 
रखने लगे, परन्तु इस सेना की शिक्षा और कवायद ब्रिटिश अफसरों की 
देखरेख में होती थी, और यह हर समय माश्त-न्‍सरकार की सहायता के 
लिए तैयार रहती थी | राज़कुमारों को शिक्षा के लिए भी सरकार 
ने अपनी व्यवस्था आरम्भ कर दो, ये शिक्षा-संस्थाएँ ऐसी ही थीं कि 
भावी नरेशों में पहले से ही अ्ंगरेज सरकार के प्रति श्रधीनता तथा 
राजभक्ति को भावना जड़ पकड़ ले। 

यद्यपि लोगों ने विशेष ध्यान न दिया, केन्द्रीय सता क्रमशः प्रगति 
करती रही । रेल, तार, डाक का प्रबन्ध करने में देशी नरेशों के अधि- 
कार में स्वभावतः: कमी हुईं । सरकारी, या सरकार द्वारा नियत्रित 
कितनी ही रेलवे लाइनें कई-कई राज्यों में से होकर जाती हैं; रेलवे 
लाइन, उप्तके दोनों तरफ की निर्धारित भूमि, रेलवे स्टेशन और पुल 
ग्रादि पर सरकार का अधिकार रहता है, श्रोर वही हस क्षेत्र में पुलिस 
ओर न्याय का प्रबन्ध करतौ है। यही बात उन नहरों के विषय में है, 
जो सरकार की निकाली हुईं, श्रोर देशी राज्यों में होकर बहती हैं । 
सैनिक ग्रावश्थकताश्रों के आधार पर भी केन्द्रीय सचा ने देशो राज्यों 
में अपना पैर फैलाया । कितने द्वी देशी राज्यों में छावनियाँ हैं, उनकऊ 
आसपास बाज़ार लग गया, श्रौर बत्ती हो गयी, जो क्रमशः बढ़ते- 
बढ़ते खासे बड़े शहर वन गये | इनके चारों श्रोर बहुत-ली जगह खुली 
पड़ी रहती है, जिससे ये स्वास्थ्यप्रद रहें। जब तक इन स्थानों में 
छावनी रहती है! इनमें सरकार का ही प्रबन्ध होता है, देशी राज्यों 


* इसका अर्थ है साम्राज्य-सेवी सेना। श्से भव 'इंडवन स्टेट्स फोर्सेज! 
(मारताय राज्य सेना) कहते हें । 
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का नहीं | इसी प्रकार बड़े राज्यों में रेज़ीडंट, या कहे छोटे-छोटे राज्यों 
के समूह के लिए. एक एजन्द रइता, उसके निवास-स्थान के पास 
कुछ सेना, पुलिस, स्कूल, श्रस्पताल आदि होने से वह भी एक नगर 
का स्वरूप धारण कर लेता । इस (*रेजीडेन्सी?) में भी सरकारी कायदा- 
कानून चलता । पुनः देशी राज्यों में <हनेवाली ब्रिटिश प्रजा पर, 
तथा ऐसे स्थानों में जहाँ व्यापार आदि के कारण बहुत-से अ्रंगरेज 
रहते, ब्रिटिश भारत के ही कानून का व्यवद्दार होता। ब्रिटिश 
भारत का कोई अपराधी यदि किसी देशी राज्य में भाग जाय तो उसके 
नरेश की श्राश्ा से पकड़ा जाकर ब्रिटिश भारत में मेज दिया जाता | 
अधिकांश शजाबओों को अरब अपना सिक्का दालने की श्रनुमति नहीं रही 
जिन राज्यों का श्रपना स्वतंत्र सिक्का रहा भो, उन्हें अप ने यहाँ श्रगरे जी 
रुपये को वही €थान देना पड़ा, जो उसे ब्रिटिश भारत में प्राप्त था | 
झ्रावश्यकता समझने पर सरकार किसी नरेश को गद्दी से उतार कर 
उसकी जगह उसके किसी सम्बन्धी को गद्दी पर बैठा देती। वह 
वहाँ के प्रबन्ध के लिए किसी को एडमिनिस्ट्रेंटर भी नियुक्त कर देती । 
देशी नरेशों को नाबालगी में वह राज्य के शासन का 
प्रबन्ध करती, या रिन्जेसी द्वारा करवाती । इससे स्पष्ट है कि 
यद्यपि सन्‌ १८४७ के बाद देशी नरेशों को श्रपने-अपने राज्य गेंवाने 
की (अंगरेजी राज्य में मिलाये जाने की) आशंका बहुत कम रही, 
तथापि उनके शासन सम्बन्धी ' श्रघिकार कम होते गये, और केन्द्रीय 
सत्ता का प्रभुत्व बढ़ता गया; यहाँ तक कि वे प्रायः ब्रिटिश सरकार के 
हशारे पर काम करनेवाले रह गये | यह सिलतिला अश्रव तक चला; 
हाँ, बीसवों सदी में, इस विषय में कुछ नयी बातों का प्रभाव 
पड़ने लगा | इस का विचार श्रागे किया जायगा । 
नीति-परिवतेन--यह साफ जाहिर है कि देशी राज्यों के सम्बन्ध 
में सरकार की नीति समय-समय पर बदलती रही। सरकार ने' झपने 
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हित ओर स्वार्थ का विचार करके उनके प्रति उदासीनता या अ्र-हस्त- 
क्षेप का व्यवहार फिया, कभी उन्हें अपना सहायक मित्र कह्दा, ओर पांछे 
सुविधा होने पर उन्हें अपना ग्राभित बना डाला | +भी उसने उनके 
राज्य को अश्रपते राज्य में मिला लेने की ओर तेजी से कदम बढ़ाया, 
और कभी उनके राज्यों को ज्यों का त्यों बनाये रखने का ही नहीं, नये- 
नये राज्य बनाने का भी निश्चय किया | 

नीति-परिवतन सम्बन्धी यह कथन सरकारी तोर पर भी पुष्ट हो 
चुका है। माटेग्यू-चेम्मफ़ोड रिपोट (१६१८) में कहा गया हे--“देशी 
राज्यों सम्बन्धी नीति समय-समय पर बदलती हे। किसी समय यह 
नीति थी कि अपने दायरे के बाहर किसी मामले में सरकार कुछ 
भी हस्तक्षेप नहीं करती थी। यह नीति यहाँ तक बदली कि लाई 
हेस्टिंग्ज ने देशी राज्यों को श्रपती श्रघीनता में लाकर ग्रान्तरिक व्यवध्था 
में उन्हे स्वाधघीन रख छोड़ने की नोति ( 'सवा्डिनेट आइसोलेशन? 
की नीति) प्रचारित की | श्रागे चलकर यह नीति भी बदल दी गयी 
खझौर उसके स्थान पर राज्यों और भारत-मरकार के बीच में ऐसी नीति 
स्वीकृत हुईं, जिसका मतज्ञव यह था कि राज्यों को सर्वोच्च सत्ता (भारत- 
सरकार) के साथ मेल और सहकारिता करनी चाहिए ।? 

सरकार को देशी राज्यों से सदयोग को आवश्यकता-- 
सरकार को देशी राज्यों से मेल और सहयोग को आवश्यकता 
क्यों हुईं | देशा भर में राष्ट्रीय. आन्दोलन करनेबाली महान संस्था 
कांग्रेत का जन्म सन्‌ श्दू८४ ई० में हो चुका था। श्रारम्भमें उसकोनीति 
बुघारों के लिए प्रार्थना-पत्र या डेप्यूटेशन भेजने की रही | परन्तु इसे 
विशेष सफलता न मिली | सरकार ने जनता को राजनेतिक जायति को 
दमन करने का प्रयत्न किया । इससे एक ओर देश में कुछु हिंसक 
क्रान्ति की घटनाएं हुईं और दूसरी श्रोर शासन-सुधार का आन्दोलन 
बढ़ता मग्रा । इससे सरकार को चिन्ता हुई । कांग्रेस का जोर बड़ता 


सन्‌ १८५७ के वाद २६ 


गया । सरकार को भी अ्रपनी शक्ति बढ़ाने को फिक्र हुईं। उसने ऊपरी 
मध्य वग के लोगों को राष्ट्रीय ग्रान्दालन के विरुद्ध उभारा उसने 
मुसलमानों ग्रोर सिक्‍खों को तथा हरित्रननों आदि निम्न जातियो को 
सवण हिंन्दुश्रों के विरद्ध खड़ा करके ओर यथा-सम्भव इन सभी 
को अपना और मलाने की कोशिश की । परन्तु राष्ट्र 
आन्दोलन की गति निरन्तर बढ़ती गयी | यह देखकर अब 
उसने देशी राजाओं का सहयोग प्राप्त करने तथा अपना मोर्चा और 
अधिक मज़बूत करने की बात सोची | लार्ड कजन ने सन्‌ १६०० में 
भारतमंत्री को सूचित किया कि मेरा निजी विश्वास है कि काँग्रस नष्ट 
होनेवाली है, ओर मेरी प्रतऋल अभिलाधा हे कि मैं इसको. नष्ट करने में 
सहायक हो सकूं। इसके प्रभाव को नष्ट करने के लिए भी नरेशों 
को सगठित करना आ्रावश्यक हैं।” लाड मिण्टो न भी काँग्रेस का प्रभात 
श्रोर शक्तिघटाने के लिए दूसरे उपायों में देशो नरेशोंक्रा सहयोग. प्राप्त 
करना ग्रवश्यक समझा । उसने सन्‌ १६१० में छनकोी एक सभा इस- 
लिए की थी कि भाश्तवष में बढ़ते हुए 'राजव्रोह? को दमन करने के 
उपायों पर विचार किया जाय | 

इसके अतिरिक्त एक बात ओर भो हो गयी, जिससे सरकार को 
देशी राज्यों से प्रीति बढ़ी । सन्‌ १६१४ ई० में (प्रथम) योरपीय महा- 
युद्ध छिड़ गया | इंगलेंड के सिर पर सझ्कुट खेलने लगा । उसे जन-घन 
की अ्रपरिमित आवश्यकता हो गयी | उसने भारतवासियों से महायुद्ध 
के लिए भरसक त्याग करने के लिए द्वदयग्राही अ्रपीले की | अंगरेजों 
ने देखा कि जिटिश भारत की बहुत सी जनता का रुख उनकी ओर 
्रच्छा नहीं हे, वहाँ गत वर्षो' में राष्ट्रीय ग्रान्दोलन चलता रहा है, 
उनकी सहायता नपी-तुली ही होगी। हाँ, राज लोग अपने-अपने 
राज्य की जनता को दवाकर, रखत्तेत्र के लिए खूब अनन्घधन की 
आहुति दे सकते हैं | निदान, सरकार ने उन्हें अ्रपत्ती ओर म्रिजाने की 
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बात सोची | उसकी इस समय क्री, देशी राज्यों सम्बन्धी नीति प्रेम 
या लुभाने की नीतिक्क कही जा सकती है | 

ब्रिटिश भारत की परिस्थिति भी इसमें सहायक हुई। यहाँ की जनता 
अंगरेजों और मित्रन्राष्ट्रों के मुंह से छोटे राष्ट्रों की स्वतन्त्रता और श्रात्म- 
निणुय के सिद्धान्त आदि को बातें सुन कर तथा आयलैंड को स्वराज्य 
पाते देख कर अपने जन्मसिद्ध श्रधिकार स्वराज्य पाने को उत्सुक थी। उसे 
सन्‌ १६१७ ई० में भारत-मंत्री द्वारा पार्लिमेंट में की हुई पोषणा में 
शासकों की द्विवकिचाहट और संदेह की भावना मालूम हुई; उस 
धोषणा के फल-ह्वरूप जो मांठन्फोड़ (मांटेग्यू-चेम्सफो्ड) योजना प्रका- 
शित की गयी, वह भी असन्‍्तोषप्रद रही | इसी सभय अधिकारियों ने 
रोलेट एक्ट नाम के दमनकझारी कानून का, भारतीय प्रतिनिधियों द्वारा 
घोर विरोध होते हुए, निर्माण किया | इस पर जनता ने महात्मा गांधी 
के नेतृत्व में सत्याअह और श्रसहयोग किया। सरकार ने आन्दोलन 
को दबाने के लिए स्वयं तो भले-बुरे श्रनेक उपाय किये ही, उसने 
इस कार्य में राजाओं का भी सहारा लिया | 

अब तक सरकार शा[सनपद्धति में यय्रेष्ट सुधार न करने के लिए 
हिन्दु-मुलिम भेदभाव को आड़ लेती था; श्रसहयोग श्रान्दोलन से मालूम 
हो गया कि इन दोनो जातियों का आपसी समभोता हो सकता 
है। उधर जनता में असंतोष बना था, मांटन्फो्ड ध्रुधारों से उसका 
निवारण नहीं हुआ्रा था | ऐसी दशा में ब्रिटिश श्रघिकारियों ने देशी 
नरेशों रा प्रश्न उठाकर अपनी कूटनीतिशता का खुब परिचय दिया | 
जहाँ पहले सरकार देशी नरेशों को देश की राजनीति में भाग लेने से 
दूर रखा करती थी, श्रत्र व्यवस्थापक समा में शासन-पुघारों का प्रस्ताव 
उपस्थित होने पर सरकार की ओर से तत्कालीन गृहन्मंत्री सर मेलकम 
देली साहव ने कहा कि सवाल यह है कि क्‍या देशी नरेश, जहाँ तक 
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उनके सम्बन्ध की बात थ्ाती है, भारतीय व्यवस्थापक मडल को उत्तर- 
दायित्व सौंग जाना स्वीकार करेंगे !?४४ 

नरेशों का दृष्टिकोण --अब राजाओं की दृष्टि से विचार करें । 
देश में राजनोतिक जाणति और प्रज्नातन्न के भाव बढ़ रहे थे । इसमें 
राजाश्रों को अपने लिए. छतरा मालूम हुआ । उन्होंने सोचा कि 
राष्ट्राय आन्दोलन की लद्दर ब्रिटिश भारत की सीमा तक ही न रहेगी । 
जल्दा नहीं तो कुछ देर में वह देशो राज्यों में भी आकर रहेगी, 
और रियासती जनता श्रपने अधिकारों के लिए ग्रान्दलन ऋरने से 
रुकी नहीं रहेगी; फिर हमारौ यह मनमानी हुकूमत, यह विलासिता और 
यह ऐश्वय कहाँ रहेगा ! यह सोच कर उन्होंने सरकार की सहायता 
करना ,ज़रूरी समझा, ओर ऐसा करने में कोई कसर उठा न 
रखी ! 

राजाओं का संगठन और उसका काय--ऐसी दशा में सर- 
कार का उनकी झोर भकुकता स्वामाविक ही था। उनकी सहाथत। अ्रधिक 
से अधिक मिले, इस विचार से उसने उनके सख्भठन की माँग पर 
भी सहानुभूति से विचार क्िया। सन्‌ १६२१ में नरेन्द्र मंडल स्थापित 
किये जाने का एक खास उद्द श्य यह था कि यह राष्ट्रीय विरोधी 
मोचे में सरकार को सहयोग प्रदान करे। पर स्वतंत्रता का युद्ध 
एक बार अच्छी तरह आरम्म हो जाने पर चलता ही रहता 
है। ब्रिटिश सरकार ओर देशी नरेशों का गठबन्धन हो जाने पर 
भी राष्ट्रीय श्रान्दोलन बन्द न दुश्रा । देशी राज्यों में भी आन्दोलन 
की प्रगति होते रहना स्वामाविक्र था। जनता स्वेच्छाचारी नीति.का 
विरोध ओर उत्तरदायी शासन की माँग करने लगी | कई राज्यों में प्रजा 
परिषद, प्रजा मंडल या लोकपरिषद 8ंस्थाएँ झ्रादि वन गयीं और शासकों 
का ध्यान उन्नति के कार्यो क्री ओर दिलाने लगी। सन्‌ १६२७ ६० 


.._+देखिए भी० पविक जो कौ (४0७५६ ४४० शै० छ्वाड० 3000७७ है | 
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में ग्रस्विल भारतवर्षीय देशी राज्य लोक परिषद कायम हो गयी, जिसका 
उद्द श्य समस्त वैव और शान्त उपायों से देशी राज्यों में उत्तरदायी 
शासन प्रचलित करना है | कर्ग्रेस ने भी अपनी परित्थति ओर शक्ति 
के अनुसार इस काये में योग दिया | परन्तु इन बातों का ब्योरा 
झागे के लिए छोड़कर हमें अभी तो यही विचार करना है कि नरेशों ने 
विगत वर्षों में संगठित होकर क्या-क्या काय किया | 

सन्‌ १६२७ में जब कि जिधिश भारत के शासनन्धुधारों के सम्बन्ध 
में यिचार करने के लिए 'साइमन कमीशन! नियुक्त हुआ तो नरेशों ने 
इस विषय की जाँच की जाने की माँग की कि उनका ब्रिटिश सरकार से 
कैता सम्बन्ध रहे | इस पर सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की, जिसे 
उसके सभापति के नाम पर “बटलर कमेटी? कद्दते हैं। इसके सम्बन्ध में 
विशेष ञ्रागें लिखा जायगा; यहाँ यही कहना है कि कुल 
मिलाकर कमेटी की सिफारिशें नरेशों की इच्छानुधार न थीं; वे श्रंतन्तु६ 
रहे । उन्होंने इज्ञलेंड में अपने पक्ष का प्रचार किया, जब कि वहाँ साइ- 
मन कमीशन की रिपोट पर विचार होकर, नये शासन-विधान की योजना 
बन 7ही थी | इसके जवाब में काँग्रेस, ओर देशी राज्य लोक परिषद ने 
भी अपनी शक्ति भर आन्दालन किया | परन्तु इनके पास ऐसे साधन 
कहाँ थे, जैसे राजाश्रों को सहज ही प्राप्त थे । फिर, अंगरेज अधिकारी 
भी तो राजाओं की ही श्रोर क्ुकने में श्रपना हित मानते थे, और 
राजा लोग संगठित थे | 

ख्रम २६३५ का विधान और राजा--गोल मेज परिषदों 
(१६२०-.२) के श्रवसर पर ब्रिटिश और भारतीय राजनीतिशों ने श्रपने- 
अपने स्वार्थ वश राजाओं का सहयोग प्राप्त करमा चाहा | इसका 
नतीजा यह हुआ कि राजाओं ने श्रपने सहयोग का श्रधिक से अधिक 
मूल्य माँगों ओर अ्गरेज राजनीतिशों से उन्हें मल भी गया। सन्‌ 
१६२५ के विधान में; रियासती जनता की उपेच्ा करके, राजाओं को 
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धंब्रीय व्यवस्थापक मंडल में बहुत अधिक प्रतिनिधित्व, तथा दूसरे 
सरक्षण ओर सुविध एँ दी गयीं । इसके अतिरिक्त रात्राओं को यह 
अधिकार दिया गया कि वे स्वयं यह निश्चय करें कि संघीय विषयों में 
से किस-किस में वे सद्भेय व्यवस्थापक्र मंडल का कानून बनाने का 
अधिकार स्वीकार करते हैं। ऐसी बातों से यह स्पष्ट है कि राजाओं 
की निरंकुशता कम करने की कुछ चेष्टा नहीं की गयी; इसके विपरीत, 
ऐसी परिस्थिति बना दी गयी कि यदि बह संघ-शासन विधान कार्यान्वित 
होने लगे तो ब्रिटिश भारत के नेताओ्रों के लिए देशी राजाओं को प्रमन्न 
रखने ओर उनका सहयोग प्राप्त करने की आवश्यकता निरन्तर बनी 
रहे; ओर इसके लिए नरेशों को मु ह-माॉँगी कीमत दी जाने की तैयारी 
करनी पड़े | इस प्रकार राजाओं का महत्व अधिक-से अधिक करने में 
कोई कस्तर न रख्वी गयी । परन्तु, अपने मन कुछ ओर है, विधाता के 
कुछ और | श्रनेक कारणों से संघ विधान अ्रमल में ही नहीं आया । 
दूसरा योरपीय महायुद्ध और उसके बाद्‌ -सन्‌ १६३६ में 
दूसरा योग्पीय महायुद्ध शुरू हो गया इसमें भी गजाओं ने जी खोलकर 
विटिश सरकार की सहायता की। उनकी सम्राट-भक्ति के पीछे उनके 
अस्तित्व का भी प्रश्न था। ग्रधिकतर नरंश ब्रिटिश सरकार के ही 
सहारे राजगद्दो पर बने रहना और अपनी स्वेच्छाचारिता बनाए रखना 
चाहते थे | ब्रिटिश सरकार को श्रयने स्वार्थवश उनकी सद्दायता की बहुत 
ज़रूरत थी | इस लिए उसने उनका बहुत लिहान्न रखा | सन्‌ १६४२ 
में ब्रियिश थुद्ध-मंत्रिमंडल की ओर से सर स्टेफड क्रिप्स भारतवषं के 
के भावी शासन को एक योजन। लेकर आये थे, उसे साधारण बोल- 
चाल में “क्रिप्स योजना? कहते हैं। इसमें श्रन्य बातों के साथ यह भी 
कहा गया था कि मारत का भावी विधान बनाने के लिए जो सभा 
बनायी जायगी, उपमें बृटिश भारत के प्रतिनिधि तो जनता द्वारा चुने 
जायेंगे, लेकिन देशी राज्यों के प्रतिनिधि राजाशं द्वारा नामज़द किए 
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जायेंगे | इसके वाद जब विधान बन चुकेगा तो इस बात का भी निरय 
राजा लोग दही करेंगे कि वे अपने राज्य को भारतोय संघ में शामिल 
करेंगे या नहीं; जो राजा भारतीय सघ में शामिल नहीों वे ब्रिटिश 
सरकार के साथ सन्धि-सम्बन्ध रख सकेंगे । 

सन्‌ १६४५ में वायसराय लाड वेवल ढाई महीने लन्दन में ब्रिटिश 
ग्रधिकारियों से सलाह-मशविरा करके यहाँ ज्ञो योजना लाये, उममें 
देशी राज्यों को अछूता ही छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं यह 
स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस योत्रना का सम्बन्ध केवल ब्रिटिश 
भारत से है, और मसम्नाट-प्रतिनिधि के साथ राजाओं के जो सम्बन्ध हैं, 
उनमें इससे कोई ग्रन्तर नहीं होगा । ऐसी योजना राजाओं को अपनी 
ध्वच्छुन्दता बनाए रखने में सहायक थी श्र साथ ही अ्रेंगरेजी 
कूटनीतिशों की भारतवर्ष को दो तरद के टुकड़ों में बांटे रखने की नीति 
के अनुकूल भी थी । 

अब तो भारत का नया विधान बन रहा है। उसके अनुसार देशों 
राज्यों की जो स्थिति होगी, उसके बारे में श्रागें लिखा जायगा | 


पाँचवाँ अध्याय 
शे ([सत्तें ह्हीं 
वतमान रियासतें क्‍यों बनी रहीं ? 


अगरेजों ने सारे भारतवष को ही अपने अ्रधीन क्यों नहीं कर 
लिया, बीच-बीच में कुछु खाली जगह क्‍यों छोड़ दी? इसका 
जवाब मसंक्षेग में यह है कि उन्होंने इस प्रश्न को राप्राज्यवाद के 
टष्टिकोण से देखा कि आग्विर उनके लिए कौनसी बात अधिक द्वितकर 
होगी--(१) देश के कुछ हिल्तों में रियानतें बनी रहने देना और नई 
र्यासते भी बना देना, या (२) रियासतों को बिल्कुल मिटा देना | बहुत 
मोच विवार और अनुभव के बाद उन्हें पहली बात ही ठीक जची | . 
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बहुत सी रियासतों को ब्रिटिश सरकार ने बनाया --त्रिटिश 
मरकार ने अपने स्वार्थ को ध्यान में रख कर कुछ पुरानी रियासतों को 
ही नहीं बन रहने दिया, उसने बहुत मी नई रियामर्तें भी बना डाला । 
श्री० प्यारेलाल जी ने अपना दिशी राजाओं का दर्जा? नाम की पुस्तक 
में बताया है कि मध्यप्रान्त में, १८१८ में पेशवा द्वारा अन्तिम रूप से 
छोड़े हुए भरइठा राज्य के पुनरुत्यान को रोकने के लिए, अंगरेजों को 
राजपूत रियासतों की स्थापना ही ठीक नीति मालूम हुई; ओर इस 
प्रकार इस विस्तृत प्रदेश का प्रत्येक भाग, जहाँ घरेलू ओर लूट-खसोट 
की लड़ाइयों ने सब प्रकार फे राजनीतिक चिन्हों को विलुप्त कर दिया था, 
एक सगठित सत्ता के अधीन किया गया और इन खंडहरों में से कम 
नहीं, १४५ रिया* तें बनायी गयीं। 

इसी प्रकार सन्‌ १८४७ में जिन राज्यों ने ब्रिटिश नत्ता 
की मदद की, उनके प्रति विशेष प्रेम दिखाया गया | इस सारी उथल- 
पुथल पर बारीकी से विचार करने पर इस बारे में जरा भी सन्देह- नहं। 
रहता कि बिटिश सरकार ने द्वी देशी राज्यों को बनाया है | यह कहना 
कि ये देशी राज्य पहले से थे, ओर अंगरेजी सरकार ने सिर्फ उस 
इलाके का निर्माण किया है, जिसे ब्रियिश भारत कहते हैं, सत्य से मु ह 
मोड़ना है । आज कं राजा पहले विविध थधदेशों के युबेदार ये और 
उच्च अधिक।रियों के मातहत थे। इन्हें नकद वेतन देने के बजाय 
ज़मीन का हिस्सा दे दिया गया था । पीछे ये अपने स्वतंत्र श्रस्तित्व 
पर जोर देने लगे। असलियत यह है कि श्रगर ब्रिटिश सरकार ने 
इनके माथे पर अभ्रपना वरद हस्त न रखा होता तो ये अ्रपना 
निरंकुश शासन कायम नहीं रख सकते थे । 

देशी राज्यों के ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए जाने का, उड़ीसा के 
राज्यों का उदाहरण एक खास ढग का है। ये राज्य मुगलों के समय 
में तथा नागपुर के भोंसलों के समय में उड़ीसा के स्वतंत्र राजाश्रों के 
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अधीन छोटी छीटी ज़मीदारिया थों। अंगरेजों के शासन-कान में भी 
लगभग ८० वर्ष तक इनसे जमोंदारियों को तरह व्यवद्वार हुआ । सन्‌ 
श्प८३ में सब स्थानीय अधिकारियों तथा दो न्यायशाब्त्रियों (सर 
हेनरामेन और अलन होबहाउस) के मत के विरुद्ध मारतमंत्री ने, 
साप्राज्यिक नीति के आधार पर इन ज़मीदारियों को ब्रिटिश भारत से 
बाहर देशी राज्य घो षत कर दिया । उस समय से इनके छोटे-छोटे 
राजाओं को ग्रधिकाधिक अधिकार दिए जाते रहे | सन्‌ १६२० तक 
इन पर जो कड़ा निरीक्षण रहता था, वह भी पीछे हटा दिया गया । 

साम्राज्य को बढ़ानेवाले सदा अपनी युद्ध-कुशलता और वीरता 
पर ही निभर नहीं रहते। वे अपने विपक्षी के दगाबाज नौकरों को मिला 
लेते हैं | कुछ दशाभ्रों में यहाँ भी ऐसे लोग राजा या नवाब बना दिये 
गये | इस प्रकार भ'रतत्रष में कई प्रकार के देशो राज्य हैं। कुछ राज्य 
पुराने और प्रतिष्ठित हैं। कुछ नए राज्यों की नांव जिश्वासघात श्रौर 
देशद्रीह पर पढ़ी है ।!$ स्म'ण रहे कि पुराने राज्य भी अब एक 
प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य की ही कृति हैं; उनका पहले का स्वरूप नष्ट 
हो गया है। 

अंगरेज लेखकों की साक्षी--अ्ंगरेज लेखकों ने इस बात को 
साफ स्वीकार किया है। मिसाल के तोर पर सर एलफ्रेड लायल श्रपनी 
'एशियाटिक स्टडीज़” नाम की पुश्टतक में लिखते हैँं--जहाँ अति 
प्राचीन काल की राजनीतिक सल्थाएँ ग्रव तक मौजूद हैं, अ्रंगरेज हा 
उनको नष्ट होने से बचानेवाले हैं ।? इसी तरह सर जान स्ट्रेचे अपनी 
पुस्तक के में लिखते हें--“ये ( देशी रियासत ) ही भारत के ऐसे 
भाग हैं, जहाँ की प्रचोन शजनीतिक संध्थाएं श्रोर प्राचीन वंश पूर्ण 
रूप से विटिश सरकार की बदौलत कायम हैं।” 


*भूग।ल: देशी राज्य अंक ! 
# [009. [९३ 20 9र3078007 छ॥0 ?०६7235, 


वतेमान रियासतें क्‍यों बनी रहीं ! ३७ 


देशी राज्यों की जाँच के लिए नियुक्त बटलर कमेटी ने अपनी 
रिपोट में इन राज्यों के स्वतंत्र अस्तित्व का खंडन करते हुए साफ लिग्वा 
है कि. लगभग सभी राज्य मुगल साम्राज्य, मराठो की सत्ता या 
सेक्‍्ख-राज के अधीन थे या उनके सामन्‍्त थे, औ्रौर उन्हीं पर इनका 
अवलम्ब था | कुछ राज्यों को औररेज्ों ने मरते-मरते बचाया था, और 
कुछ नये बनाए गये थे। निदान, देशी राज्यों की मौजूदा राजनीतिक 
स्थिति अंगरेजी श्रमलदारी का प्रसाद है | 

इन राज्यों को क्यों बनाया गया (--पाठक जानते हैं कि सन 
१८५७ के पहले यहाँ जो कम्पनी-सरकार थी, उसकी इच्छा व्यापार 
के साथ-साथ साथ राज्य-विस्तार करने की भी रही | लाड डलहोजी 
/ श्यूथट-१६ ) ने जब्ती के नियम” ( डाक्ट्रिन श्राफ ल्लेप्स ) के 
ग्रनुमार कितने ही देशी राज्यों को सिफे इस आधार पर अ्रंगरेजी 
ग्रमलदारी में मिला लिया कि उनके राजादओं के मरते समय उनका 
कोई कुदरती वारिस या उत्तराधिकारी न था। उसने राजाश्रोों को 
तड़का गोद लेने की इजाजत नहों दी | सन्‌ १८५४७ में राजाओं ने हर 
परह अंगरेज्नों की मदद की। वायसराय लाड केनिंग के शब्दों में 
'देशी सरकार के छोटे-छोटे टुकड़ों (देशी राज्यों) ने उस तूफान 
को रोकने में बन्दरगाह की आड़ का काम किया, जो हमें एक 
टी लदर में बहा ले गया होता ।! इसी प्रकार सर जान स्ट्रेचे ने लिखा 
है“ सन्‌ १८५७ के विद्रोहों ने निश्चित रूप से यह सिद्ध कर दिया कि 
रैशी रियासतें हमारे लिए कमज़ोरी के नहीं, बल्कि शक्ति के स्रोत हैं । 
प्रोर शायद दी कोई रियासत ऐसी हो, जिसने श्रत्यन्त कठोर परीक्षा 
ग्रौर विपक्ति के समय वफ़ादारी न दिखायी हो ।? निदान, देशी राज्यों 
की इस विक़ादारी? ( अ्रथवा देशद्रोह ! ) को देखकर अ्रंगरेजों ने सन 
१८६० से अपनी नोति बदली। अंगरेज अश्रव देशी राज्यों की 
(कज्ञा करने श्रौर नये राज्य बनाने लगे । 


इ८ देशी राज्य शासन 


पहले कहा गया है कि अंगरेजों ने बहुत से राज्य बहुत छोटे-छोटे 
बनाये | उनका यह काम कूठटनीति से खाली नहीं था | भ्री० जगदीश 
प्रसाद जी चतुर्वेदी बी० ए०, एल-एल० बी० ने लिखा है--'(उन्होंने 
कुछ बड़ी-बड़ी रियासतों क॑ साथ सम्बन्ध करने के बन्नाय पचासों छोटी 
छोटी रियासतें रख कर जनता को विभाजित करना पसन्द किया | 
फलतः जहां ए% की चार रियासतें बन तकों, बनायी गयीं | छोटी-छोटी 
रियासतों को आ्रापस में लड़ाना, उन पर शासन करना और उनकी 
जनता को दबाना आसान होता है । इसलिए कम्पनी-सरकार ने मध्य- 
भारत, काठियावाड़, उड़ीसा, शिमला तथा राजस्थान के छोटे से छोटे 
से जागीरदार को भी स्वतंत्र इकाई माना | वह जानती थी कि इससे 
यहां की जनता निर्जोब, पंगू और पिछुड़ी रह जायगी | पर जनता की 
दशा सुधारना तो ब्रिटिश सरकार का उद्द श्य था भी नहीं ।?+ 


विशेष वक्तव्य--इस प्रकार यह साफ न्राहिर है कि वर्तमान देशी 
राज्यों को अंगरेजों ने बनाया है, या जानबूक कर बना रहने दिया 
है | इसमें उनका उद्द श्य श्रपने साम्राज्य को शक्ति बढ़ाना रहा है। 
थ्रव परिस्थितियाँ बदल गयी हैं | बटिश सरकार जा रही है, ओर भारत 
में उसकी साम्राज्यवादी नीति की 3्मर्थक सस्थाओ्रों की कोई यु जायश. 
नहीं है| जो देशी राज्य अरब यहाँ रहेंगे, वे यहाँ की जनता के किए 
हितकारी होकर ही रह सकंगे | 


ध्लोकवायी” नववष, राजपुताना प्रान्त निर्माण भ्रक । 


छखछठा अध्याय 


देशी राज्यों का वर्गीकरण 


देशी राज्यों का वर्गोकरण कई प्रकार से किया जा सकता है। 
हम उसके मुख्य-मुख्य मेदों का ही विचार करेंगे--- 

भोगोलिक दृष्टि देशी राज्यों का भोगोलिक दृष्टि से वर्गॉकरण 
“करना बहुत आसान है | नक्शे से यह सहज ही मालूम हो सकता है 
कि कोनसा राज्य भारतवर्ष के किस भाग में है, कोनसा राज्य इतना 
ब्रढ़ा है कि अ्रकेजना ही एक समूह माना जा सकता है, कोन से 
राज्य इकट्ठ एक ही जगह एक-दूसरे से मिले हुए हैं, ओर कोन-कोन 
से राज्य छोटे-छोटे होते हुए भी एऋ-दूसरे से अलग हैं। ऐसा बर्गी- 
करण राज्यों की प्राकृतिक र्थिति और जल-वायु श्रादि समभकने में 
सहायक हो सकता है। परन्तु राजनीतिक दृष्टि से इसका कोई महत्व 
नहीं है | 

२--संधियाँ और सनर्दें--इनके सम्बन्ध में खुलासा आगे लिखा 
जायगा । कम्पनी के समय में स्वतंत्र संघि-राज्यों श्रोर पराधीन राज्यों 
में ध्रष्ट भेद किया जाता था । पीछे यह बात न रही । सन्‌ १८५४७ ३० 
के बाद सब राज्यों से बहुत-कुछु एकसा व्यवहार करने की नाति अप- 
नायो गयो है। सम्राट (ब्रिटिश नरेश) ने मुगल बादशाह का स्थान 
ग्रहण कर लिया | मुगल बादशाह को जो अ्रधिकार. प्राप्त थे, वे सम्राद 
को प्राप्त दी गये, चाहे उनका उल्लेख धंधियों में न भी ही । इस प्रकार 
संधियों के आधार पर किया हुआ वर्गाकरण प्रायः इतिहास या, सरकारी 
कागजों का ही विषय है | 

३--सलामी--लाड चैम्सफोर्ड को नरेन्द्र मंडल की स्थापना के 


४० देशी राज्य शासन 


सम्बन्ध में विचार करते समय यद्द स्वीकार करना पड़ा था कि लिबित 
प्रमाण अपूर्ण तथा अ्पर्याप्त हैं; देशी राज्यों का वर्गकरण करने की 
व्यावहारिक विधि यही है कि इस बात का विचार किया जाय कि 
किननकन नरेशों को परम्परा के अनुसार कितनी तोपों की सलामी का 
ग्रधिकार है। भारतीय राजाओं में से ११८ को सलामी का सम्मान 
प्राप्त हे । इन राजाओं में स जब कोई अपने राज्य से बाहर जाता है, 
या बाहर से आता है, अ्रथवा राजा को हैसियत से ब्रिटिश भारत में 
श्राता है या यहाँ से लोटता है तो उसके सम्मान के लए निर्धारित 
संख्या में तोप छोड़ी जाती हैं, यह सख्या & से २१ तक होती है | 
किसी के लिए €, किसी के लिए ११, १३, १५४, १७, १६ या अधिक- 
से-अधिक २१ |# सलामी के तीन भेद हैंः:--(क) स्थायी, जो वंश- 
परम्परा से मिलती आयी है, श्रोर मिलती रहेगी, (ख) व्यक्तिगत, जो 
किसी नरेश को उसके जीवन-काल के लिए ही हो, उसके उत्तरा- 
धिकारियों के लिए नहों, श्रोर (ग) स्थानीय, श्रर्थात्‌ राजा को केवल 
अपने राज्य के भीतर मिलनवाली सलामी । 

सलामी से यह अवश्य विदित होता है कि भिन्न-भिन्न राजाओं को 
कितना सम्मान थआप्त है, परन्तु यद्द राज्यों के बर्गीक़रण का कोई वेशा- 
निक आधार नहीं कहा जा सकता | 

४--राजाओं का सरकार से सम्बन्ध--लार्ड श्रालीबर का 
कथन है कि देशी राज्यों की तोन श्रेणियाँ हैं;--(क) वे श्रद्ध स्वाधीन 
राज्य, जिनका मारत-सरकार से सम्बन्ध ऐसी सधियों पर निर्भर है जिनमें 
ग्रान्तरिक शासन की सत्ता और ग्रविकार भारत-सरकार को नहीं सोंपे 
गये | (ख) वे राज्य जिनमें सरकार के हस्तक्षेप सम्बन्धी कुछु श्रधिकार 

 श्य्यारद्र या इससे अधिक तोपों की सलामो वाले राजा मद्दाराजा 'द्विज दाश्नेतत 

कदलाते हैं. पहले योरपीय महद्दायुद्ध के समय से मिजाम हेदराबाद को 'हिज़ 
एग्ज़ास्टेड दाश्नेस! की उपाधि है । 


देशी राज्यों का बर्गोंकरण डे 


संधियों द्वारा स्थापित हो गये हैं, और जिनकी स्वतंत्रता इसलिए, स्पष्ट 
रूप से आंशिक है; जिन पर मरकार का प्रभावपूरण निरीक्षण दोसक्त्ता है । 
(ग) वे सैकड़ों छोटे-छोटे राज्य जिनके पूर्ण नियंत्रण का अधिकार ब्रिटिश 
सरकार को है, और यह अ्रधिकार उसने उन श्रन्य नरेंशों से ले लिया 
है, जिनका उन पर पहले आधिपत्य था | 

इस वर्गीकरण का आधार यह बात है कि देशी राज्यों से सरकार 
का सम्बन्ध क्रिस तरह का है। पर इस सम्बन्ध का निश्चित स्वरूप नहीं 
बताया जा सकता | अ्रधिकाश राज्यों से संघधियाँ नहा हैं, तथा अनक 
नई समस्याएं. तथा परिस्थितियाँ उत्पन्न हा गयी हैं, और कितने ही 
बातें किसी लिखित सूचना के श्राघार पर न की जाकर, राजनीतिक 
व्यवहार के अनुसार होती हैं | इसलिए यह वर्गीकरण ठोक नहीं है, 
श्रोर बहुत कठिन भी है । 

५-राजाओं के अधिकार- -श्री० के. एम. पानीकर ने देशी 
राज्यों को तीन श्रेणियाँ की हैं--(क) जिनके राजाओं को साथियों 
से अपने-अपने राज्य के भीतर पूर्ण और वास्तविक प्रभुता का ग्रधिकार 
है। इन्हें अपने राज्य की सीमा में शासन और कानून-निर्मांण की 
स्वतंत्रता है ।&8& (ख) जिनके राजा दीवानी ओर फोजदारी के श्रधिकार 
तथा कानून बनाने की क्षत्ता का उगयोग अंशतः, और सरकार 
की निगरानी में ही, कर सकते हैं। (ग) जिनके राजाश्रों के 
अधिकारों का आधार सरकार द्वारा दी हुई सनरदें हैं। इन्हें 
शासन ओर कानून-निर्माथ का अधिकार नहीं। अभ्रधिकांश राज्य इसो 
श्रेणी में है। यह वर्गीकरण राजाओं की दृष्टि से चाहे जितने महत्व 
का हो, पर राजा ही तो राज्य नहीं हैं, राज्यों के वर्गोकरण में जनता को 
प्रधानता मिलनी चाहिए । 

“असल में किसी भी राजा को अपने राज्य में 'बास्तविक प्रभुत' या 'शासन और 
कामून-निर्माण की स्वतंत्रता! नहाँ है यहाँ प्रापेक्षि 5 दृष्टि से ही भ्रभिप्राय है । 

द्‌ 
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५१--नरेन्द्र मंडल की मेम्बरी--राजाओं की इस संस्था के विषय 
में विशेष रूप से आगे लिखा जायगा। इसकी सदस्यता के विचार से 
राज्यों के तीन भेद हैं--(क) वे राज्य जिनके राजा पृथक पृथक्‌ रूप से 
मंडल के सदस्य हैं। इनकी संख्या १०६ हे। (ख) वे राज्य जिनके 
राजाओं को मिलाकर अपनी ओर से १२ सदस्य मडल में भेज्नन का 
अधिकार है । इन राजाओं की संख्या १२६ है। (ग)वे छोटे-छोटे नाम- 
मात्र के राज्य जिनके राजाओं आदि की श्रोर से मंडल में कोई सदध्य 
नहीं है । इनको संख्या ३४६ है। इस वर्गीकरण का आधार कितना 
कमजोर है, यह इसी से ज़ाहिर है क्रि नरेन्द्र मशडल के संगठन में एक 
मुख्य विचार यह रहा कि नरेशों को मिलनेवाली सलामी का लिद्दाज 
रखा जाय, जिसके विषय में पहले ऋद्दा जा चुका है । 

६--खिराज़--खिराज देने कौ दृष्टि से देशी राज्यों को दो भ्रेणियों 
में बाँठा जा सकता हैः--(क) वे राज्य जो सरकार को या किसी अन्य 
देशी राज्य को खिराज़ या (/'ट्रिब्यूट?) देते हैं (ग्ब) वे राज्य जो खिराज नहीं 
देते। यह विभाजन एक ग्वास विचार से जिया जाता है, ओर कुछ 
बड़े-बड़े राज्य भी खिराज्न देते हैं, जब कि अनेक छोटे-छोटे राज्य इससे 
मुक्त हैं। फिर, खिराज का परिमाण भी ऐतिहासिक कारणों पर निर्भर 
है। केवल उमके आधार पर क्रिसी राज्य का दर्जा नहीं ठहराया जा 
सकता । 

७--च्षेत्रफल -रियासतों के क्षेत्रफल सम्बन्धी कुछ बातें इस 
पुस्तक के पहले अध्याय में दी गयी हैं। यह तो जाहिर ही हे कि बहुत 
छोटे-छोटे प्रदेशों के अलग-अलग राज्य नहीं रहने चाहिए, और राज्य 
का विस्तार भी उतक गोरव का खूचक हो सकता है । इसलिए राज्य 
के ज्षेत्रकल का अश्रपना महत्व हैं। परन्तु इसे वर्गीकरण का आधार 
मानना ठाक नहीं है। कारण, एक श्रपेक्षाकृत बड़े क्षेत्रफल वाले राज्य 
की ग्रावादी और ग्रामदनी अ्रपने से छोटे राज्य की जनसंख्या श्रोर 
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ग्राय से कम हो सकती है। मिसाल के तोर पर जैमलमेर का ज्षेत्रफ 
राजपूताना के कई राज्यों से अधिक होन पर भी यहाँ की जनसंख्या 
गझोर आय उनसे कम दहै। इस प्रकार ज्षेत्रकल के आधार पर रियासतों 
का महत्व निर्धारित करना ठाक नहीं है। 

८-जनसंख्या और आय--इनन्‍्हें भी देशी राज्यों के वर्गीकरण 
का आवार बनाना उचित नहों है! यदि किसी राज्य में जनता पर 
बहुंत सख्ती करक आय बढ़ा ली जाय ता इस बढ़ी हुई आय के कारण 
उसे ऊचे दर्ज का क्‍यों माना जाय ! इसी तरह एक राज्य दूसरे राज्य 
से कम आ्ाब्रादी वाला होने पर भी उच्च श्रेणी का हो सकता है। इस 
प्रकार जनसंख्या और आय के आधार पर किया हुआ वर्गीकरण भी 
ठीक नहीं है । 


६--प्राचीनता या वंश-प्रतिष्ठा--राजपूताना आदि में कुछ 
राजा अ्रपने खानदान का प्राचीनता के आधार पर, गये किया करते 
है। पर विचार करने की बात तो यह है कि उनके पूवजों ने राज्य को 
स्थापना किस प्रकार की थी। उदाहरण के लिए यदि “बीका जी ने 
मुलतान और दिल्ली के बीच आआनेबाल ब्यपारियों के काफिलों को कई 
बार लूट कर इतना धन इकट्ठा कर लिया कि इसी धन की मदद से 
उनके पास एक बड़ी भारी सेना तैयार हो गयी श्रोर इसी सेना की मदद 
से उन्होंने सम्बत १५४५ में बीकानेर नगर की नोंव डाली”?& तो क्या 
उनके उत्तराधिकारियों को प्राचीन वश के श्राधार पर प्रतिष्ठा दी 
जानी उचित है ! 


कुछ राजाओं को ऊँचा पद इसजिए दिया जाता है कि उनके 
किसी पूर्वज ने बड़ा कष्ट सहा था, त्याग किया था ओर बड़े साहस का 
परिचय दिया था। उदाइरणवत्‌ उदयपुर के राणा का विशेष आदर 


*थ्री अचलश्वरप्रसाद जी शमां, अपने द्वारा सम्भादित 'प्रजासेवक' भें। 
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इसलिए किया जाता है कि राणा प्रताप ने मुगल सम्राट की श्रधीनता 
स्वांकार नहीं की, ओर इस वंश को लड़की का शाही घराने से सम्बन्ध 
नहीं हुआ। इस प्रकार श्रो० श्रीकृष्णदत्त जी पालीवान ने लिखा 
है कि “उत्पत्ति और बड़प्पन की दृष्टि से रियासतों को पाँच प्रकारों में 
बाँटा जा सकता है। सबसे पहले प्रकार की रियासतें राजपूताने के 
राजाओं को हैं, जिनका इतिहास सहसरों वर्ष पुराना और वीरता कौ 
गौरव गाथाश्रों से परिपूर्ण है | दूभरे प्रकार की रियासतें उन सरदारों' व 
गबनेरों की हैं, जो मुगल साम्राज्य के विनाश के समय स्वतन्त्र 
बन बैठे । तोसरे प्रकार का रियासतें उन लोगों की हैं, जिन्होंने 
पुगल साम्राज्य का विनाश होने पर इिन्दुष्तान में जो अराज- 
फता फेल गयी थीं, उसका लाभ उठाकर अपनी रियासतें कायम 
कर लीं। चोथे प्रशार को रियासते वे हैं, जिनको ईस्ट इंडिया 
कम्पनी ने हिन्दुस्तान में ब्रिटिश साम्राज्य का श्रीगणेश करते समय 
बनाया, जैसे मेघूर और कुछ, हद तक कशमोर | पाँचवें प्रकार की 
रियासतें उन लागों की हैं, जो धुगल, मराठा, साम्राज्यों के अ्रन्त होने 
पर राजा बन ब्रेठे तथा महाराजा रणुज़ौत सिंह के सिकख साप्राज्य से 
से बचने के लिए अ्रगरेज़ों को गोद में जा बैठे; यथा पटियाला, भीन्‍्द, 
कपूरथला श्रादि / हम सम्बन्ध में याद रहे कि कोई राज्य चिरकाल 
तक प्राचीनता के आधार पर उच्च पद का अधिकारी नहों बना रह 
सकता | व्यक्तियों की भांति राज्यों को भी स्वावलम्बी होकर अपने ही 
गुणों के कारण सम्मान की श्राशा करनी चादिए । 

ग्राकार-प्रकार, भूगोल, इतिदहस, पद या दतबा, प्राचीनता और 
भारत-तरकार के सम्बन्ध आदि अलग श्रलग होने के कारण भारत- 
बर्ष के देशी राज्यों के वर्गीकरण का विषय बहुत जटिल है। किसी भी 
प्रकार से वर्गीकरण किया जाय, वह संतोषप्रद नहीं हो सकता | उतधर्मे 








*०झजु न!”--रियासत श्रंक 
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कुड-न-कुछु रमो रह हो जाती है। तो भी अपने-अपने दृष्टिकोण से 
सभी का उपयोग है । 

१०--वैधानिक स्थिति--जिस राज्य की वैधानिक, राजनीतिक, 
या नागरिक स्थिति दूसरे राज्यों की अपेक्षा जितनी अच्छी हैं, उतना 
दी हम उसे उच्च श्रेणी में रखना उचित समभते हैं। वैधानिक दृष्टि 
से राज्यों के दो भेद हैं-वैध शासनवाले श्रोर श्रवैध शासन वाले | 
वेब शासन में निर्धारित कायदे कानून के अनुसार राजप्रबन्ध होता है । 
ग़जा की शक्ति मर्यादेत होती है, वह, मनमाना कार्य नहीं कर 
सकता | इसके विपरीत, अरवेध शासन में राजा को शासन अधिकार 
पूणरूप से रहता है, उसमें कोई हस्तक्षेप -नहीं कर सकता । बह जैसा 
चाहता है, करता है; उसपर कानून का कोई प्र तिबन्ध नहीं होता, श्रथवा 
यों कह सकते हैं कि उसकी इच्छा ही कानून है। 'राज़ा करे सो न्याय! | 

शआ्रात़कल लोकतंत्र का युग है, और राज्य को निर्माण करनेवाला 
मुख्य अ्रग जनता होती है इसलिए राज्यों का वर्गीकरण जनता 
को दशा के विचार से करना अपेक्षाकृत ठीक होगा । 


न्‍ंरानपारककपकापा,. पिननननना+>-... पार “ंकामकयपका 


सातवाँ अध्याय 
संधधयां 
जिन्हें संधियाँ कहा जाता है, वे कोई बराबर वालों के सुलह- 
नामे नहीं हैं | वे तो दान दी हुईं चीजे' हैं, जिनमें दाता ने अपनी 
इच्छा के अनुसार शर्तें और पाबन्दियाँ लगादी हैं | ये ज्यादहतर या 
सारी-की-सारी सावंभौम सत्ता को मजबूत बनाने की खातिर दी हुई 
रियायतें हैं । --म० गाँधी 
संधि-राज्य सिफ ४० हैं--पिछुले श्रध्यायों में संधियों' का 
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उल्लेख हुआ | आगे भी इनको चर्चा का प्रसंग आयेगा। इसलए 
श्नके सम्बन्ध में कुछ विशेष विचार करना आवश्यक है | संधि दो ऐसी 
शक्तियों में होती हैं, जो एक-दूसरे का स्वतत्र अस्तित्व मानती हैं, चाहे 
दोनों का दर्जा बराबरी का हो याएक का दूसरे से कछु नी चा। सन्धि करने 
वाले दोनों राज्यों में प्रत्येक का कुछ उत्तरदायित्व होता है, जिसका संधि 
की शर्तों में उल्तेख रहता है। सन्‌ १७५७ से श्८्ृ१३ तक, जब कि 
भारतबषं में अ्गरेजी राज्य की जड़ नही जमी थी, कम्पनी की देशी राज्यों 
से सधियाँ बराबरी या मित्रता के नाते हुई | किन्तु ऐसे राज्यों की सख्या 
कुल मिला कर केवल १२ है | पश्चात्‌ कम्पनी की ध्यिति हृढ़ हो जाने 
पर उसने जो भी संधियाँ कीं, वे देशी राज्यों की थोड़ी-बहुत अश्रधीनता 
की ही सूचक रहों | देशा राज्यों में संधि-राज्य धिर्फ ४० ही हैं। 
संघि-राज्य और उनके साथ संधि होने का समय इस प्रकार है :-- 
अलवर (१८०३), बदावलपुर (१८३८), भरतपुर (१८ ४), बांसवाड़ा 
(१८१८) बड़ोदा (१८०५), भोपाल (श्यश्८), बीकानेर (१८०८), 
बून्दी (१८१८), कोचीन (१८०६), कच्छु (१८१६), दतिया (१८१८), 
देवाम बड़ी और छोटी (१८१८), धार (१८१६), धोलपुर, (१८०६), 
ग्वालियर (१८०४ शोर श्८४४), हेदराबाद, (१८०० श्रौर १८५३), 
इन्दौर (१८०४५ और श्८शै८), जयपुर (१८१८), जैसलमेर (१८१०), 
कशमीर (१८४६), झालावाड़ (१८३८), जोधपुर (१८१८), कलात 
(१८७६), करौली (१८१७), खैरपुर (१८३८), किशनगढ़ (१८१८), 
कोल्हापुर (१८१२), कोटा (१८१७), प्रतापगढ़ (१८१८), मेसूर 
(१८८१ और १६१३), ओरछा (१८१२), रामपुर (१७६४) रीवा 
(१८१२), समथर (१८१७), सावंतवाडी (१८१६), सिक्कम (१८१४), 
सिरोही (१८२३) ट्रावंकोर (१८०५४) टोंक (१८१७), उदयपुर (१८१८) | 
इन्हें छोड़कर अन्य बड़े-बढ़े राज्यों को सरकार ने श्रपनी श्रधीनता 
में ले लिया, उनको रक्षा का वचन देने के लिए सनदें लिख दीं। इन 
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राज्यों में प्रभुत्व तो सर्वोच्च सत्ता का स्थापित हुआ; हाँ, कुछ शासना- 
घिकार नरेशों के भी बने रहे | बहुतसे रजवाड़ों ने सरकार की अ्रधीनता 
स्वीकार करते हुए इकरारनामें लिख दिये हैं। इन रजवाड़ों के 
सरदार आ्राद अपने उत्तरदायित्व से, ब्रिटिश रूरकार से बंध हैं । 

संधियों के भेद -- विविध देशी राज्यों से समय-समय पर अलग- 
अलग तरह को सन्धियाँ की गयी हैं, उनसे राजाओं की बदलती हुई 
ओ्रोर धारे-घीरे गिरती हुई वैधानिक स्थिति की अ्रच्छी जानकारी होती 
है। पहले कम्पनी को जैस-भी-बने अपनो हुकूमत जमाने की फिक्र थी; 
जिस राज्य में जैसी शर्तो' से काम चला, वहाँ उसने वेसी शर्तें स्वीकार 
करके राजा से सन्धि कर ली । पौछे जैसे-जैसे उसका बल बढ़ा, वैसे- वे से 
उमकी सम्धियों में प्रभुत्व की भावना बढती गयी। राजा लोग 
कमजोर होकर श्रपने अधिरार उसे देते गये ओर उसकी अ्रधीनता 
स्वीकार करते गये। इस प्रकार विविध सन्धियों की घाराएँ देश- 
काल के अनुसार भिन्न-भिन्न होना स्वाभाविक ही है। तथापि स्थूल रूप 
से संधियों के तीन भेद हैं--(१) मित्रता की संधि, (२) श्राश्रित पार्थक्य 
की संधि, (३) ग्राश्रित सहकारिता की संधि । इनमें से प्रत्येक प्रकार 
की संधि का एक-एक उदाहरण संक्षेप में श्रागे दिया जाता है । 

मित्रता की सधि--ब्रिटिश सरकार औझ्रोर भ्री० यशन्‍्तराव 
होल्कर में, सन्‌ १८०४ में मिन्नता ओर शान्ति की सन्धि हुई उसकी 
कुछ घाराएँ ये हें--(क) ब्रिटिश सरकार यशवन्तराव होल्कर के विदद्ध 
लड़ाई बन्द करने श्रोर उनको अब से कम्पनी का मित्र मानने का 
बचन देता है | यशवन्तराव द्वोल्कर भी यह बचन देते हैं कि वह अब 
ब्रिटिश सरकार और उनके मित्रों के विद्द्ध लड़ाई बन्द कर देंगे ओर 
कोई ऐसा काथ न करेगे, जिससे ब्रिटिश सरकार ओर उसके मित्रों को 
हानि हो | (ख) यशवन्तराव होल्कर अपने उन सब दावों या स्वत्वों को 
छोड़ते हैं, तो ब्रिटिश सरकार या उसके मित्रों पर हों | (ग] यशवन्तराव 
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होल्कर यह बचन देते हैं, कि ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति के बिना, 
किसी योरोपियन को नोकर न रखेंगे, चाहे वह ब्रिटिश प्रज्ञा होयष्न 
हो | (घ) यशबवन्तराव होल्‍ल्क र यह बचन देते हैं कि बह सर्जीराव धाट- 
किया को अपन यहाँ नौकर न रखेंगे ओर न उसे अपनी समा में 
रखेंगे, क्योंकि उक्त व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का शत्र घोषित हो चुका है | 

आश्रित पाथक्य संधि--ब्रिटिश सरकार और ओरछा में सन्‌ 
१८१२ में आश्रित पाथक्य नीति के अनुसार संधि हुई, उसमें कहा गया 
कि श्रोरछा के राजा महेन्द्र विक्रमादित्य ब्रथिश सरकार के प्रबल आश्रय 
में आना चाहते हैं, उनकी प्राथना €वीकार की जाती है । (क) उन्होंने 
बूटिश सरकार के प्रति झ्रशापालन आर अनुराग का भाव प्रकट किया 
है, अतः वह अरब से उनके भिन्रों की श्रेणों म॑ लिये जाते हैं। तदनुमार 
उक्त राजा उसके मित्रों को अपना मित्र आर उसके शत्रुओं को श्रपना 
शत्रु समझेगे, ओर किसी ऐसे राजा या शासक को न छेड़ेगे जो बृटिश 
सरकार का मित्र हो। वे बृटिश सरकार विरोधी व्यक्तियों या उनके 
परिवार वालों को श्रपना शत्रु मानते हुए श्राश्रय न देंगे और न उनसे 
किसी प्रकार का सम्बन्ध रखेंगे, वरन्‌ उन्हें पकड़ कर बृटिश सरकार 
के कमचारियों के सुपुद करेंगे | (ख) जो राज्य राजा साहब को अपने 
पृवजों से मिला है वह सदा उनका ही रहेगा और उनको या उनके 
बंशजों श्रोर उत्तराधिकारियों को इनके भोगने में बृटिश सरकार कभी न 
छेड़ेगी, ओर न किसी प्रकार का कर लेगी | बृटिश सरकार इस राज्य 
की बिदेशा शन्नओं से रक्षा भी करेगी। (ग) यदि श्रोरद्वा के राजा को 
वृटिश सरका: के मिन्नन्राज्यों में से किसी पर कोई दावा या शिकायत 
दोगी तो. वह स्वतः उसके विरुद्ध काई कार्यवाही न करके, बृटिश सर- 
कार को सूचना देंगे, और सदा उसके निणंय को मानमें | बृटिश सरकार 
भी अपने भिन्रों और आश्रितों को ओरछा के राजा के विरुद्ध कायवाडी 
करने से र केगो ओर उनके मगड़ों में स्वयं मध्यस्थ बन कर न्याय के 
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सिद्धान्तों के अनुसार विचार करेगी। (प्र) बृटिश सश्कार कौ 
स्वीकृति बिना राजा अपने यहाँ किसी भी प्रकार के योरोपयन को 
नोकर न रखेंगे | 

आश्रित सइकारिता की संधि-मेसखूर का राज्य सन्‌ १८३१ 
ई० से बृटिश सरकार के प्रबन्ध में था, यह श्प््श में यहाँ के राजा 
चामराजेन्द्र वाडियर को लोटाया गया तो श्राश्रित सहकारिता की नीति 
के अनुसार सन्धि हुई |इसकों मुख्य शर्तें इस प्रकार थीं :--(क) 
क्योंकि बृटिश सरकार ने इस राज्य को रक्षा का भार लिया है, उसे 
प्रतिवर्ष (मैसूर राज्य के कोष से) पंतीस लाख सरकारी रुपये दिये 
जायेंगे। (ख) चामराजेन्द्र बाडियर को गद्दी मिलते समय यहाँ 
जो शापनपद्धत प्रचलित हो, उसमें कोौसिलयुक्त गवनेरजनरल 
को स्वीकृति बिना, कोई विशेष परिवबतन न किया ज्ञायगा। 
(ग) कोष-प्रबन्ध, कर लगाना, न्याय-प्रबन्ध, कृषि उद्योग या 
व्यापार का प्रोत्साइन, राजा साहब के दछ्वित, प्रजा के सुख, तथा राजा 
झ्रौर सरकार के सम्बन्ध के विषय में कॉपिलयुक्त गब्ननरजनरल जो 
परामश देंगे, उसका पालन किया जायगा, (घ) यदि किसी समय 
महाराजा मेयूर इनमें से किसी नियम का पालन न करें या भग करे 
तो कोंसिलयुक्त गवनंरजनरल को अधिकार होगा कि वह उक्त प्रदेश 
को बिटिश शासन में मिलाले या अन्य ग्रावश्यक प्रबन्ध करें, जिससे 
राजप्रबन्ध जनद्वितकारी हो तथा इस त्षेत्र में ब्रिटिश हितों और श्रथरि- 
कारों की सुरक्षा हो । 

संधियों आदि के विषय में ली वानर का मत--अ्रं गरेजों की 
देशी राज्यों सम्बन्धी नीति पर प्रसिद्ध लेखक ली वानर की पुस्तक में 
बताया गया है कि जिन थोतों से श्रंगरेजों का देशी राज्यों से सम्बन्ध 
बनाए रखनेवाले नियम या सिद्धान्त तय किये जा सकते हैं, वे तीन प्रकार 
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के हैं-- (१) वे संधियाँ, समभोते या सनदें जो देशी राज्यों से हुई हैं । 
(२) वे फैसले जो सर्वोच्च सत्ता ने समय-समय पर देशी राज्यों के उत्तरा- 
घिकार, हस्तक्षेप या उनके शासकों के विवाद के मामलों में किये हैं । 
(३) रिवाज या व्यवहार जो समाज के विकास के साथ-साथ बदलता 
रहता है, ओर जो उनके सम्पक के समय अमल में श्राता दै। रिवाज 
का महत्व बहुत अ्रधिक होता है। लो वानर का मत है कि देशी राज्यों 
से जो संघियाँ हुई हैं, उनका सामूहिक अर्थ लिया जाना चाहिए। 
सर्वोच्च सत्ता ने एक राज्य के साथ व्यवद्वार करते हुए श्रपनी सैनिक 
नीति घोषित की है, दूसरे में मानवता के नियम के सम्बन्ध में अपना 
उत्तरदायित्व बतलाया है, अन्य राज्यों में अपने सहयोग या हस्तक्षेप 
अधिकार सम्बन्धी स्वत्व की सूचना दो है। ( केवल एक उदाहरण में, 
ग्र्थात्‌ मेंचूर को १८८! में लाड रिपन द्वारा वापिस दिये जाने के 
सरकारी कागज़ात में सब प्रकार के दायित्व हकट्ट संग्रह करने का प्रयत्न 
किया गया है )। अधिकांश राज्य तो ऐसे ही हैं, जिनके साथ कोई 
संधियाँ ही नहीं हुई हैं। ली बानर ने साफ-साफ कहा है कि जहाँ 
कुशासन ६8 हा वहाँ हस्तक्षेत का अधिकार या कतंव्य पेदा हो जाता है, 
भले ही संधि-पन्नों में कोई वास्ता न रखने या स्वच्छुन्द शासन रहने 
की प्रतिशा की गयी हो । 

संधियाँ सारहीन ओर श्रनुचित थीं--पहले बताया जा चुका 
है कि संधियाँ सिफे ४० राज्यों से हुई थीं। विचार करने से श्समें छोई 
संदेह नहीं रहता कि ये सवंधा सारहीन और अ्रनुचित थीं। यह ठीक 
ही कहां गया था कि “न तो इनके मुृल में कोई विधान है श्रोर न इनके 
सम्बंध में कुछ विवाद खड़ा होने पर उसका निर्णय करने के लिए कोई 
न्यायालय दी है। ये संधियाँ अन्तर्राष्ट्रीय विधान के क्षेत्र में भी नहीं 


अब्रिटिश सरकार किस राज्य के कुशासन पर ब्यान देगी, अथवा वह कुशासन 
किसे कह्दती है, यद बहुत रहस्यमय रद्द दे। 


सम्धियाँ थे 


आती । एक या दोनों पत्तों की इच्छानुमार इनका अ्रथ या प्रयोग किया 
जाता है। असल में ये संधि-पन्र न होकर एक तरह के नियम-पत्र हें, 
जिसके अनुसार दोनों पक्षों ने अपना सम्बन्ध बनाये रखने का निश्चय 
किया था| बाद में रीति-रिवान्रों से इनमें बहुत परिवर्तन हों गया । 
कई अंश बेकाम हो गये । कुछु नई बातें खड़ी हो गया, जिनका निुय 
सरकार के राजनीतिक विभाग ने श्रपनी इच्छानुसार किया। इन निर्ण॑यों 
का बल संधियों से भी बढ़ गया । सर्वोच सत्ता का क्षेत्र संधियों को 
अपेक्षा अधिक व्यापक है | 6ंथियों की मूल बातें उन नियमों में बदल 
गयी हैं, जो सभी देशी रियासतों के साथ सामान्य रूप से बतं जाते 
हैं ।? यह सब होते हुए भी राजा लोग भोलीभाली जनता को डराने या 
दबाने के लिए इन संधियों की बात कद्दते रहे और सरकार लोकद्वित 
सम्बन्धी अपना कतंव्य पालन न करते समय इनका बहाना करती रही । 
लोकनेताओं और सावंजनिक संस्थाश्रों ने बारबार इनका विरोध किया, 
तो भी सन्‌ १६४७ तक ये रद्द नहीं की गयीं । 

बिटिश सरकार की संधियाँ समाप्त --जुलाई १६४७ में ब्रिटिश 
पालिमेंठ में भारतीय स्वाधीनता बिल पास किया गया | उसमें रियासतों 
के प्रसक्ष में कहा गया है कि १४ श्रगस्त १६४७ से रियासतों पर से 
ब्रिटिश सरकार की सारी सत्ता समाप्त हो जायेगी तथा उनसे की हुई 
संधियाँ भी समाप्त हो जायगी | केवल तठकर, यातायात, डाक और 
तार तथा ऐसे ही सम्बन्धित समभोते रहेंगे, जब तक “कि उन्हें ओप- 
निवेशिक राज्य ( भारतीय सड्ठढ और पाकिस्तान ) या सम्बंधित रियासतें 
भंग न कर दे | अब तो रियासतों की इन ओपनिवेशिक राज्यों से नई 
सन्धियाँ होंगी । 


आठवाँ अध्याय 
रियासती विभोग 


मारत-सरकार के रियासती विभाग की नई व्यवस्था सन्‌ १६४७ से 
हुई है। उससे पहले उसका यह नाम नहीं था, उसे राजनीतिक विभाग 
कहते थे। वतंमान व्यवस्था का विचार करने से पहले राजनीतिक 
विभाग के सम्बन्ध में श्रावश्यक बाते आगे दो जाती हैं । 

विदेश विभाग ओर राजनीतिक विभाग --सन्‌ श्दष्नदूमें भारत- 
सरकार का एक विभाग (विदेश विभाग”? के नाम से बनाया गया | 
देशी राज्यों के नियन्नण की ब्यवस्था करनेवाले अधिकारी-- 
पोलिटिकल एजन्ट, रेजीडेन्ट आदि--अब विदेश-्सेक्रटरी के श्रधीन 
हो गये, जो बायसराय के प्रति उत्तरदायी था | सन्‌ १६१५ में योरोपीय 
महायुद्ध के कारण शासन-काय बढ़ जाने पर, देशा राज्यों सम्बन्धी काम 
संभालने के लिए एक राजनीतिक सेक्रटरी नियुक्त किया गया। विदेश 
सेक्रेटरी का काम खासकर बाहरी विषयों तक परिमित रह गया। भूठान, 
मिक्कम, बलोचिस्तान और पश्चियोत्तर सीमा एजन्सी के राज्यों का 
सम्बन्ध निदेश विभाग से ही रहा | शेष सब रियासतों की निगरानी 
राजनीतिक विभाग करने लगा । 

राजनीतिक विभाग के अधिकारी--राजनीतिक विभाग का 
का काम वायसराय के श्रधीन पोलिटिकल सेक्रेटरी करता था। पोलि- 
टिकल सेक्रंटरा के अबीन 'एजन्ट टु दि गवर्नर-जनरल” या ए. जी. जी., 
रेजीडेन्ट और पोलिटिकल एजन्ट आदि विविध अ्रधिकारी रहते 
ये । ए. जी, जी, का सम्बन्ध सीधे वायसराय से होता था । 
कशमीर, हेदराबाद, गवालियर और मेसूर का एक-एक रेजीडेन्ट 
खासकर इन्हीं राज्यों सम्बन्धी काम के लिए. था | दूसरे 


रियासती विभाग ५३: 


रेजीडेन्ट कई-कई राज्यों या किसी राज्य-समुह सम्बन्धी काम करते थे | 
इनके अ्रधीन दो-तीन पोलिटिकल एजन्ट या छोटे रेजीडेन्ट होते थे, जो 
बहुत से छोटे-छोटे राज्यों सम्बन्धी काम निपटाते थे। 

राजनीतिक अफसरों के अधिकार और व्यवहा र--राजनी तिक 
ग्रफमरों के अधिकार साफ तोर से निर्धारित नहीं थे ) वे चाहते तो 
राजाओं के सगाई-जिवाह जेसे नित्री मामलों में भी हस्तक्षेप कर सकते 
थ | और, उनकी इच्छा न हुई तो हत्या, दमन या शोषण जेसे गम्भीर 
विषय की श्र भी उदासीन रह सकते थे | उनका व्यवहार बहुत कुछ 
गज्य के महत्व तथा राजा के दबंग या कमजोर होने पर निर्भर होता 
था । हाँ; उन्हें साम्नाज्यन्सरकार और वायसराय के आदेशों का ध्यान 
रखना होता था। सख्त वायसराय राजाओं पर दबाव डालना भी 
ठीक समझता था, और नम प्रकृति वाला वायसराय कुञ्जु उपदेश या 
मलाद देकर संतोष कर लेता था। राजनीतिक विभाग करा काम गुप्त रूप 
से, गुग्चुप होता रहता था। ग्रातंक और गआशका का वातावरण बना 
रहता था | समय समय पर तरह-तरह की कानाफूमोी होती रहती थी, 
कौन जाने, कब कोनसी श्राशंका पूरी हो जाय ! 

राजनीतिक विभाग के स्थानीय अधिकारी देशी राज्यों की भीतरी 
प्रटनाश्रों का, यहाँ तक कि राजा के पास रहनेवाले निजी कमंचारियों 
और राजमहलों की बातों का भी ज्ञान रखते थे, और उच्च अधि- 
कारियों को राजा के साधन, व्यवह्दार और राजप्रबन्ध आ्रादि के विषय में 
सूचित करते रहते थे । राजाओं औ्रोर राजनीतिक विभाग में जो पतन्र- 
व्यवहार होता था, वह इनके ही द्वारा होता था | जब कोई राजा श्रपने 
स्वास्थ्य-सुधार श्रादि के कारण अपनी रियासत से बाहर चला जाता 
था तो पोलिटिकल अफसरों का हस्तक्षेप खूब ही बढ़ जाता था। राजाओं 
की नाब्रालगी तथा रिजेन्सी के समय तो शासन में उनका बहुत ही 
हाथ रहता था | 


पूड देशी राज्य शासन 


उच्च अधिकारी बहुधा उसी सामग्री के आधार पर काम करते थे 
जो उनके अधीन अधिकारी या पोलिटिकल अफसर उनके सामने तैया' 
करके रख देते ये । इप्त प्रकार राजनीतिक अ्रफसर जिस मामले को जेसा 
रूप देना चाहते ये, प्रायः बेसा रूप दे सकते थे, और दे देते थे । 
इससे इन कमंचारियों का महत्व स्पष्ट था। राजा इस रहृध्य को 
समभते थे, इसलिए वे यथा-्सम्मव इन्हें खुश करने की कोशिश 
में रहते थे । 

रियासतों का सम्बन्ध प्रान्तीय सरकारों से हटाया गया-- 
मांट-फोर्ड रिपोट के समय (सन्‌१६१८) स्थिति यह थी कि चार बड़े- 
बड़े ओर एक छोटे राज्य का अपने-अपने रेजीडेन्ट द्वारा भारतब्सरकार 
से सीधा सम्बन्ध था, मध्य भारत के लगभग १५०, राजपूताने के 
लगभग २० और बलोचिस्तान के दो राज्य ए, जी, जी. के श्रधीन थे, 
ओर शेष सब रियासतों का सम्बन्ध प्रान्तोय सरकारों से था। उस 
रिपोर्ट में की गई सिफारिश के अनुसार रियासतों का सम्बन्ध प्रान्तीय 
सरकारों से हटा कर केन्द्रीय सरकार से किया जाता रहा । इस प्रसंग में 
यह बात ध्यान में रखने की है कि प्रान्तों में उत्तरदायी शासन का 
प्रारम्भ होतें देख कर श्रधकारियों की यह इच्छा हुई कि देशो राज्यों 
को, जनता के प्रति उत्तरदायी सरकारों के नियंत्रण से, सुरक्षित रखा 
जाय | इस प्रकार उनको कोंतिलयुक्त गवनरजनरल (भारत-सरकार) 
के नियंत्रण में न रहने देकर उनका अकले वायसराय (सम्राट प्रति- 
निधि) से सम्बन्ध करने का विचार होने लगा | बटलर कमेटी (१६२८) 
ने भी ऐसी ही सिफारिश की। श्रोर, सन्‌ १६२५ के भारतीय शासन- 
विधान में इस प्रकार की स्पष्ट व्यवस्था की गयी। निदान, 
सिर्फ आसाम की रियाततों को छोड़कर अन्य सब राज्यों का सम्बन्ध 
प्रान्तीय शासकों से न द्ोकर सम्राट प्रतिनिधि (वायसराय) से हो 
गया | 


रियासती विभाग पप 


एजन्सी ओर रेजीडेन्सियाँ--विविध एजसियों और रेजीडेंसियों 
का क्षेत्र समय-समय पर बदलता रहा है ; उनके श्रन्तगंत रियासतों की 
संख्या को त्रिटिश सरकार घटाती बढ़ाती रही है। पिछले (सन्‌ १९४० के) 
सरकारी प्रकाशन के अ्रनुसार रियासतों का विभाजन इस प्रकार था १--- 
(क ) राजनीतिक बिभाग से सम्बन्धित या उसके श्रघीन 
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(ख) विदेश विभाग से सम्बन्धित या उसके अधीन 
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५६ देशी राज्य शासन 


राजनीतिक विभाग सन्‌ १६४६ में--राजनीतिक विभाग देशी 
राज्यों के मामलों में बहुत ही निरंकुश रहा | इसने जनता की प्रगति 
में तरह-तरह की बाधाएँ उपस्थित कों | इसके पदाधिकारी भारतवपषर 
के एक-तिहाई हिस्से पर साम्राज्यवादी पंजा जमाये रखने के विशेष 
रूप से जिम्मेवर रहे | सन्‌ १६४६ में भारतवष में श्रस्थायी राष्ट्रीय 
सरकार बन जाने पर विदेश विभाग तो उसे सोंप दिया गया था ; पर 
राजनीतिक विभाग वायसराय या सम्राट-प्रतिनधि के ही अ्रधीन रहा, 
यह राष्ट्रीय सरकार के श्रन्तगंत नहीं हुआ। इस का ओर विदेश 
विभाग का वेघानिक सम्बन्ध इतना ही रहा कि वायसराय गवनर-जनरल 
भी था ओर सम्राट-प्रतिनिधि भी । त्रिठिश भारत आजादी के दरवाजे 
पर है, इस बात को जानते हुए भी यह विमाग अपने पुराने ढरें पर 
चलता रहा, श्रोर राजाश्रों को जन-श्रान्दोलन दबाने तथा प्रजा-मंडलों 
पर प्रतिबन्ध लगाने में सहायता श्रोर प्रोत्साहन देता रह्ा। इसलिए 
लोक-नेताश्रों श्रोर सावंजनिक संस्थाओं ने इस विभाग की नीति, संगठन 
श्रौर काय का बारबार विरोध किया | 

नहे व्यवस्था ; रियासती विभाग--्रंगरेजों के भारत छोड़ने के 
परिणामन-स्‍्वरूप रियासतों की रेजीडेन्सियाँ घीरे-धीरे समाप्त हो जायंगी । 
अ्रव रियासतों की मारउन्सरकार से रेजीडेन्टों के ज़रिए बातचीत न होगी, 
सीधे प्रान्तीय सरकारों या रियातती विभाग द्वारा सम्बन्ध रहेगा। 
रियासती विभाग राज्ननीतिक बिभाग का नया रूप है। यह केन्द्रीय 
सरकार के अन्तगंत उसके ग्रह-मंत्री सरदार पटेल के सुपुर्द है। 
यह विभाग एक नियमावली बना रहा है, जिसमें भारतीय संघ तथा 
देशी राज्यों के बीच के सम्बन्धों का स्पष्टीकरण क्रिया जायगा तथा 
दोनों के बीच के सम्बन्ध-संचालन के नियम होंगे । इसी प्रकार की 
व्यवस्था पाकिस्तान राज्य में होगी | 


सकामंधंकंकााा+..धमममा++भाम-_... शक: 


नवाँ अध्याय 
राजा 


प्रजा के सुख में राजा का सुख है, ग्रजा के हित में राजा का 
हित है। राजा को प्रिय लगनेतवाली बात राजा के लिए हितिकारी 
नहीं है, ग्रजा को प्रिय लगनेवाली बात ही राजा के लिए हितकारी 
हे । आचाये कौटिल्य । 

एकतंत्री शासन--देशी राज्यों में एकतंत्री शासनपद्धति हाती 
है ; शासन सम्बन्धी प्रमुख श्रधिकार राजा को होते हैं । इसलिए राजा 
के व्यक्तित्व का बड़ा महत्व होता है । यदि बह सुयोग्य हो ओर श्रपना 
कतंव्य श्रच्छी तरह पालन करता रदे तो राज्य की बहुत उन्नति कर 
सकता है । परन्तु अगर उसकी शिक्षा श्रोर संस्कार अच्छे न हों तो 
शासन-प्रबन्ध बिगड़ने की श्राशंका रहती है। दाँ, जब राजतंत्र बेघ 
होता है, श्र्थात्‌ राजा के अधिकार शासन-विधान द्वारा मर्यादित ह्वोते 
है या राजा पर लोकसभा का नियंत्रण रहता है, तो राजा के अयोग्य 
होने का नतीजा बहुत बुरा नहीं होने पाता । पर अनियंत्रित राजा चाहे 
संयोग से श्रच्छा भी हो तो भी यदह्द दोष तो रहता ही है कि जनता का 
अपने शासन में कोई भाग न होने से उसमें न राजनीतिक जागण्ति होती 
हैं, ओर न राजप्रवन्ध सम्बन्धी योग्यता या स्वावलम्बन का भाव 
पेदा होता है। सबंसाघारण को अपनी शक्तियों के विकास का 
अबसर नहीं मिलता । फिर, राज्ञा का पद प्रायः पेज्िक या वंशानुगत 
होता है, ओर एक राजा चादे जितना योग्य ओर ध्रजा-हितैषी हो, यह 
झावश्यक नहीं कि उसका उत्तराधिकारी भी वेसा ही गुणवान होगा। 
अनेक बार सुयोग्य नरेशों के उत्तराधिकारी बहुत ही श्रयोग्य हुए हैं, 
ओर होते हैं । 


ष्र 


पूद देशो राज्य शासन 


राजा का रहनसहन और शिक्षा-अत्र हम इस बात का 
विचार करें कि श्राजकल देशी राज्यों में साधारणतया राजा कैसा होता 
है। उसका रहनसहन, पालन-पोषण, शिक्षा-दीक्षा उसके मावी उत्तर- 
दायित्व को पूरा करने में कहाँ तक सहायक होती हैं, एवं उनमें क्‍या 
दोष या त्र॒ टियाँ रह जाती है| प्रायः राजकुमार का बचपन में बहुत 
लाड़चाव और ऐशथ्वय में पालन होता है, उसके मनोरञ्ञनन ओर शौक 
के सब साधन उसे सुलम होते हैं। उसे किसी प्रकार का शारीरिक या 
तनसिक परिश्रम करने का अभ्यास नहीं कराता जाता । उसका जीवन 
ग्राराम तलबी में बीतता है। उसे श्रपने गुणों के विकास कौ 
ग्रावश्यकता नहीं रहती | उसकी साधारण बातों की भी बहुत 
होती है। उसके चारों ओर ऐसे व्यक्ति रहते हैं, जो जैसे-भी- 
से प्रसन्न करने की फिक्र में रहते हैं, जिससे वे उसके पिता 
की कृपा-दृष्टि प्राप्त करे और अपना स्वार्थ सिद्ध कर 

| 
राजपुत्र ज्यों-ज्यों बड़ा होता जाता है, वह अपने जन्मजात पद 
और गौरव का विचार करने लगता है। जो राजपुत्र शअ्रपने 
सब भाइयों में बड़ा होता है, वह तो जल्दी ही अश्रपने आप 
को भावी राजा मानकर चलता है। दूसरे आदमी भी उसका बहुधा 
अनावश्यक ओर अनुचित लिहाज करते हैं । इसलिए उसके स्वभाव में 
अहंकार, अ्रभिमान, श्राडम्बर-प्रियता, श्रविनय आदि सहज दी श्रा 
जाता है। युवराज की शिक्षा मी केसी होती है! उसके अध्यापक 
उसके पिता के आआज्ञाकारों सेवक तो होते ही हैं, बहुधा उनमें अश्रपनी 
दीनता या छोटेपन का भाव होता है | वे इस बात को बराबर ध्यान में 
रखते हैं कि जल्दी या देर में वह समय शआआनेवाला है जब कि वह 
युवराज गद्दी का मालिक होगा, और दम या हमारा परिवार इसके 
अश्रित होगा। इतलिए वे, जहाँ तक बनता है, उपरे शिक्षण में 


राजा है. 


उसकी योग्यता बढ़ाने की अपेकज्ञा उसकी इच्छाएँ पूरो करने का हो 
विचार विशेष करते हैं । 

व्रिटिश सरकार ने युवराज! का शिक्षा के लिए मेयो कालिञज्ञ 
( श्रज्मेर ), डेली कालिज ( इन्दोर ), राजकुमार कालिज (राजकोट ), 
एचिसन कालिज लाहोर, आदि कुछ विशेष शिक्षा-सस्थाश्रों की व्यवस्था 
की | उनकी कार्यपद्धति का नतीजा खासकर यह हुआ कि युवराज ने 
खूब श्रपीरो ढंग से रहना तथा अगरेज़ो की नकल करना सीखा | 
उन्होंने श्रंगरेज़ी खेल, शिकार, श्रोर मनोविनोद में समय बिताया । 
वे जनता के सम्पक से दूर ओर उसकी आवश्यकताओं या हिताहित 
से अ्रपरिचित रहे और कुछ विचित्र से विचारों वाले हो गये । 
भारत-सरकार के राजनीतिक विभाग के एक समय के उच्च पदाधिकारी 
और हेदराबाद, मैसूर एवं बड़ौदा जेमी बड़ो-बड़ी रियासतों के रेज़ीडेन्ट- 
पद पर गअनुभव-प्राप्त सर विलियम बाटन का कथन है कि ऐकेडेमिक 
(साहित्यिक ) दृष्टिकोण से राजकुमारों की शिक्षा के परिणाम हँसी 
दिलानेवाले रह जाते हैं । मिसाल के तोर पर राजकुमार कालिज्ञ के 
एक विद्यार्थी से “पहाड़” पर निबंध लिखने को कहा गया तो उसने 
ग्रपने विचार इस प्रकार प्रकट किये--“पहाड़ वॉछुनीय चीज़ होते हैं, 
वे साधाग्णतया जंगलों से ढके रहते हैं | जंगलों का श्रथ है शेर। शेर 
वायसराय को आकर्षित करते हैं। सड़कों का पुनः निर्माण होता है । 
राजा जी० सी० आ्राई० ई० की उपाधि प्राप्त करता है ओर राज़्य को 
लाभ ह्वोता है |”? दुसरा नमूना लीजिए | एक राजकुमार विद्यार्थी की 
जाँच के लिए उससे पूछा गया कि बह अपने राज्य को ऋणमुक्त केसे 
करेगा, तो उसने जवाब दिया कि “में अपने मंत्रो का विश्वास प्राप्त 
कर लूंगा, ओर उससे सब बात जान लेने पर में उसे उस सयय तक 
के लिए, केद कर दूँगा, जब तक कि वह मेरी नाबालगी में सद्जित सारे 
धन को उगल न दे ।” 


६० देशी राज्य शासन 


इस प्रकार की शिक्षा और संस्कार लिए हुए होता है, वह ग्रादमी 
जो यथा-समय सरकार के प्रतिनिधि द्वारा गद्दी पर बैठाया जाता रहाहे | 
वह यह तो पहले से ही जानता है कि वह सरकार के आश्रित है। गद्दी 
पर बैठाये जाने की क्रिया से वह अपनी अधीनता को और भी श्रच्छी 
तरह जान लेता है। नदान, उमके गद्दी पर बैठने से किसी भी विचार- 
शील सजन के मन में, 'हितोपदेश” पुस्तक के रचयिता के ये भाव सहज 
ही ञ्रा सकते हैं कि “रूपओर यौवन, धनन्सम्पत्ति, प्रभुता और अविवेकता 
में से एक एक भी अ्रनथंकारी होती हैं, जहाँ ये चारों इकट्ठी हो जायें 
वहाँ क्‍या होगा !?! 

समय ओर धन की फ़जूलखर्ची -राजा साहब को अ्रपने समय, 
शक्ति और द्रव्य पर पूरा अधिकार होता है | वे चाहे नब्र तक सोते 
या आराम करते रहते हैं, जैसा चाहें भोजन वस्त्र, श्रलझ्डार आभूषण श्रादि 
का उपभोग करते हैं। श्रपनी रुचि के अनुसार महल बनवाते हैं या 
उनमें परिवर्तन कराते हैं। कितने ही राज्यों में लाखों रुपये की लागत 
के बड़े-बड़े बाग बगीचे आदि होने पर भी प्रायः नया निर्माण होता 
रहता है, कारण, नये राजा साहब को कोई नया डिजाइन पसन्द है। 

किसी राज्य की जितनी भी आय होती है, उस पर प्रायः राजा का 
पूर्ण अधिकार होता है| उसपर व्यवस्थापक सभा या नागरिकों का विशेष 
नियंत्रण नहीं होता | कितने ही बड़े-बड़े राज्यों में मी आय-व्यय का दिसाव 
प्रकाशित नहीं होता | इस प्रकार किसी को इस बात के निश्चित अंक 
नहीं मिलते कि किस मद में किलना खर्च किया गया । यदि रिपोर्ट 
छुपती भी है, तो वह नागरिकों की भाषा में न होकर प्रायः 
अंगरेजी में होती है, सवंताधारण को वह बहुधा कीमत देने पर भी 
नहीं मिलती | फिर, रिपोट में महलों या शाही बगीचों के बमाने या 
मरम्मत करने का खर्च सार्वजनिक निर्माण कार्य में, और राजकुमार कौ 
शिक्षा श्रादि का ख्च सावत्ननिक शिक्षा की मद में दिखाया जा सकता है। 
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जनता की शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा आदि की चिन्ता न कर 
शिकार, मनोरंजन, श्रौर विदेशनयात्रा में, तथा कुत्ते औ्रोर मोटर श्रादि 
ख़रीदने में, एवं भारत-सरकार के श्रफसरों आदि का स्वागत-सत्कार 
करने में बेहद घन ख््चें कर दिया जाता है। निदान, राजा राज्य की 
ग्रयय का खासा हिह्सा अपनी इच्छानुसार खचे करते हैं । यदि उनकी 
स्वयं श्रपने लिए या राजपरिवार के वास्ते लो जानेवाली रकम 
निर्धारित भी होती है तो प्रायः वह काफी अधिक होती है; उसमें 
सवंसाधारण की आर्थिक स्थिति तथा श्रावश्यकताशों का यथेष्ट ध्यान 
नहीं रखा जाता। कुछ समय हुआ विविध राज्यों द्वारा प्रकाशित 
रिपोर्ट के आधार पर, भी चूडगर जी ने राजाश्ं के व्यक्तिगत तथा 
महलों पर होनेवाले खर्च का उनकी कुल आमदनी से श्रनुपात इस 
प्रकार बतलाया था;--कश्मीर २०, बीकानेर २०, इन्दौर १७, श्रलवर 
२४, पटियाला २५, कप्रथजा २५, कच्छु २५ ओर नवानगर 
२४ प्रतशत | 

राजा ओर राजपरिवार का निजी खर्च परिमित रहना चाहिए | 
इस खर्च की रकभ भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए एकसी नहीं ठहरायी जा 
सकती; राज्य की श्राय तथा राजपरिवार को मुख्यन्मुखय आवश्यकताश्रों 
का विचार रखते हुए. ही उसका निश्चय किया जा सकता है। भारतीय 
परिस्थिति का विचार करते हुए म० गांधी का मत यह है कि दस से 
पन्द्रह लाख तक की आमदनी वाले राज्य फे राजा और राजपरिवार 
का निन्नरी खचचे राज्य की आमदनी के दसवें हिस्से से ज्यादा न हो ; 
तीन लाख' से श्रधिक निजी खर्च तो दोना ही नहीं चाहिए। और, इस 
खर्च में महल, मोटर, श्रम्तवल, मेहमान श्रादि से सम्बन्धित ख्च भी 
शामिल होने चाहिए | 

राजाओं की दिनचर्या--श्रव राजाश्रों की दिनचर्या का विचार 
करें | विलायत-यात्रा आदि के समय की बात तो छोड़ ही दें।प्रायः राजा 
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लोग अपनी राजधानी में रहते हुए भी राजकाज संभालने का कष्ट 
कम उठाते हैं। कभी वे किसी दूभरे राज्ञा आदि के यहाँ जाते हैं, 
कभी कुछ मेहमान उनके यहाँ आते हैं। खेल-कूद, हृवाखोरी या 
या शिकार श्रादि तो नित्य का काम है ही, प्रत्येक राजा को कुछ अपना- 
अपना शोक या व्यसन भी रहता हे । खाने-पीने, सोने, आ्राराम करने 
व दिल बहलाने आदि की बातों को करते हुए ग्रवकाश ही क्या 
मिलता है | और, हाँ, थोड़ा-बहुत समय राजा साहब को अ्रपने यहाँ 
के रहेसों, सरदारों जागीरदारों ग्रादि से मिलने-मेंटने को भी तो 
चाहिए । निदान, राज्यन्शासन के तथा सावंज़निक कार्यों के लिए न 
उन्हें समय मिलता है ओर न उन्हें समय निकालने की चिन्ता रहती 
है ।सावंसाधारण जनता के आदमियों से मिलकर उनकी परिस्थिति श्रोर 
आवश्यकताओं का प्रत्यक्ष शान प्राप्त करना राजा साहब की शान के 
खिलाफ द्वोता है । बहुधा श्रच्छे-अच्छे प्रतिष्ठत कार्यकर्ताश्रों, लोक- 
नेताओं याविद्वानों को भी उनके दशन दुलंभ द्ोते हैं। उनके अधिकांश 
दर्शनामिलाषियों को प्रधान मन्त्री आदि मे ही मेंट करने की अनुमति 
मिल जाय तो गनौमत है । राजा साहब के पास उनके अधीन उच्च 
पदाधिकारियों तथा निजी नौकरों के अ्रजावा ऐसे ही श्रादमियों को 
पहुँच होती है, जो खुशामदा हों, ठक्रुरसुद्ाती बातें करने में कुशन होने 
के अतिरिक्त, घनी -मानी हों और समय-समय पर ऐमे कार्यों में घन- 
व्यय करते हों, जिनसे उनको खैरख्वाही श्रोर 'राजभक्ति? सूचित हो । 
राजा साहब का दौरा--कमी-कभी राजा साहब अपना प्रजा- 
प्रेम दिखाने के लिए अपने राज्य में दौरा करने का भी कष्ट उठाते 
हैं। दोरा उन्हों स्थानों में होता हे, जहाँ प्रधान मंत्री श्रादि ठीक सम- 
भते हैं | दोरे के लिए पहले तैयारी की जाती है। उन रास्तों की सड़क 
कुछु ठीक करा दी जाती है, जहाँ से राजा साहब जानेवाले होते हैं । 
जहाँ राजा साहब का मुक्राम होता है, वहाँ कोन-कोन व्यक्ति या संस्थाएँ 
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किस-किस प्रकार स्वागत-सत्कार करेंगे, कहाँ-कहाँ अ्रभिनन्दन-पत्र दिया 
जायगा, उसमें क्या-क्या बातें कही जायेगी, और उनका क्या उत्तर 
देना ठीक होगा, इसका विचार यथा-सम्मव पहले ही कर लिया जाता 
है | निदान, तब काम निर्धारित योजना से अनुसार होता है, राजासाहब 
को स्वतंत्रता-पूवंक जनता की शिकायतें सुनने का अवसर नहीं मिलता । 
यदि राजा साहब अपनी तहानुमूति दिखाने के लिए किसी से कुछ 
पूछते भी हैं, तो उस कृत्रिम वातावरण में बेचारे प्रजाजनों को यह 
हिम्मत नहीं होती कि कोई स्पष्ट सच्ची बात कहें। ऐसा करने से 
उन्हें आशंका होती है कि कहीं उन्हें पीछे अधिकारयों को नाराज़ी 
न सहनो पड़े । वे कह दिया करते हैं कि महाराज की छत्रछ्ाया 
में सब्र सुखी हैं; किसी को कुछ कष्ठ नहीं ! लोगों की ऐसी बातों की 
विशप्ति करके या श्रखबारों में छुपा कर अधिकारी पीछे खूब यश लूटा 
करते हैं । 

राजाओं क। राजकाय--जब राजा साहव राजधानी में होते हैं, 
और उनकी तबायत भी ठीक होती है (यह संयोग कम ही होता है), 
तो इच्छा होने पर घन्टे दो-घन्टे के लिए राजकीय काय देखने का कष्ट 
उठाते हैं | बहुत से कागज ऐसे रहते हैं, जिनपर नियमानुसार उनकी 
आशा की आवश्यकता द्ोती है। इनका मसविदा बना-बनाया तैयार 
रहता है, प्राइवेट सेक्रेटरी इन्हें एक-एक करके पेश करता है, ओर 
किसी-किसी के बारे में कुछु शब्द कहता रहता है, राजा साहब इन पर 
अपने हस्ताक्षर कर देते हैं | इसके बाद वे पूछ लेते हैं कि श्रोर कोई 
आवश्यक काय तो नहीं है । प्राइवेट सेक्रेटरी खूब द्ोशियार होता है, 
वह सब पतन्न-व्यवह्दार श्र लोगों की दरखासतें श्रादि देखकर, जिस 
मामले को चाहता है, या सुविधाजनक समभता है, उसकी ही चर्चा 
राजा साहब से करता है | शेष सब मामलों को अनावश्यक मानकर 
किसी को जाँच के लिए, किसी को दूसरे अधिकारियों की राथ के शिए, 
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आर किसी को किसी दूसरी बात के लिए स्थागित कर देता है। इन 
मामलों में 'दकफ़र की काररवाई”! होती है, फाइल बनती रहती 
है, किसी-किसी में महीनों का ही नहीं, वर्षों का भी समय लग जाता हैं, 
यहाँ तक कि बहुत से श्रर्जो या दरखास्त देनेवालों को कोई लाभ न 
होकर व्यर्थ की परेशानी होती हे। इसका बिचार करके श्रनेक आदमी 
किसी मामले को राजदरबार में उपध्थित करने की श्रपेज्ञा चुपचाप कष्ट 
उठाना ही अ्रच्छा समझते हैं | इस पर भो राजा और उनके खुशामदी 
अपने यहां के राजग्रबन्ध का अभिमान किया करते हैं। 

विशेष वक्तव्य--हम यह भुला देना नहीं चाहते कि कुछ राजा 
बहुत प्रतिमाशाली श्रौर लोक हितैषी होते हैं, श्रोर कुछ राजा समय की 
गति को पहचानने लगे हैं, ओर स्वयं ही, श्रथवा लोक-नेताश्रों के 
प्रभाव से, अ्पने-श्रपने राज्य में क्मशः सुधार करके उसे ऐसा बना 
रहे हैं कि नवयुग में उनका निभाव हो सके ।परन्तु ये श्रमी कितने हैं ! 

ग्रावश्यकता है कि राजा बननेवाले राजकुमारों को शुरू से ही ऐसे 
वातावरण में रखा जाय, और उनकी शिक्षा की ऐसी व्यवस्था की जाय 
कि उनमें जनता के प्रति प्रेम ओर सेवा-भाव बढ़े श्रौर वे श्रपने आप 
को राज्य का स्वामी न मान कर उसका सेवक माने । 


राजा को वेघानिक शासक होना चाहिए.।। शासन-कार्य उसके नाम 
से तो हो परन्तु वास्तव में शासन मंत्रिमंडल करे, जो जनता के प्रति 
उत्तरदायी हो। राजा को कानून बनाने या न्याय करने का भी अधिकार 
न रहे ; इन कामों को व्यवस्थापफ सभा और न्यायाधीश करें | हनके 
सम्बन्ध में क्रशः श्रागे लिखा जायगा | 


दसवाँ अध्याय 
न (९ 
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दीवान ओर मंत्री--पिछले अध्याय में राजा के सम्बन्ध में विचार 
किया गया । राजतंत्र में वह प्रमुख होता है, तो भी शासन-कार्ये में 
छोटेन्बड़े और मी कितने ही आदमियों का सहयोग द्ोता है। इनमें 
दीवान या प्रधान मंश्री का पद मुख्य है। जिन राज्यों में दीवान होता 
है, वहाँ अन्य सब उच्च पदाधिकारी उसके अधीन होते हैं । कहीं-कहीं 
दीवान प्रधान मंत्री होता है, श्रोर विविध विभागों का प्रबन्ध करने वाले 
मंत्री उसके सद्ठायक होते हैं | किसी-किसी राज्य में प्रत्येक मन्त्री सीधा 
राजा की अधीनता में काये करता है। कहीं-कद्दीं प्रबन्धकारिणी कोंसिल 
है, श्सके सदत्य भिन्न भिन्न विभागों का संचालन करते हें; हाँ, जैसा पढदले 
कहां गया है, सब मद्दाराज के अधीन होते हैं । 

दीवान पद केलिए जिन श्रादमियों में कुछु योग्यता दोती है, उनमें 
, से सफल रहदने की आशा प्रायः उसी को हो सकती है,जिसका राजपरिवार 
से बहुत सम्पक रहा है, श्रथवा जिसने राजा साहब्र को पहले पढ़ाया 
था | कभी-कभी मामूली योग्यता का ऐता श्रादभमी भी दीवान द्ोता 
रहा है, जो पोलिटिकल एजंट का कृपापात्रदों और जिसके लिए उसने 
लिखित या मोखिक सिफारिश कर दी हो | कुछ दशाश्रों में राजा 
साहब किसी ऐसे व्यक्ति को दीवान नियुक्त कर लेते है, जिसने पहले 
त्रियिश भारत में सरकार की नोकरी की हो, श्रोर जो उस समय ग्रब- 
काश ग्रहण करके पेन्शन ले रहा हो । निदान, सुयोग्य, परिश्रमी, श्रोर 
विवेकवान सजन दीवान प्रायः कम दी वनता है। बाहरी प्रधानमन्त्री 
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प्रायः एक औ्रोर तो राजा को अपनी खुशामद-दरामद से खुश रखने 
की कोशिश करता है, ओर दूसरी श्रोर जहाँ तक वन सकता है, अपने 
अधीन पदों पर अपने सम्बन्धियों या भिश्रों ग्रादि की नियुक्ति करता 
है। इस प्रकार उसे अपने स्वार्थ-साधघन की चिन्ता रहती है, वह राज॑- 
कीय विषयों में यथेष्ट ध्यान नहीं देता, वह जनता को उपेक्षा करता 
है। कभी-कभी ऐसा हुआ है कि राज्य की व्यवस्था बहुत बिगड़ जाने 
पर पोलिटिकल एजंट की ओर से फटकार पड़ी तो प्रधान मनम्त्री को 
बदल कर उसकी जगह कोई दूसरा बाहर का ही आदमी नियुक्त कर 
दिया गया | वह राजा को तो संतुष्ट रखने का प्रयत्न करता ही है, 
साथ में पोलिटिकल एजंट साहब को भी प्रसन्न करता रहता है। किन्तु 
बह प्रायः श्रपना स्वार्थ सिद्ध करना नहीं भूनता, वह अपने प्रमाव का 
दुरुपयोग करके राज्य से अधिक-से-अधिक धन संग्रद करने कौ फिक में 
रहता है । 

श्ंगरेज दीवान--अब उस ध्थिति का विचार करें, जब सरकार 
ने किसी राज्य के कुप्रअन्ध के आधार पर हृस्तक्ञंप करके वहाँ अपना 
ग्रादमी मेजा | किसी-किसी राज्य में हिन्दुस्तानी अफसर भी मेजा गया, 
परन्तु प्रायः, और विशेषतया बड़े-बड़े राज्यों में, सरकार ने इसके लिए 
किसी अ्रंगरेज को ही पसन्द किया | अंगरेज दीवान बहुधा उन राज्यों 
में मेजे गये, जहाँ राजाओं ने राजनीतिक विभाग की कुछ उपेक्षा की, और 
साथ ही उनमें कुछ व्यक्तिगत दोष अ्रथवा घरेलू भगड़े भी थे | अंगरेज 
दीवान की भारी-भारी वेतन के कारण तो राज्य का ख़र्च बढ़ा हौ, 
अन्य कारणों से भी ये बहुत मदगे पड़े | जहाँ ये पहुँचे वहाँ स्वास्थ्य, 
पुलिस, एजिनयरी ग्रादि विभागों के उच्च पदों पर भी श्रंगरेज कम चारी 
बढ़ाए जाने लगे । इनके विविध प्रकार के ख़च के वास्ते रुपया 
जुटाने के लिए जनता पर तरह-तरह के नये कर लगाए गये। श्रनेक 
दशाओं में श्रंगरेज दीवान ने उन घुधारों को भी स्थगित कर दिया, जो 
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राजा साहब पहले करनेवाले ये। उसका ब्यवह्ार प्रायः सहानुभूति - 
शूस्य होता है, वह जनता की भाषनाओं का आदर नहीं करता, और 
आतंक जमाने में विश्वास करता है | उतके सामने राजा और जनता 
दोनों दब जाते हैं, ओर राज्य को बड़ी हानि होती है । 

मंत्रियों के, जनता के प्रति उत्तरदाई द्दोने की आवश्यकता-- 
प्रायः किसी भी रियासत में श्रमी तक प्रधान मंत्री ऐसा नहीं रहा, जो 
जनता का आदमी हो, जिसे मतदाताओं के अ्धिक-से-श्रघिक मत 
मिले हों, ओर जो निर्वाचित व्यवस्थापक सभा के प्रति उत्तरदाई हो । 
मंत्रियों में श्रव किसी-किसी राज्य में एक या अ्रधिक सजन लोकप्रिय 
रखे जाने लगे हैं। ऐसी व्यवस्था होने की आवश्यकता है कि सब 
मंत्रियों का चुनाव प्रधान मन्त्री करे; और प्रधान गंत्री ऐसा 
व्यक्ति हो, जिसे व्यवस्थापफ सभा के सब से अधिक सदस्यों का 
ममर्थन प्राप्त हो, या जिसकी नीति के पक्ष में अधिक से अधिक सदस्य 
दो । 

राजकमचारी ; कतंव्य पालन में उपेक्ता--राजकर्मचारियों को 
तावजनिक नौकर (पत्रलिक सर्वेट) कहा जाता है। पर खासकर रिया- 
सतों में ऐसा कह्दना ठीक नहीं है । वे न तो सावंजनिक है (वे श्रपने 
आपको राजा के या राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी के प्रति उत्तरदाई मानते 
हैं, सावंजनिक जनता के प्रति नहीं), श्रोर नवे नोकर है (वे तो अपने 
ग्रापको जनता पर हृकूमत करनेवाला समभते हैं)। प्रायः देशी राज्यों 
में राजकमंचारियों की भर्ती या नियुक्ति की कोई विर्धारित पद्धति नहीं 
है; न तो उनकी योग्येता की नांच करने के लिए. वहां कोई पबलिक 
सर्विस कमीशन है और न इस विषय के यथेष्ट नियम ही बने हुए 
हैं कि ग्रधुक पद के लिए ऐसी योग्यता वाला आदमी चाहिए । 

नेक कमंचारी अपने कतंव्यपालन की श्रोर इतना ध्यान नहीं 
देते, जितना उच्च अधिकारियों को प्रसन्न रखने की ओर देते हैं। इन 
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की वेतन प्रायः कम रहती है, तथापि ये बड़ी शान से रहते हैं, और 
अपने श्रफमरों को डाली या रिश्वत आदि से खुश रखते हैं। इससे स्पष्ट 
है कि ये स्वयं रिश्वतखोर होते हैं और जनता से गैरकानूनी दक्ल से 
रुपया एंटठते हैं। कभी-कभी कुछ श्रधिकारी रिश्वतखोरी की निन्‍दा 
करते हैं; जिनका रिश्वत लेना सावित हो जाता है, उन्हें दंड भी दिया 
नाता है। परन्तु रोग का ठीक इलाज नहीं किया जाता; इसके लिए 
कमचारियों की वेतन बढ़ाना भी श्रावश्यक है। कितने ही आदमी 
अधिक आयवाले ग्रन्य पेशों के बजाय कम वेतनवाली राजकीय नौकरी 
अधिक पसन्द करते हैं। इसका कारण यह है कि राजकमंचारो दोने 
पर उन्हें एक तो 'ऊपर की आमदनी” की. आशा बहुत रहती है; दूमरे 
इससे उन्हें जनता पर हकूपत करने का खूप मौका मिलता है । यह 
वात विशेषतया पुलिस त्रिभाग में बहुत अधिक पायी जाती है, तभी तो 
कहावत चल पड़ी है, 'छुः के चार कर दे, पर नाम दरोगा धर दे।? 
कुछ इने-गिने राज्यों को छोड़ कर, अन्यत्र पुलित का जनता पर भारी 
ग्रातक रहता है | मजिस्ट्रेटों तक को पुलिस का लिद्दाज़ रहता है। बहुधा 
बड़े बढ़े पदाधिकारियों को भी जितना ध्यान पुलिस आदि कमचारियों 
की प्रतिष्ठा का होता है, उतना जनता के छखुख या स्वाधीनता का 
नहीं होता । उच्च अश्रधिकारी नीचे के कमं चारियों का समर्थन करते रहते 
हैं, प्रजा के कष्ट दुर करने का श्रवमर नहीं आता | 

कम चारियों का अस्थायित्व--देशी राज्यों के कर्मचारियों के 
सम्बन्ध में यदद शिकायत व्यापक रूप से है, कि वहाँ कोई आ्रादमी किसी 
पद पर कब तक रहेगा, इसका कुछ निश्चय नहीं रहता | श्राज एक 
ग्रादमी साधारण कमंचारों है, ओर बीस रुपये माहवार पाता है; किसी 
निजी कारण से वह राजा साहब की नज़र में चढ़ गया तो कल दी 
किसी अन्य विभाग में उतका सो रुपये महीने पर नियुक्त होना 
ग्रसम्भव नहीं; चादे इस नए विभाग के सम्बन्ध में उसे मामूली शान 
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भी न हो। फिर, वेतनन्डृद्धि का कोई निर्धारित नियम नहीं, एक 
आदमी की साल भर के भीतर ही दो-दो बार तरक्की हो जाधी है, ओर 
उसके साथी कई-कई वर्ष तक अ्रपने पुराने थोड़े से वेतन पर 
पड़े रह जाते हैं | इन बातो में खुधार होने की आवश्यकता है ! 
दुलबन्दी--अब हम राजकमंचारियों की दलबन्दी के सम्बन्ध 
में विचार करते हैं। प्रायः उनकी पार्टीाबाजी या दलबन्दी किसी 
सिद्धान्त पर नहीं होती । इसका आधार बड़ा विचित्र, 
और व्यक्ति गत स्वार्थ होता हे। राजा साहब की दो रानियों के एक- 
एक लड़का है, प्रत्येक रानी अपने पुत्र को राज का उत्तराधिकारी 
बनाना चाहती है; बस, दोनों की दो पार्टियाँ हो जाती हैं। भ्रथवा, दी वान 
के व्यवहार ने भहारानी को भड़का दिया तो विरोध खड़ा हो गया, कुछ 
श्रधिकारी महारानी के पक्ष के हो गये, दुसरों ने दीवान का समर्थन 
करने में अ्रपनी स्वार्थ-सिद्धि समको । कहीं-कहीं यह पार्टियाँ जातिगत 
या साम्प्रदायिक श्राबार पर होती है। राजा साहब एक खांस जाति या 
सम्प्रदाय के हैं, ओर वे अपने कमचारियों की नियुक्ति में यह बात 
भून नहों सकते | बस, राज्ञा के कुछ उच्च पदों पर एक्र जाति विशेष 
के ग्रादमियों का एक्राधिकार सा हो जाता है। उनका एक दल बन 
जाता है। इससे दूमरी जातिवालों के उचित अधिकारों पर ठेस लगती 
हैं। वे अपना संगठन करते हैं, और एक ऐसा दल बनाते हैं, जिसमें 
दुसरे दल के विरोधी, कई जातियों और सम्प्रदायों के कमंचारियों एवं 
अन्य व्यक्तियों का ममावेश होता है। इन दोनों दलों का विरोध 
क्रमशः बढ़ता रहता है, ओर अवसर पाकर विस्फोट का रूप ग्रहण 
करता है| ऐसी दशाओ्रों में राजा या दीवान आदि को बड़ी मुसीबतों 
का सामना करना पड़ता है, कई बार गृह-युद्ध मिटाने के लिए 
मर्बोच्च मत्ता को हस्तक्षेप करने के लिए कहा गया, जिसका नतोजा 
ग्रन्त में राजा या प्रज्ञा के लिए, और कभी-कभी तो दोनों के लिए ही 
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हानिकारक हुआ । इससे स्पष्ट हे कि राजकमंचारियों की दलबन्दी 
कितनी घातक होती है । 

सुधार की आवश्यकता-राजकमंचारियों का चुनाव तथा 
नियुक्ति बहुत विचारपूर्वक होनी चाहिए। उन्हें नियंत्रण में रखने के 
लिए यह गआ्आवश्यक है कि राज्य में ऐसी प्रबन्ध ऋारिणो हो, जे जनता 
के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदाई हो। जब कोई पदाधिकारी अपने 
ग्रापफो केवल राजा के प्रति जवाबदेद समझता है, तो वद उसे ही 
प्रसन्न करने के प्रयत्न में लगा रहता है, और अपने दूसरे कतंव्यों को 
ओर समुचित ध्यान नहीं देता । वह ससभता है कि वह अपने अ्रन्य 
कार्यों की अवदेलना करने पर भी केवल राजा को कृपा-इृष्टि से अपने 
पद पर रद्द कर सरकारी कोष से वेतन पाता रह सकता है। इसका उपाय 
यही है कि वह कानून के अनुस।र जनता का सेवक समझा जाय | 

जिस प्रकार पदाधिकारियों की नियुक्ति उनकी योग्यता और अनु- 
भव के आ्राधार पर होनो चाहिए, उसी प्रकार यह भी आवश्यक है कि 
जब तक कोई पदाधिकारी अ्रपना कार्य ग्रब्छी तरह करे, वह अपने 
पद पर बना रहे; औ्रोर उसे तरक्की, प्रोवीडेन्ट फंड या पेन्शन 
आदि पाने का भरोसा रहे। उसे यह मी विश्वास होना चाहिए 
कि किसी कौ भूंठी शिकायत या व्यर्थ की नाराजगी से में एकदम 
बर्खाध्त नहीं कर दिया जाउँगा; वरन, यदि मुझ पर कोई अ्रभियोग 
लगाया भी गया तो मुझे अपनी सफाई देने का यथेष्ट ग्रवसर मिलेगा, 
और प्रत्येक दशा में मेरे लिए न्याय होगा । ऐसे श्राश्वासन पर सरकारी 
पदाधिकारी मन लगाकर, ईमानदारी से काम करते हैं, ओर जनता 
के प्रति सहानुभूति रखते हुए अपना कत्तव्य अ्रब्छी तरह पालन 
करते हैं। 


ग्यारहवाँ अंध्यायें 


व्यवस्थापक सभाएँ 

किसी शासन का केवल स्थापित हो जाना ही उसे “कानून द्वारा 
स्थापित” सिद्ध नहीं करता | वास्तविक कानून तो वही माना जायगा, 
जिसे जनता का नेतिक समर्थन ग्राप्त हो | हमारे भारतीय नरेशों के 
शासन इस कसौटी पर नितान्त बोदे सात्रित होते हैं । 

--बी० एस० ठाकुर 

पहले कहा गया हे कि कुछ थोड़े-सों को छोड़ कर शेष सब देशी 
राज्यों में प्रायः राजा (प्रधान शासक) का शब्द ही कानून है ओर 
उसकी इच्छानुसार ही शामन-नीति निर्धारित होती है| राजा के विचार 
बदलते रहते हैं, इसलिए. शासनपद्धति भी डाबांडोल रहती है, उसमें 
स्थिरता नहीं होती । आवश्यकता है कि हरेक राज्य में कानून बनाने 
के लिए जनता के प्रतिनिधियों की व्यवध्यथापक सभा का संगठन दो, 
और वह शासन-नीति ठहवराए और उसे नियंत्रित करे । 

देशी राज्यों की ध्यवस्थापक सभाएँ--सरकार द्वारा नियुक्त 
बटलर कमेटी ने अपनी रिपोट (सन्‌ १६२८) में कहा था कि ५६२ 
देशी राज्यों में से सिफे ३० में व्यवस्थापक सभाएं है। कुछ समय हु गआ्मा, 
नरेन्द्र मण्डल द्वारा तैयार किए हुए वक्तव्य में बताया गया कि ७१ 
राज्यों में व्यवस्थापक सभाएँ या इस तरह की संस्थाएं है। अ० भा० 
देशी राज्य लोक परिषद ने इसका खंडन करके फरवरी १६४७ में उम 
राज्यों की, घूची तैयार की, जिनमें व्यवस्थापक सभा है। इस छूची में 
४२ राज्यों का नाम दिया गया है और उनमें से आगे लिखे ३० राज्यों 
की व्यवस्थापक सभाओं का ब्योरा प्रकाशित किया हे :--- 
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(१) कशमीर, (२) देदराबाद, (३) मैसूर, (४) गवालियर, (५) 
बड़ोदा, (६) जयपुर, (७) इन्दोर, (८) कोचीन, (६) ज़ावण कोर, 
(१०) कोल्हापुर, (११) रामपुर, (११) कूचविह्ा, (१३) मयूरभंज, 
(१४) नयागढ़, (१४) सिरम २, (१६) भावनगर, (१७) पोरबन्दर, 
(१८) पद कोटा, (१६) सीतामऊ, (२०) फलटन, (२११) मीराज 
जूनियर, (२२) मोर, (२३) ओंघ, (२४) सावन्तवाडी, (२५) 
कुरन्दवाद सीनियर (२६) मुधोल, (२७) मिराज सीनियर, (२८) देवास 
जूनियर, (२६) सांगली, (३०) जमखडी । इनके अलावा तीन अन्य 
राज्यों की व्यवस्थापक समाझ्रों का व्योरा हमें प्रास हैः--(३१) श्रोरछा, 
(३२) जोधपुर, (३३) उदयपुर ।# 

इनके सिवा जिन राज्यों में श्र० भा० देशी राज्य लोक 
परिषद की सूची के अनुसार व्यवस्थापक सभाएँ हैं, बे राज्य निम्न- 
लिखित हें-- (१) बनारस, (२) भौन्‍्द, (३) सरायकेला; (४), भोपाल, 
(५) भरतपुर, (६) टेहरी-गढ़वाल, (७) पालनपुर, (८) रामगढ़, (६) 
ग्रकलकोट, (१०) त्रिपुरा, (११) देदर, (१२) बांसवाड़ा | 

व्यवस्थापक सभाओं का संगठन--इन राज्यों की व्यव- 
स्थापक सभाओं में से कई-एक में सरकारी सदस्यों की संख्या गेर-सर- 
कारी सदस्यों की संख्या के बराबर या उससे भी अ्रधिक है, ओर गेर- 
सरकारी सदस्य भी जनता द्वारा निर्वाचित न होकर अ्रधिकारियों द्वारा 
नामज़द किये जाते हैं, अथवा म्युनिसपेलटियों ग्रांद द्वारा चुने जाते हैं,। 
इस प्रकार उन्नत माने जानेवाले राज्यों में भी व्यवस्थापक सभाश्रों 
द्वारा जनता का मत प्रायः यथेष्ट ज़ाहिर नहीं होता । 

मताधिकार (श्रथांत्‌ प्रतिनिधि चुनने में मत देने का अधिकार) 
राज्य के अधिक-से-अधिक श्रादमियों को मिलना चाहिए, और समान 

# जैसूर, गया यर, जयपुर, श्रावणकोर, और भोरदा में दो-दो व्यवस्थांपक 
समाए हें, और शेप सब राज्यों में एक-ए्क। 
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रूप से मिलना चाहिए। कोई श्रेणी उससे वंचित न रहनी चाहिए, 
झोर न किसी जाति, धर्म, या पेशेवालों से कुछु विशेष रियायत होनी 
चाहिए. | इसमें अमीर-गरीब, स्त्रो-पुरष, किसान-जमींदार आदि का 
विचार न हो; किसी के सम्पत्ति रखने या कुछ टेक्स (कर) देने अथवा 
शिक्धित होने की शत न ह्ो। हाँ, राज्य के नाबालिग, कोढ़ी 
या पागल आदि को यह अधिकार मिलना उचित नहीं । इन्हें 
छोड़ कर दुसरे सत्र आदमियों को यह अधिकार मिलना चाहिए । 
इसे वालिग मताधिकार? कहा जाता है | 

व्यवस्थ।पक सभाओं के श्रधि का र--देशी राज्यों की व्यवस्थापक 
सभाओं की शक्ति का विचार करन के लिए हम आगे यह बताते हैं कि 
उन्नत राज्यों में व्यवस्थापक समाश्रों के अधिकार क्‍या होते हैं, उन 
अधिकारों से जनता को क्या लाभ पहुँचता है। उससे &में देशा राज्यों 
के सम्बन्ध में तुलनात्मक विचार करने में सुविधा होगी | 

१--प्रश्न पूछुना । उन्नत राज्य में व्यवस्थापक सभा के अधिवेशन 
में कोई सदस्य सरकार से ग्रावश्यक विषयों का प्रश्न करके सरकार का 
ध्यान उसके दोषों की श्रोर दिला सकता है। इससे सरकार अपनी 
गलती का तुरन्त सुधार करती है, तथा श्रागे के लिए. इस विषय में 
अधिक सावधान हो जाती है। देशी राज्यों की व्यवस्थापक सभाओं 
को यह अधिकार बहुत ही कम हे । 

२--का म-रोको प्रस्ताव | उन्नत राज्य में व्यवस्थापक सभा के 
सदस्यों को अधिकार होता है कि सभा के अधिवेशन में सावजनिक द्वित 
की किसी निश्चित और ताजी घटना पर विचार कराने के लिए साधारण 
कार्यवाही रोकने का प्रस्ताव करें । यह इसलिए किया जाता है कि 
उस विशेष घटना पर जल्द विचार किया जाय, और सरकार का उस 
और ध्यान दिलाया जाय । देशी राज्यों की व्यवस्थापक समाश्रों में से 
किसी-किसी को ही ऐसा अधिकार है । 

५१० 
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३--श्रविश्वास का प्रस्ताव। उन्नत राज्यों में व्यवस्थापक समा को 
यह अधिकार होता है कि यदि सरकार उसके द्वारा निर्धारित नीति पर 
ने चले, या उसके बनाए कानूनों का ठीक-ठीक पालन न करे तो वह 
सरकार के विरुद्ध अ्रविश्वास या निन्‍्दा का प्रस्ताव कर सकती है । ऐसा 
प्रस्ताव पास हो जाने से सवसाधारण यह्व जान लेते हैं कि सरकार का 
काम लोकप्रतिनिधियों के मत के विपरीत हो रद्दा है । इसका परिणाम 
तुरन्त ही यह होता है कि या तो सरकार ( प्रबन्धकारिणी सभा ) भज्ज 
होकर दूसरी नयी सरकार का संगठन होता है, श्रथवा कुछ दशाश्रों में 
वह व्यवस्थाण्क सभा भक्ग होकर नये चुनाव द्वारा नयी व्यवस्थापक 
सभा का निर्माण किया जाता है। देशी राज्यों की व्यवस्थापक समाश्रों 
को इस प्रकार का अ्रधिकार बिल्कुल नहीं है । 

४--कानून बनाना । स्वतन्त्र व्यवस्थापक समाएँअ्रपने-अपने राज्य 
की उन्नति के लिए विविध प्रकार के कानून बनाती है तथा संशोधन 
करती है, और उनके बनाए हुए या सशोधित किए हुए कानूनों के 
अनुसार हो सरकार को राजप्रबन्ध करना द्वोता है। परन्तु भारतवर्ष के 
देशी राज्यों की अधिकतर व्यवस्थापक सभाओं को इस विषय में 
नाममात्र का हो अधिकार है। अ्रधिकांश महत्वपूर्ण विषयों के सम्बन्ध 
में उन्हें कानून बनाने या संशोधन करने का अधिकार नहीं होता। 
जिन विषयों का ये कानून बना सकती हैं, उनमें से बहुतों के लिए पहले 
राजा या दीवान की अनुमति ली जानी आवश्यक है, अनुमति न मिलने 
की दशा में उन विषयों सम्बन्धी किसी कानून का प्रस्ताव या संशोधन 
सभा में उपस्थित नहों किया जा सकता। इसके श्रतिरिक्त जो कानून 
इन सभाओं द्वारा बनाए जाते हैं, उनके मानने के लिए राजा बाध्य 
नहीं होता, चाहे उन कानूनों का मसविदा कितने हो भारी बहुमत से 
पास क्‍यों न हुआ हो | राजा को अधिकार है कि वदह्द उन कानूतों में 
से जिसको चाहे श्रमल में श्राने दे, और जिसको चादे रद, संशोधित 


व्यवस्यथापक सभाए ऊ्पू 


या स्थगित कर दे | इन सब बातों का विचार करने पर यह साफ 
जाहिर है कि इन सभाओं को “्यवस्थापक सभा? कह्दना ठीक नहां। 
इन्हें केवल परामर्श या सलाह देनेवाली सभा? कहा जाना 
चाहिए, | 

इन समभाओ्रों में से अधिकांश के सदस्यों के रूप में, कुछु वफादार 
राजभकत व्यक्ति साल में एक-दो बार धूम-धाम से इकट्ठ होते हैं, ओर 
अनुत्तददाई शासन के आदेशों पर श्रपनी स्वीकृति की भोहर लगाकर 
अपने-श्रपने घर लौट आते हैं | इस प्रकार ये राजा साहब की कृपा- 
दृष्टि पाते हैं, तथा अन्य पदाधिकारियों की नज़र में बहुत ऊंचे ठहरने 
लगते हैं | ओर, इन सदस्यों की राजभक्ति तथा सेवा का पुरष्कार इन्हें 
अनेक प्रकार से मिल सकता हे; हाँ, उस सब का भार साधारण जनत्ता 
के सिर पर पड़ता है। 

५--आय-व्यय का नियन्त्रण--उन्नत राज्यों - में ब्यवस्थापक 
सभाए. राज्य के पूरे आय और ब्यय का नियन्त्रण करती हैं। वे 
यह निश्चय करती है कि नागरिकों पर कोन कोनसे टेक्स या कर लगाएं 
जायें; यदि विशेष श्राय की ग्रावश्यकता हो तो कहाँ से एवं किन शर्तों 
पर ऋण लिया जाय | इसी प्रकार यह निश्चय किया जाताहे कि 
राज्य. सम्बन्धी किस-किस विभाग में कितना-कितना रुपया खर्च किया 
जाना उचित है। यदि सरकार व्यवस्थापक सभा के आ्रादेशानुसार 
काम नहीं करती तो उसे अपनी सफ़ाई देनी होती है, जिसके सन्तोष- 
प्रद न होने की दशा में सरकार को निनन्‍्दा का प्रस्ताव सहना तथा 
अपना श्रन्त कर देना होता है । श्रच्छा, इस विषय में देशी राज्यों की 
व्यवस्थापक सभाओ्रों को कहाँ तक अधिकार हे ! संक्षेप में, अ्रन्षिकांश 
सभाओं को प्रायः कुछ भी नहीं। इन राज्यों में बजट, सभा के बिचार के 
वास्‍्ते या मत देने के लिए, प्रकाशित नहीं किया जाता | शासक ग्रपनी 
इच्छानुसार कर ्रादि लगाते हैं, श्रोर जैसा चाहते हैं, खचे करते है । 
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व्यवस्थापक सभा का उन पर कुछ नियन्त्रण नहीं | 

सलाहकार सभाएँ-..गत वर्षो में कुछ राज्यों में सलाहकार 
सभाओं या 'एडविजरी कौंसिलों? की स्थापना हुईं है। इनके द्वारा 
राजाश्रों की शक्ति पर कितना नियन्त्रण हुआ्आा है, अ्रथवा नागरिकों 
को कितने श्रधिकार मिले हैं, यह इसी से श्रनुमान किया जा सकता है 
कि अधिकांश राज्यों में “यवस्थापक सभा? कही जानेवाली संस्थाओं में 
भी कुछ जीवन नहीं है । एडविजरी कौंसिल के सदस्य राजा के कृपा- 
पात्र ही होंते हैं; उसकी मीटिंग कितने समय बाद होगी, इसका कोई नियम 
नहीं होता । फिर, यदि इसकी मीटिंग भी होगी तो यह उसी बात पर 
अपनी मोहर लगावेगी, जिसे राजा साहब चाहेंगे। इस प्रकार ग्रधिकतर 
देशी राज्यों की ब्यवध्यापक्र तथा सलादकार सभाएँ सिफ शोभा के 
लिए हैं, जन-हितकारी नहों । 

व्यवस्थापक सभाएँ केसी होनी चाहिएँ --ब्यवस्थापक 
सभा अपने उद्द श्य को पूरा करने वाली हो, इसके लिए उसके सदस्य 
प्रजाप्रतिनिधि होने चाहिएँ। प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए अधिक-से- 
ग्रधिक जनता को मताधिकार होना ज़रूरी है। श्रादर्श तो बालिग 
प्रताधिकार ही रहना ठीक है। दर एक कानून ब्यवस्थाणक समा द्वारा 
ग़स होने पर श्रमल में झरना चाहिए और ब्यवस्थापक सभा का, 
ग्बन्धका रिएी के सदस्यों तथा राजकीय आय-ब्यय पर पूरा नियंत्रण 
(हना चाहिए। राजा का निजी खर्च भी श्राय-ब्यय श्रनुमान-पत्र श्रर्थात्‌ 
इजट में साफ तोर से दिखाया जाना चाहिए। इस तरह ब्यवस्थापक 
प्रभा को राजकार्य संचालन की विधि निश्चित करने का अधिकार 
रोने से शासन-काय ज्ञनता के द्वारा और जनता के हित के लिए 
होगा | 


बारहवाँ अध्याय 
न्यायालय 


अच्छे राज्य का एक बड़ा लक्षण यह है कि वहाँ सब के साथ 
समान न्याय होता है । --सर टी० माधव राव 


पिछुले अध्याय में कानून-निर्माण के धम्बन्ध में लिखा गया है । 
सिद्धान्त की बात यह है कि कानून जिस प्रकार नागरिकों पर लागू 
होता है, उसी प्रकार शासकों या सरकारी कमंचारियों पर। जब नागरिकों 
और शासकों में किसो विषय में मतभेद हो तो उसका निपटारा करने 
के लिए न्यायालय होते हैं | न्यायालय इस बात का भी विचार करते 
हैं कि यदि दो या अधिक नागरिकों का पारस्परिक झगड़ा हो तो काजइन 
की दृष्टि से किस का पक्ष उचित है और क्रित का अनुचित । न्याया- 
लय के मुख्य ग्रधिकारी न्यायाधीश, जन्न, या मुन्तिफ आ्रादि कहलाते 
हैं। न्याय का उद्द श्य तभी सफल होता है, जब वह सस्ता ओर निष्पक्ष 
हो तथा जल्दी ही मिलनेवाला हो । 

देशी राज्यों में न्‍्यायालयों की दशा--श्रव हम यहद्द विचार 
कर कि देशी राज्यों में न्यायालयों तथा न्याय की क्‍या दशा है ! पहली 
बात तो यही है कि ये न्यायालय कानून द्वारा स्थापित नहीं हैं, वरन्‌ 
शासकवग्ग के श्रघीन विभाग मात्र हैं । इन्हें अ्रपने अ्रधिकार, अपने- 
अपने ज्षेत्र के प्रधान शासक श्रर्थात्‌ राजा से प्राप्त हैं। राजा स्वेच्छा- 
पुवंक जो आशा दे दे, वही कानून समझा जाता हे | कभी-कभी ब्रिटिश 
भारत का कोई कानून जारी किया गया तो वह वर्षों उसी रूप 
में पड़ा रहा, जब कि क्रिउिश भारत में उसमें व्यवस्थापक समभाशझ्रों 
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द्वारा समय-समय पर आवश्यक संशोधन होता रहा | 

चालीस से कुछु ही श्रधिक राज्यों में ही हाईकोट, या हजूर न्याया- 
लय अ्रथवा चीफ कोट हैं। ये श्रपोल की सत्र से ऊंची श्रदालते हैं । 
इनके नीचे जिले की अदालतें या सेशन कोट हैं, इनमें किसी भी रकम 
के दीवानी दावों का तथा घोर अपराधों का विचार हो सकता है। इनमें 
इनसे नीचे की अश्रदालतों के फेसले की अपांल भी होती है। अ्रधीन 
घिविल अदालतों में निर्धारित रकम तक के दावे सुने जाते हैं श्रोर 
छोटे जुर्मों' का विचार होता है । मजिस्ट्रेटों को श्रदालतों के ग्रधिकार 
जुदा-जुदा हैं, ये १३ दिन से लेकर सात वर्ष तक की सजा तथा विविध 
जुर्माना कर सकतो हैं। कुछ अ्रदालतें ऐसी हैं, जिनमें ज़मीन ओर 
मालगुजारी सम्बन्धी मामलों का विचार होता है, इनमें जमींदारों ओर 
काश्तकारों के उत्तराधिकार, अन्य ग्रधिकार और उत्तरदायित्व सम्बन्धी 
मामले भी सुने जाते हैं। कुछ इनेगिने राज्यों को छोड़कर, फोजदारी 
ग्रदालतों में प्रायः जूरी की प्रथा नहीं है ।# 

अधिकारियों का प्रभाव--राजा, दीवान या प्रधान 
मंत्री का तो कहना ही क्या, देशी राज्यों में अ्रन्य उच्च अधिकारियों 
का भी लोगों पर ऐसा श्रातंक छाया रहता है कि वे उनके विरुद्ध कोई 
मुकदमा या मामला चलाना व्यर्थ का झगड़ा मोन् लेना समभते हैं | 
अनेक ग्रादमी इतने निधन होते हैं कि वे ऐसी मुकदमेबाजी के लिए 
आवश्यक व्यय भी नहां कर सकते | उनके लिए सरकारी कमचारियों 
.. #फौजदारी मामलों में बहुधा यह सम्मावना रहती दे कि अकेले न्यायाधीश 
का निर्यय काफी विचारपृण न द्वो । इसलिए उन्नत राज्यों में ऐसे निणय में श्रमियुक्त 
की जाति या देश के कुछ सुयोग्य सज्जन भाग लेते हैं, जिन्हे सामूद्दविक रूप से 
'जूरी' कहते है। जूरी य5 विचार करती है कि अ्रमियोग सम्बन्धी वास्तविक 


घटनाएँ कया हें । जुरा के मत के आधार पर जज कानून की दृष्टि से फैसला 
मुनाता है। 


न्यायालय ७६ 


के विरुद्ध ऐसा सबूत संग्रह करना भी कठिन ही होता है, जो न्यायालय 
में मान्य हो | फिर, श्रनेक मजजिस्ट्रेटों और न्यायधीशों पर पुलिस 
ग्रादि के पदाधिकारी काफी प्रभाव रखते हैं। इन सब बातों से बेचारी 
ग़राब ध्रजा को पदाधिकारियों के वरुद्ध न्याय पाना प्रायः अ्रसम्भव 
ही होता है | 

न्यायाधीशों की नियुक्ति ओर वेतन--श्रधिकतर देशी राज्यों 
में न्‍्याय सम्बन्धी पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए कोई नियम या 
सिद्धान्त निर्धारित नहीं होता । शासक जिसे चाहते हैं, उसे न्यायधीश 
बना देते हैं, चाहे उसमें न्याय करने की योग्यता हो या न हो । अनेक 
दशाओं में प्रधान भमनन्‍्त्री या राजा के कृपापात्रों के मित्र अथवा सम्बन्धी 
आदि को ही यह काय सौंप दिया जाता रहा है। कभी-कभी निशु॒क्ति 
का आधार यह रहा है कि पोलिटिकल अश्रफसर याराज्ञा साहब से 
सम्बन्धित व्यक्ति ने उम्मेदवार की सिफारिश कर दी है। निदान, 
न्‍्याय-कार्य करनेवालों में ऐसे बहुत कम होते हैं, जिनमें इस कार्य को 
भली-भाति सम्बादन करने की यथेष्ट योग्यता हो। फिर, अ्रधिकाश 
न्यायाधीश पदों का वेतन बहुत कम होता है, छोटी-छोटी वेतन 
पर अच्छे श्रादमियों का मिलना दुलभ ही होता दैे। अगर कभी 
सुयोग से, जैसा चाहिए वैसा आदमी ग्रा मी जाता है तो 
स्थानीय वातावरण ऐसा द्वोता हैं कि उसका जम कर रहना 
नहीं हो सकता; वह थोड़े समय में ही काम छोड़ने के लिए मजबूर 
हो जाता है | सारांश यह कि न्याय करनेवाले श्रधिकारियों में अधिकांश 
ऐसे होते हैँ, जिन्होंने नियमित रूप से कुछु भी कानूनी शिक्षा नहीं पायी। 
ये लोग प्रजा पर जुर्माना करके राज्य की आमदनी बढ़ाना हो अपना 
कत्तंव्य समभते हैं । 

न्याय में विलम्ब--कुछ देशी राज्यों में हाईकोट का प्रधान स्वयं 
राजा होता है, और कुछ में प्रधान मन्‍्त्री या श्रन्य न्यायाधिकारी। 
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न्याय सम्बन्धी सर्वोश्च निर्शंय राजा का निशय होता है। राजा 
की शिक्षा प्रायः ऐसी होती है कि उसमें कानून तथा घटनाओं की 
पेचीदगी भरी बातों के सम्बन्ध में ठीक निर्शंय करने की योग्यता नहीं 
होती | फिर, जब कि राजा साहब को, जो प्रायः श्रारामतलब होते हैं, 
घुड़दौड़, नाच, विदेशयात्रा, शिकार, श्रतिथि-सल्कार श्रादि में लगे रहने 
के कारण शासन-प्रबन्ध सम्बन्धी कामों के लिए समय भी बहुत कम 
मिलता है तो उन्हें मुकदर्मों का फेसला करने के लिए ही फुरसत के से हो ! 
निदान, जब राजा साहब न्यायाघीश का काय करते हैं तो यह स्वाभा- 
बिक ही है कि अपीले महीनों ही नहीं, वर्षों श्रटको पड़ी रहें। प्रायः 
ब्रपलों का काम बराबर स्थगित होता रहता है, यहाँ तक कि किसी 
श्रपील में दजनों बार नयी तारीख लगने और इस बीच में अपील 
सम्बन्धी कुछ काग्रजात भी गुम हो जाने के उदाइरण मिलते हैं। 
अथवा, यह भी होता है कि जब राजा साहब को कुछ हुक्म सुनाना 
ही हुआ तो वे इस सरल चूत्र से काम लेते हैं कि (राजा साहब को 
नीचे की श्रदालत से मतभेद प्रकट करने का कोई कारण प्रतीत नहीं 
होता ।? यह सूत्र प्रधान मन्त्री के भी बहुत काम आता है, जिसे राज्य 
सम्बन्धी अनेक कार्यों में लगे रहना द्ोता है । श्रस्तु, फौनदारी मामलो। 
में फैतलला कभी-कभी इतनी देरी से होता है कि इस बीच में श्रमियुक्त 
हवालात में रहकर कैद के समान दंड काफी मात्रा में भुगत चुकते हैं, 
अथवा वादी प्रतिवादी पक्ष के कुछ व्यक्तियों का देहान्त हो चुकता है, 
औ्रौर उनके उत्तराधिकारी जब पुराने मुकदमे का फेसला सुनते हैं तो 
आ्राश्वय करते रह जाते हैं । 

नीचे की अ्रदालतें--नौचे की अ्रदालतों की कथा भी खेदजनक 
हे, हों वद कुछ श्रोर ढल्ग की हैं | इन श्रदालतों के न्यायकर्ता अपने 
काय के लिए कुछ अच्छी योग्यता वाले होते हैं, परन्तु एक तो इन्हें 
वेतन कम मिलता है, दूमरे इन्हें कितने ही गेर-श्रदालती कामों को 
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और ध्यान देना पड़ता है; उदाहरण के लिए राजा, उसके मित्रों या उन के 
सम्बन्धियों की विवाह-शादी, जन्म-मरण-संस्कार, उत्सव, त्योहार, .तीर्थ- 
यात्रा या दोरा ग्रादि | फिर, ये लोग कभी-कभी अपना निजी व्यापार- 
घंधा भी करते रहते हैं; यदि प्रत्यक्ष में, अपने नाम से करने में कुछ 
ग्रापक्ति आती है, तो अ्रपने किसी मित्र या २ म्बन्धो के नाम की आड़ 
में करलेते हैं। नतीजा यदइ होता है कि मुकदर्मों का काम पढ़ा 
रहता है, फैसलों में ढीलढाल द्ोती है | श्रोर फेतलला ठीक द्वी होगा, 
इसका भी भरोसा नहों होता | बहुत से अमियुक्तों को दण्ड होने से 
पदले ही मह्दीनों ओर वर्षों में हबानात या जेल में रहना पड़ता है । 
ऐसी बातों से लोगों का अदालतों में विश्वास कैसे रह सकता है ! 

अनेक बार नागरिकों का राज्य के प्रबन्ध-विभाग के आदमियों से 
ही विरोध होता है। ऐसी दशा में निष्पक्ष न्याय तभी हो सकता है, 
जब न्यायाधोश स्वतंत्र हों, वे शासन-विभाग से सम्बन्धित अथवा 
उसके प्रभाव में आनेवाले न हों | देशी राज्यों में ऐसी व्यवस्था बहुत 
कम है | जहां शासन और न्याय विभाग जुदा-जुदा होने की बात कही 
जाती है, वहाँ भी वे पूरे तौर से अलग-अलग नहीं हैं, प्रायः राज- 
धानियों में ही न्याय करनेवाले अधिकारी शासकों से जुदा है, और 
उनमें भी ऐसे बिरले ही द्वोते हैं जो राजा साहब या दीवान के भावों के 
विरुद्ध स्वतंत्र फेमला दे सके | राजधानी को छोड़कर राज्य के दूसरे 
हिस्सों को अ्रदालतों में प्रायः प्रबन्ध या माल विभाग के कमंचारियों 
को ही न्‍्याय-कार्य भी सौंपा हुआ रद्दता है। उन पर पुलिस आदि का 
बड़ा प्रभाव होता है। इस दशा में साधारण नागरिक निस्‍्पत्ष न्याय की 
ग्राशा नहीं कर सकते | 

न्यायालय केसे होने चाहिएँ (--राज्यों के बढ़े और छोटे सब 
न्यायालय स्वतंत्र होने चाहिएँ, उन पर पुलिस ग्रादि या खुद राजा साहब 
का भी प्रभाव न पड़ना चाहिए। प्रधान न्यायालय के न्यायाधीशों 


११ 
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की नियुक्ति, उनके पदया वेतन की वृद्धि राजाओं की ₹ वेच्छा- 
पूर्ण नीति से न होकर, निर्धारित नियमों के अनुसार होनी चाहए, 
जिसमें शासकों का अनुचित हस्तक्षेवत न हो। फिर, जबतक वे अपने 
पद पर रहें उनके वेतन या छुट्टी आदि के अधिकार में कमी न को 
जाय, श्रोर उन्हें केवल दुराचार या मानसिक अथवा शारीरिक निवलता 
के सिवाय किसी गब्रन्य आधार पर हटाया न जाना चाहिए । 
न्याय-पद्धति यथा-सम्भत्र उसी प्रकार की होनी चाहिए, जैमी देश के 
श्रन्य भागों में है। न्याय पाने की क्रिया सरल और सब्तों होनी 
चाहिए | म० गांधी का मत है कि न्याय-कार्य की समानता तथा 
एकता एवं सच्चो निध्पक्षता के लिए प्रत्येक राज्य क॑ मुकदमों की, उस 
प्रान्त के हाईकोट में ग्रपील हो सके, जिसमें कि वह राज्य है। जो 
रशज्य ब्रियिश भारत क प्रान्तों से बाहर हैं उनका सम्बन्ध ब्रिटिश 
भारत के किसी प्रान्त के हईकोट से कर दिया जाना चाहिए |? हाई- 
कोर्ट का कानून बदले बिना यह सम्मव नहीं है, परन्तु महात्मा जी का 
कथन है कि श्रगर रियासतें सहमत हो जायें तो वह आ्रासानी से बदला 
जा सकता है । 
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तेरहवाँ अध्याय 
जागीरदारी 


जागीरों को राज्य के अन्दर राज्य” कहा जा सकता हे | उन 
पर किसी कानून की सत्ता नहीं चलती। अपनी जायीर में रहने- 
वाली प्रजा पर वे जिस तरह चाहें हकूमत कर सकते हें; राजा- 
महाराजा उसमें हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं कर सकते | इसलिए 
इन जागीरों में रहनेवाली प्रजा की स्थिति देशी रियासतों । की 
दुनियाँ में बुरी-से-बुरी है । --म० गाँधी 


जागीरदारी ८३ 


जागीरदारी और जमींदारी-बत्रिटिश भारत कह्दे जाने वाले 
क्षेत्रों के पाठक ज़मादारी प्रथा से परिचित हैं, रियासतों की जागीरदारी 
प्रथा उससे कहीं अधिक विकराल रूप धारण किए हुए है। बात यह 
कि जमींदार तो किसानों पर आथिक भार के रूप में ही हैं। उन्हें ऐसे 
अधिकार नहा है कि वे उन पर ओर ज्यादतियाँ कर सके | फिर, प्रान्तों 
में जिम्मेदार हकूमत होने के कारण ग्रावश्यकता होने पर जमाँदारों के 
खिलाफ कानूनो कारवाई की जा सकती है; और अब तो कई प्रान्तों को 
सरकारों ने यह्द निश्चय कर लिया है कि जमीदारी प्रथा उठा दी जाय 
श्रोर किसान और सरकार के बीच में जमींदारों का जो श्रनावश्यक 
शोषक वग है, वह न रहे | 

रियासतों की जागीरदारी की बात दूसरी हे। कहीं-कहीं एक 
जागीरदार की वषिक आय लाखों रुपये की है, ओर वह लोकहृटित के 
लिए प्रायः कुछ भो खचच नहीं करता । उसे पुलिस रखने श्रोर अ्रदालत 
चलाने का अधिकार है, ओर वह अपने यहाँ के राजा या नवाब आदि 
की गेर-जिम्मेवार हृकूमत का फायदा उठा कर जनता का खूब शोषण 
करता है, तथा उस पर तरह-तरह के अत्याचार करता है । 

जागीरों का विस्तार--जञागीरदारों को ठिकानेदार, ठाकुर, 
सरदार, मुल्गीरासिया, मैयात श्रादि भी कद्दा जाता है और इनमें छुट- 
मैये, इनामी, मनसबदार आदि शामिल हैं। यों तो जागीरें करीब- 
करीब सभी रियासतों में हैं, पर कहीं-कहों तो उनका ग्रथ्रिकांश भाग 
जागीरी इलाका ही है। मिसाल के तौर पर जोधपुर में लगभग १३०० 
जागीरदार है, और वहा की लगभग ८र फो सदी जमीन उनके पास 
है । जयपुर में छोटे बढ़े जागारदारों को संखया लगभग ७०० है, और 
उनके पास रिवासत की करीब्र ७० फी सदी ज़मोन है। रतलाम में 
जागीरी इलाका करीब ४६ प्रतिशत है। हेदशबाद में लगभग ११०० 
जागीरदार है | इसी तरह मेघाड़, बीकानेर इन्दौर, गवालियर, मैश्नूर 
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आदि दूसरी रियाततों में भी जागीरदार ओर जागीरें हैं | 

जागीरे कैसे बनीं (--जागोरों को सृष्टि कई प्रकार से हुई है-- 
(१) कुछ जागीरे तो ऐसी हैं, जिन्हें जागीरदारों ने सीधे मुगल सम्राट 
से, प्रति वर्ष निर्धारित रकम देना ध्वीकार करके, पट्ट पर ले लिया था । 
ये जागीरदार ज़मीन की मालगुजारी वधूल करने लगे; क्रमशः इनके, 
जनता पर भी कुछ श्रधिकार हो गये | पीछे जब केन्द्रीय शक्ति कमजोर 
हुई तो ये जागीरदार स्वतंत्र हो गये । (२) कुछ छोटे-छोटे राज्यों के 
शासकों ने, अशान्ति के समय, अ्रपनी रक्षा के लिए किसी बड़े राजा 
की शरण ली, और अपने श्राप उसके जागीरदार की भाँति रहना 
स्वीकार कर लिया; इनक जनता पर कुछ अधिकार मान लिये गये । 
(३) बहुत सती जागीर ऐसी हैं जो राजाश्रों ने सरदारों आदि को 
उनकी सैनिक सेवा से प्रसन्न होकर, या भविष्य में सेनिक सेवा प्राप्त 
करन के लिए, दों । ऐसा करते समय यह निश्चय कर दिया गया 
कि जागीरदार को इतनी सेना रखनी होगी; राजा को जब ज़रूरत हो 
वह उससे इतने पैदल सैनिक या घुड़सबार ले सकेगा। (४) कुछ 
जागीरे वे हैं, जो राजाओं ने अपने छोटे भाइयों या रिश्तेदारों आदि 
को उनका मली भाँति निर्वाह होने के लिए दीं। (४) कभी-कभी 
जागारे' उन बलवान या प्रभावशाली व्यक्तियों को भी दी गयीं, जिनसे 
राजा को विरोध की आशंका थी | यह इसलिए किया गया कि वे सतुष्ट 
रहें और राजा का विरोध न करें। (६) कुछ जागीरे हॉ-हजूरों, 
खुशामदियों, कवियों, लेखकों, मंदिरों या पुरोहितों आ्रादि को भी दा 
गयों | 

*जो भूमि राज्य के खास अ्रधिकार में होती है उसे 'खालसा' कहते हैं, और 
जो जागीरदारों के अधिकार में होतो है, 'जागौर' कदलातो है ; जागीर की माल- 
गुजारी जागीरदार दी लेता है, वह र/ज्य को निर्धांरित खिराज भ्रादि देता है। बड़े. 
बढ़े जागीरदारों को राजस्थान में 'ताजीमी सरदार कहते हैं । 
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जागौर के उत्तराघिकार के विषय में कोई सबब्यापी नियम नहीं है 
प्रायः पुरानी परम्परा बतीं जाती है | कहीं-कहीं जागीरदार के मरने पर 
उसकी जागीर उसके लड़कों में बराबर-बराबर बेटने का नियम हे, श्रोर 
कहा-कहीं वह केवल बड़े लड़के को ही मिलती दै; उसके छाटे 
भाइयों को उनके ननर्वाह के लिए कुछ बृत्ति दी जाती हे | पहली दशा 
में जागीरदारों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, और जागार के 
टुकड़े छोटे-छोटे होते जाते हैं, यहाँ तक कि एक गाँव के अनेक जागीर- 
द्वार हो जाते हैं | वे नाम के ही उमराब या ठाकुर आदि द्वोते हैं; वैसे 
उनकी माली हालत मामूली ग्ृहस्थियों जैसी होता है । 

जागीरों में अ्रत्याचार--मुरेना जिला (गवालियर राज्य) के 
जागीरी प्रजा-सम्मेलन के श्रध्यक्ष पद से दिये हुए अपने भाषण में 
भी० रामचन्द्रजी मोरेश्वर करकरे ने बतलाया था कि कितने 
ही जागीरदारों ने अपना जांगीर का प्रबन्ध किसी 'कामदार? को 
सॉप कर स्वयं खालसा में उच्च पदों की नौकरियाँ प्राप्त कर ली हैं। 
यद्यपि कहने को उन पर राज्य का नियंत्रण हे, ओर कानून का ब्रन्धन 
है, वास्तव में राज्य ओर कानून उनक, संरक्षक ही है। इन जागीरदारों 
के खिलाफ नालिशें आ्रासानी से नहों हो शक्तो, उनके विरुद्ध फोजदारी 
चाराजोरी नहीं की जा सकती, डिगरो द्वोने पर वे गिरफ़ार नहीं हो सकते, 
जायदाद को कुर्को नहों हं। तकती, रुपया सांघे तराके से बधूल नहीं हो 
सकता | इसके विपरीत, अपने दीवानी, माली ओर फोजदारी अ्रधिक।रों 
के कारण जो इन्हें मिले होते हैं, या जिनका ये दुर्वयोग कर लेते हैं, ये 
लोग हर किसी को दंड दे सकते हैं, जुर्माना कर सकते हैं, झूठे मुकदमे 
चला सकते हैं, जब्तो, श्रोर मारन्पीट कर सकते हैं | 

भूमिन्कर के अ्रतिरिक्त, प्रत्येक ठिकाने में जागीरदार किसानों 
से अनेक लाग-बाग वसूल करते हैं । राजपूताना-मध्यभारत सभा 
के सभापति श्री० कन्हैयालाल जी कलयन्शत्री ने अपनी पुथतक ('जागीरों 
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की समस्या?) में ७२ प्रकार के करों की सूची दी है, श्रोर लिखा 
है के अधभूखा, और अ्रद्धनग्न, घास की कापड़ियों में रहनेवाला, 
दुष्फाल और सूदखोरी से सतायी हुई जनता से बयूल किए जानवाले 
ये कर “कर? नहीं, वरन्‌ जीवित रक्त की बू न्दं हैं ।& फिर, ठिकाने के 
कमंचारियों के अत्याचारों का तो वर्णन हा क्‍या किया जाय ! लाग- 
बाग तथा बेगार के लिए अनेक स्थानों में किसानों को मारने-पीटने, 
नेंगा करके धूप में खड़ा करने की ही नहों, उन्हें “काठ में देने” की 
बबेरता-पूण प्रथा प्रचलित है | स्रियों को अपमानित करना भी मामूली 
बात है । जागीरी त्षेत्रों में नागरिक-श्रधिकारों का प्रश्न तो निरा स्वप्न 
ही दे । जनता की शिक्षा तथा आजीविका के साधन कम हैं, ओर 
मानसिक तथा आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। निदान, कुछ श्रादमी 
आजीविका के लिए, कुछ अश्रपने बाल बच्चों को पढ़ाने-लिखाने के 
लिए, कुछ अपनी मान-रक्षा के लिए और कुछ अ्रपना धन बढ़ाने के 
लिए जागीरों को छोड़ते रहते हैं | 


जागीरदार रियासतों की प्रगति में बाधक हें---ऊपर बताया 
जा चुका है कि जागीरदार जनता का शोषण श्रौर उस पर श्रत्याचार 
करते हैं। इसके अलावा, इनका रियासत की शासन-व्यवध्था में 
काफी हाथ होता है। ये या इनके आदमी काफी संख्या में 


*कुछ नमूने देखिए--द्ोली दीवाली दशदइरे या जन्म-दिवस पर नज़राना, 
तथा घर में दोनेव्राला सब दूध दही. मेहमानों की सेवा के लिए आदमी और 
उनके सोने के वास्ते चारपाई ठाकुर के यहा लड़का लड़ की पेदा द्वोने या उनका 
विवाह होने के अवसर पर कर, ठाकुर के माता पिता के मरने पर कर, बकरी गाय 
या मैस उँट आदि रखने या बेचने पर कर, नाई से दज्ञामत, बतन मँँजाना तथा 
चप्पी (दाथ पाँव दबवाना), दर्जी से कपड़े सिलाना। रंगरेज से कपड़े रंगाना ओर 
चमार से जूते सिलाना मुफ्त, ठाकुर के यहाँ कोई मर जाय तो रोने के लिए स्त्रियों 
का जाना; आदि 
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व्यवस्थापक सभा के सदस्य या उच्च पदाधिकारी होते हैं। इसलिए 
ऐसा कोई कानून बनना बहुत ही कठिन होता है जिसमें इनकी निरंकु- 
श॒त। का नियंत्रण हो या इनको बेजा हरकतों पर रोक लगे | साथारणु 
रियासनों की तो बात ही क्या, बहुत उन्नत समझी ज्ञान वाली रियामतों 
में भी ये अपने लिए विशेषाधिक्रारो की मांग करते हैं, और विविध 
सरक्षण चाहते हैं | जब कभी कोई वैवानिक प्रगति की बात उठती है 
तो जागीरदार सगठित रूप से उसका विरोध करते हैं, यहां तक कि 
कुछ दशाओं में राजा के खिलाफ खड़ा होने की धमको 
देत हैं| इस तरह जागीरदार अपने क्षेत्र की जनता की न सिर्फ सामा- 
जिक और आर्थिक स्थिति को ब्रिगाड़े हुए हैं, बल्कि वे उसकी वेघानिक 
प्रगति को भी रोके हुए हैं । यह ठीक है कि जहाँ तहाँ कुछ शिक्षित, 
समभदार और विचारशील जाग्रीरदार भी है, जो लोक-सेवा श्रोर 
उन्नति के कामों में अ्रच्छा हाथ बटाते हैं। परन्तु अधिकांश में यह वर्ग 
देश के लिए अनावश्यक ही नहीं, अ्रद्वितकर साबित हो रहा है | 
राजाओं और सरकार की भावना--जागीरदारी प्रथा से 
राजाश्ं की ग्राय में बहुत कमी हो जाती है। इसलिए राज्य में 
शिक्षा, स्वास्थ्य-रत्षा ग्रादि उन्नति के कार्यो के लिए घन की व्यवस्था 
करने में यह प्रथा बड़ी बाघक है; फिर हस समय देश की बदली हुई 
राजनीतिक परिस्थिति में उनके लिए जागीरदारों की सेना श्रादि की 
उपयोगिता नहीं रही । इसलिए राजाओं के मन में इस प्रथा को हटाने 
की भावना पैदा होना स्वाभाविक है। परन्तु एक तो जो राजा स्वयं 
प्रतिक्रियावादी है, उनमें इसके लिए. साइस कम द्वोता है | दूसरे जो 
राजा कुछ हिम्मत करते हैं, उनके लिए भी जागीरदारों की संगठित शक्ति 
का विरोध करना कठिन हो जाता है। गवालियर राज्य के स्वर्गीय 
महाराजा माधवराव जी ने श्रपनी जागीरी पालिसियों में लिखा था कि 
ज्ञागीरीदारों के साथ ऐसी ठीली ओर घीमी नीति का पालन करना 
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चाहिए कि उनक॑ गअपध्याचारों से प्रज्ञा में दीघं असंतोष फैल जाय और 
उस असंतोष से जागीरदार खद शान्त हो जायें ।! 
गवालियर महाराज जैसे शासक का जागीरदारों के बारे में ऐसे 
विचार रखना यह सूचित करता है कि प्रायः राजागण इनके सुधार 
के विषय में निराश हैं, श्रोर लाचार भी | इधर अंगरेज सरकार को, 
जागीरदारों के सम्बन्ध में, प्रायः कोई निश्चित नीति नहीं रही | जब 
वह किसी राजा पर कुछ दवात्र डालना चाहती तो वह उसके 
जागीरदारों की शिकायतों पर ध्यान दे देती। जो राजा उसका 
कृपाभाजन होता, उसके विरुद्ध वह बहुधा जागीरदारों की फरियाद 
नहीं सुनती । 
जागीरी प्रथा का अ्रन्त होना चाहिए--समयन्समय पर कुछ 
विचारकों ने जांगीरी प्रथा की समस्या को इल करने के उपायों के 
सम्बन्ध में विचार किया है | श्री० कन्देयालाल जी कलयन्न्री ने इसके 
लिए निम्नलिखित योजना प्रध्तुत की है।-- 
१-जागीरदारों के न्याय और शासन सम्बन्धी श्रधिकार न रहें । 
२--जागी रदारों को गोद लेने का अभ्रधिकार न हो | 
३--उत्तराधषिक्रार प्राप्ति के स्वरूप एक*तिहाई जागीर 'खालसा! 
की जाय । 
४--किसी व्यक्ति को उसके गुणा, स्वरूप या दान-पात्र समझ 
कर दी हुई जागौर उसकी मृत्यु के बाद “बालसे” में ले ली 
जाय | 
पू--मठ या मन्दिरों को जागीरे' सावंजनिक ट्रस्ट के श्रधीन कर 
दो जाये । 
६--जागीरदारों से अवैतनिक सम्माननीय सेवा ली जाय; 
और जो कोई वेतन लेना चादे वह अपनी जागीर से त्याग- 
पत्र दे | 
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७--जागीरदार को स्वतंत्र चु गी, हुकात या स्टाम्पन्डयूटी का 
अधिकार न हो । 
८--गाँव में एक से अधिक जागीरदार होने पर कर वखूल करने 
की, ध्यवस्था रियासत द्वारा नियुक्त मंसरिम या मुकदम 
आदि करे | 
६--किसी जागीरदार के श्रपराधी ठहरने की दशा में उस पर 
जुर्माना न कर उस्तकी जागोर ज़बत की जाय | 
१०--जागीरों में पंचायत ओर म्यूनिसपैलटी हों। 
११--जनता की शिक्षा, रक्षा, सफाई आदि के लिए जागा रदारों 
से उनकी शआ्राय के अनुसार उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ कर 
लिया जाय 
तुरन्त ही अ्रमल में लाने के लिए ऐसी योजनाएँ अच्छी हैं, केसे तो 
जैसा कि देशी-राज्य-लोऋ-परिषद ने तय किया है, जागीरदारी प्रथा 
को समाप्त ही करना है; इस दृष्टि से कानून में आवश्यक सुधार या 
परिवतंन किया जाना चाहिए. । जब कि एकतंत्री शासन, पूंजीवाद, 
सामन्‍्तवाद गआ्रादि सभी बुराइयों का अन्त करने की तैयारी 
हो रही दे, जागीरदारो प्रथा के रहने के लिए कोई गंजायश नहों हो 
सकती । 


न्‍समपपककानकक- पइनकपनकप्रननननन, अलनभिनननलत 


चोदहवाँ अध्याय 
नरेन्द्र मंडल 
ब्रिटिश सरकार को राजाओं के संगठन की आवश्यकता--- 
पहले बताया जा चुका है कि सन्‌ १८४७ के बाद प्रायः अंगरेज अधिका- 
रियों की विचार-नधघारा राजाओं को क्रशः अपना मिन्न और सहायक 
समभने की हो गयी। ला लिटन (१८७६-८०) की इच्छा थी कि 
१२ 
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राजाश्रों की एक 'प्रिवी कोंसिल! बनायी जाय, जो सम्मिलित द्वित के 
विषय पर गवनर-जनरल से सलाह-मशविरा किया करे; वह इच्छा 
पूरी न हुई | केवल कुछ राजाओं को सामप्राज्य-सलाहइकार का पद मिल 
गया । ला कजन (१८६६-१६०५) को गद्दीघर राजाओं की परिषद 
('कॉतिल-ग्राफ रूलिंग प्रिंसेज”) बनाने की बड़ी लग्न थी, वह भी पूरी न 
हो पायी । लाड मरिंटो ने राजाओं के संगठन का बहुत प्रयत्न किया, 
उसने पहले साम्राज्य-सलाहकार सभा (इम्मीरियल एडविजरी कौंसिल?) 
स्थापित करनी चाही, पोछे गद्दोघर नरेशों को साप्राज्य-गरिषद (इम्पी- 
रियल कोंसिल-आफ-रूलि॥ प्रिंसेज') बनाने का विचार किया। परन्तु 
भारत-मंत्री का सहयोग न मिलने से वह सफल न हुआ । पश्चात्‌ 
लाड इडिग ने तो सन्‌ १६१३ और १६१४ में राजाश्रों की सभाएं कर 
ही डालीं, जिनमें उनकी उच्च शिणा के सम्बन्ध में विचार हुआ | यह 
स्पष्ट है कि देशी राजाओं के सम्बन्ध में सरकार का रुख किस श्रोर 
होता जा रहा था। ब्रिटिश साम्राज्य शाही को भारतवर् का राष्ट्रीय 
आन्दोलन दबा कर अपनी सत्ता अधिक-से-अधिक समय तक 
बनाये रखने के लिए राजाओं के प्रतिक्रियावादी संगठन को आवश्य- 
कता थी | 

राजा भी संगठित होना चाहते थे-कुछ वर्षों से देशी 
राज्यों के मामलों में सरकार के राजनीतिक विभाग का हस्तक्षेप बढ़ता 
जा रहा था, इसके अलावा रियासर्तों में राष्ट्रीय श्रान्दोलन की लद्दर भी 
वढ़ रही थी । इशलिए राजा एक ओर तो राष्ट्रीयता-विरोधी मोच में 
सरकार से सहयोग करके अश्रपने स्वेच्छा चारो शासन की आयु बढ़ाना 
चाहते थे, दूसरो श्रोर उन्हें यह भी उम्मीद थी कि जब हम संगठित 
होऋर अवनी सम्मिलित माँग सरकार के सामने रखेंगे तो वह अवश्य 
ही अपने राजनीतिक विभाग के आधातों से हमारे अ्रधिकारों की 
रक्चा करेगी | 
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इस प्रकार राजा भी अपने संगठन के इच्छुक थे, श्रोर सरकार भी 
उनका संगठित होना पसंद करती थी। सन्‌ १६१४ में महायुद्ध छिड़ 
गया। १६१७ में राजाओं ने श्रपनी मॉग भारत-मंत्री माँटेग्यू और 
वायसराय चेम्सफोर्ड के सामने रखी, जब कि वे दोनों अधिकारी मारत- 
वर्ष की भावी शासनपद्धति का विचार कर रहे थे | 

मांटा-फो्ड योजना में देशी राज्य--उन्होंने श्रपनी रिपो्ट में 
राजाओं के सम्बन्ध में बहुत सहानुभूति दिखायो, और उनके सगठन के 
सम्बन्ध में एक व्यावद्दारिक योजना उपष्थित की | उन्होंने लिखा था-- 
एक 'नरेश-परिषद! (कोंसिल-श्राक-प्रिंसेअ) स्थापित की जाय, जो ऐसे 
मामलों में सलाह दिया करे, जिनका सम्बन्ध साम्राज्य से ग्रथवा ब्रिटिश 
भारत और देशी राज्यों से हो। ग्राम तौर पर इसका अधिवेशन साल 
में एक बार हो और उसमें यायसराय द्वागा स्वीकृत कार्यक्रम पर विचार 
हो | इसका सभापति प्रायः वायतराय हो, और उसकी अनुपस्यिति में 
कोई राज़ा सभापति बने । कार्य-संचालन के नियम वायसराय राजाओं 
की सम्मति लेकर बनाये | इस परिषद के बन जाने पर ऐसे काम- 
काज पर कोई प्रभाव न पड़े जो सीधे किसी राज्य और भारत-मरकार 
के बीच होता रहता है ।! 

नरेन्द्र मंडल का काय और संगठन--इस योजना के ऋल- 
स्वरूप सन्‌ १६२१ ई० में नरेन्द्र मंडल (चेम्बर-श्राफ-प्रिंसेस) नाम की 
संस्था देहली में कायम हुईं | इसके कुल १५१५ सदस्य हैं। इनमें से 
१०६ सदस्य तो उन ११८ राजाओं में से है, जिन्हें तोपों की सलामी, 
सम्मान प्राप्त है । 

इन १०६ सदस्यों के राज्यों के नाम, तथा सलामी की तोपों की 
स्थायी संख्या निम्नलिखित हैः-- 
( १-५ ) बड़ोदा, गवालियर, हेदराबाद, जम्मू श्रोर कशमीर, 

मेसुर, प्रत्येक *** २१ 
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( ६-११ ) भोपाल, इन्दोर, कलात, कोल्हापुर, त्रावंकोर, उदय 
पुर, प्रत्येक डे 

( १२-२४ ) बहावलपुर, भरतपुर, बीकानेर, बूँदी कोचीन, 
कच्छु, जयपुर, जोधपुर, करोली, कोटा, पटियाला, 
रीवा, टोंक, प्रत्येक हर 

( २५-४९ ) अलवर, बोंसवाड़ा, दतिया, देवास सीनियर, देवास, 
जूनियर, घार, घोलपुर, डूगरपुर, इंदर, जैसलमेर, 
खेरपुर, किशनगढ़, ओरछा, प्रताबगढ, रामपुर, 
सिक्कम, सिरोही, प्रत्येक **' 

( ४२-५७ ) बनारस भावनगर, कूचवबिहार, भ्रांगघर, जावरा, 
भॉलावाड़, भोनन्‍्द, जूनागढ़, कपूरथला, नाभा, नवा- 
नगर, पालनपुर, पोरबन्दर, राजपीपज्ञा, रतलाम, 
ज्िपुरा, प्रत्येक गह 

( भष्ू-६८ ) अजयगढ़, श्रलीराज, बावनी, बरवानी, वीजावर, 
बिलासपुर, ( कहलूर ), केग्बे, चम्बा, चरखारी, 
छुतरपुर, फरीदकोट, गोंडल, जंजीरा, माबुग्रा, मलेर- 
कोटला, मंडी, मनीपुर, मोरबी, नरसिंहगढ़, पन्ना, 
पददुकोटा, राधनपुर, राजगढ़, सेलाना, समथर, 
सिरमौर (नाइन ), सीतामऊ, सुकेत, टेहरी, 
( गढ़वाल ), प्रत्येक ९३५ 

( ८७-१०६ ) बालासनोर, बंगनपल्ले बांसड़ा बरिया, मयूर- 
भंज, छोटा उदयपुर, दाँता, घरमपुर, श्ौल, 
जौहर, खिलचीपुर, लिम्बडी, लूनावाड़ा, मेहर, 
पतलाना, राजकोट, सचिन, सौगली सावत- 
वाड़ी, बॉकानेर, वधवान, सन्त, लोहारू, 
प्रत्येक सा 
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इन १०९ सदस्यों के श्रतिरिक्त १२ सदध्य अन्य १२६ राजाओं 
के प्रतिनिधि हैं । शेष ३४६ राजाओं का इसमें कोई प्रतिनिधित्व 
नहीं रहा। नरेन्द्रमण्डल देशी राज्यों की ( जनता की ) प्रतिनिधि- 
ससथा तो थी भी ही नहीं। मण्डल अपना नचांसलर स्वयं चुनता 
था, जो वायसराय की अनुपस्थिति में उसका सभापति होता था। 
जनवरी १६२६ तक मण्डल के श्रांघवेशनों की कार्यवादी गुप्त रखी जाती 
थी, उसके बाद इसकी सभाएँ सवसाधारण के लिए खुली होने लगीं। 

मंडल दर साल एक छोटी सी स्थाई समिति बनाता था; इसका 
सभापति मंडल का चांसलर होता था, ओर इसकी सभा देहली या 
शिमला में साल में दो-तीन बार होती थी। समिति हर साल श्रपनी 
रिपोर्ट मडल में उपस्थित करती थी । 

संगठन के दोष--हैदराबाद, बड़ोदा श्रोर मेधूर श्रादि के बढ़े - 
बड़े राजाओं ने मंडल के श्रधित्शनों में भाग नहों लिया। छोटे 
राजाओं के साथ मिलकर काम करना इन्होंने श्रपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध 
समका | इसका नतीजा यह हुआ कि मंडल छोटे या मध्य श्रेणी के 
राजाओं की संस्था रह गयी, जिन्हें मंडल की मेम्बरों के अ्रधिकार का 
उपयोग करने श्रोर मत देने का शोक था। इन राजाझं में भी 
प्रायः उन्हीं का ज़ोर रहा जो सरकार के विशेष कृपा-पात्र थे । 

नरेन्द्र मंडल के चांसलर के पद पर महाराजा वीकानेर, कशमीर, 
जामनगर, पटियाला, घोलपुर और नवाब भोपाल श्रादि रहे हैं । 
चांसलर श्रौर वायस्चांसलर के पदों के लिए. निर्वाचित होने तथा 
स्थायी समिति के सदस्य बनने के लिए प्रायः दलबन्दी की भावना से 
काम लिया गया | 

चांतलर के चुनाव में राजनीतिक विभाग का भी बड़ा हाथ रहा 
है । वास्तव में नरेन्द्र मंडल की बागडढोर राजनीतिक विभाग के हो हाथ 
में रही ; जिस राजा पर इस विभाग को कृपाहष्टि रही, उसी को 
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चांसतर बनने में सफलता मिली | राजनीतिक विभाग का सेक्रेटरी ही 
नरेन्द्रमंडल का सेक्रेटरी रद्दा। हेदराबाद, त्रावशकोर, मेसूर और 
बड़ोदा आदि के बड़े बड़े राजा इस संस्था से अलग रहे। उन्होंने 
तो भी नरेन्द्र मंडल ने आमतोर पर सब रियासतों की श्रोर से बोलने 
का दावा किया | उसने यह सिद्धान्त भी स्वीकार नहों किया कि 
मंडल के बहुमत का निणंय सब राजा लोग माने । 

राजाश्रों ऊै हद ह्द्त का विचार--नरेन्द्रमंडल ने खासकर 
राजाश्रों के ही हित की बात सोची, जनता की भलाई का विचार 
नाममात्र को ही किया। सन्‌ १६२० से ब्रिटिश भारत में मांटफोडे 
सुधार अमल में आने से शजाओं को यह आशंका होने लगी थी कि 
थोड़े-बदुत समय में भारत-सरकार भारतीय व्यवस्थापक मंडल के प्रति 
उत्तरदाई ही जायगी तो वह देशी राज्यों के सम्बन्ध में भारतीय जनता 
की इच्छानुसार ही कार्य करेगी, फिर हमारी स्वेच्छा त्रारिता या खुदमुख- 
तारी न चल सकेगी । नरेशों को एक और भी चिन्ता थी । पिछुले वर्षों 
में सर्वोच्च सत्ता ने भी अपना कठोर स्वरूप दिखाया था। बरार के प्रसंग. 
में निज़ाम हेदराबाद ओर वायसराय में जो पत्र-व्यवहार हुश्रा, उसमें 
लाड रीडिंग ने स्पष्ट कर दिया था कि “ब्रियिश सरकार का भारतवष 
में पूर्ण प्रभुत्व है श्रौर देशी राज्य का कोई शासक उससे बराबरी के 
नाते बातचीत करने का दावा नहां कर सकता | यह प्रभुत्व ब्रिटिश 
सरकार को संघि-पत्रों या सनदों से प्राप्त नहीं हुआ है, वरन्‌ उससे 
जुदा है ।? इससे राजाओं के कान खड़े हो गये। ये इस बात का 
शआ्रान्दोलन करने लगे कि हमारी संधियाँ तो सीधे सम्राट से हुई हें, 
भारत-सरकार से नहीं । इस लिए यदि भारतवष में कोई शासन सम्बन्धी 
परिवर्तन हो तो हमारा सम्बन्ध सीधा सम्राट से बने रहना चाहिए ; 
इसमें कोई श्रन्तर न श्राए । अंगरेज राजनीतिश भी तो यही चाहते 
थे, अतः उन्होंने राजाओं का समर्थन किया श्रोर पीछे जब सन्‌ १६२७ 
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में व्रियिश भारत के शासन-सुधारों के सम्बंध में जॉँच करने के लिए 
साइमन कमीशन नियुक्त हुआ तो देशी राज्यों श्रौर ब्रिटिश सरकार के 
ग्रापसी सम्बन्ध का विचार करने के लिए एक कमेटी नियुक्त की गयी, 
जिसे उसके सभापति के नाम पर 'बटलर कमेटी” कहते हैं । 

राजाओं ने सोचा कि न-मालूम यह कमेटो कैसी सिफारिशें करदे । 
उन्हों ने बेहद फीस <कर एक अंगरेज वकील सर लेस्ली 
स्काट को ब्रियिश सरकार के सामने राजाओ का दृष्टिकोण पेश करने के 
लिए, भेजा | 

बटलर कमेटी कीं सिफारशें--बटलर कमेटी की रिपोट में तीन 
बातें मुख्य हैं ;--- 

(१) इस कमेटी ने सर्वोच्च सत्ता के विरुद्ध राजाओं का कोई दावा 
स्वीकार नहीं किया, उसने उसके अधिकारों को रबॉपरि बतलाया और 
स्पष्ट कह दिया कि देशी राज्यों का कोई अन्तर्राष्ट्रीय या स्वाघीन पद 
नहीं है। उन्हें विविध संधियों या प्रथा के अनुसार परिमित आन्तरिक 
शासन के श्रधिकार हैं | सधियों में विविध कारणों से परिवर्तन हुआ 
है, श्रोर भविष्य में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है | 

(२) ग्राथिक सम्बन्ध के प्रसंग में कमेटी ने देशी राज्यों 
रेल, खान, मुद्रा, नमक, डाक, तार, बेतार-का-तार, टेलीफोन, श्रफी म॑ 
ग्रोर आबकारी सम्बन्धी माँग अधिकतर अ्स्वीकार की। केवल 
गयात-नियात-कर से होनेवाली आय का एक भाग उन्हें दिया जाना 
म्वीकार किया, पर इसमें भी यह शत रखी कि देशी राज्य सरकार को 
उस कर सम्बन्धी कार्य करने के लिए शग्रावश्यक घन दे । कमेटी ने 
इस बात की पूरी जाँच किये जाने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति 
नियुक्त की जाने की सिफारिश को । 

(३२) कमेटी ने कह्दा कि देशी राज्यों की संधियाँ सीधे सम्राद्‌ 
से हैं, अतः सर्वोच्च सत्ता को देशी राज्यों के शासकों की सम्मति 
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के बिना अपना अधिकार ब्रिटिश भारत की उस नयी सरकार को न 
सौंपना चाहिए, जो भारतीय ब्ययस्थापक सभा के प्रति उत्तारदा३ हो । 
भविष्य में देशी राज्यों का सम्बन्ध भारतसरकार से न होकर सम्राद- 
प्रतिनिधि (बायसराय) से रहा करे | 

कमेटी की तोधरी बात भारतवर्ष में राजनीतिक फूट डालनेवाली, 
और यहाँ की शक्ति कम करनेवाली थी । 6ंघियों के विषय में पहले 
लिखा जा चुका है | 

नरेन्द्र मएडल ओर त्रिटिश सरकार--ब्रिटिश सरकार राजाश्रों 
को अपने साम्राज्य के समथक ओर सहायक के रूप में काम में 
लाती रही । नरेन्द्र मरत की और से राजाओं को साम्नाज्य-परिषद या 
राष्ट्रसद्ड में भेजकर उसने उनके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में श्रपनी 
ग्रावाज़ बुलन्द की । जहाँ तक उसके स्वार्थ में बाधा न आईं, उसने 
कभी-कभी रियासतों में कुछु सुधार करने का भी विचार किया | 
उसकी एक योजना काठियाबाड़ के छोटे राज्यों को बड़े राज्यों 
में मिलाने की थी। नरेन्द्र मएडल चाहता था कि यह याज़ना 
उसकी इच्छानुसार काम में लाई जाय | वायभगाय ने यह स्वीकार न 
किया । इससे राजा लोग बहुत श्रसंतुष्ट रद्दे | अजमेर के चीफ-कोट द्वारा 
भी योजना का ठिद्धान्त अनियमित ठहराया गया | इस पर मार्च १८४४ 
में ब्रिटिश पालिमेंट ने “अ्रटेचमेंन्ट-आफ-स्टेट्स! नाम का कानून 
बनाया, जिसने सप्राठ-प्रतिनिधि को यह अधिकार दिथा कि वह निर्घा- 
रित श्रेणियों की छोटी रियासतों को उनके पड़ोस की बड़ी रियासतों में 
मिला सके । इस कानून का उपयोग नहीं किया गया, पर इससे नरेन्द्र 
मंडल की बायसराय से बहुत नाराज़ी रही । ब्रिटिश सरकार को दुसरी 
योजना यह थी कि न्याय, शिक्तला, स्वास्थ्य, ओर पुलिस आदि की 
सुंव्यवस्था के लिए छोटे छोटे राज्यों के समुद्द बना दिये जाँय। इसके 
सम्बन्ध में नरेन्द्र मरठल के चांसलर ने वायसराय से कुछ मांगें कीं । 
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उसका जवाब राजाओं को सन्तोषज्ञनक नहीं! मालूम हुआ | 

राज्यों के अधिक द्वितों ओर युद्धोत्तर पुनरंचना के विषय में, तथा 
संधियों से मिलनवाले अधिकारों के बारे में भी वायसराय ओर 
राजाओं में मतभेद रद्ाा। अन्त में मंडल के चांसलर, वायसचांसलर, 
झोर रुथाई समिति के सब सदस्यों ने एकसाथ इस्तीफा दे दिया और 
मंढल का दिसम्बर १६४४ में होनेवाला अधिवेशन स्थगित हो गया | 
यह तनातनी साल भर चली | पीछे वायसराय से कुछ आश्वासन 
पाने पर मंडल की स्थाई समिति ने इस्तीफे वापिस ले लिये ओर मंडन 
का अधिवेशन होने की व्यवस्था होगयी । 

एक महत्वेपूण प्रस्ताव और उसको उपेक्षा--जनवरी १६४६ 
में, मंडल के प्रस्ताव में कद्दा गया कि सब रियासतों में 'तुरन्त विधान 
तैयार किया जाना चाहिए; हर जगह ऐसी लोक-सभा या व्यवस्थापक 
सभा स्थापित होनो चाहिए । जिप्तमें जनता द्वारा चुने हुए सदस्यों 
का बहुमत ह।। सब्र राज्यों में कानून के अनुसार शासन श्र 
लोगों के जाननमाल की रक्कचा की मारटों द्ोनी चाहिए । कानून 
की दृष्टि म॑ सब व्याक्तियों की समानता, धामिक स्वतंत्रता, भाषण 
स्वतत्रता, और मिलने-जुलन की स्वतंत्रता की घोषणा की जानी 
चाहिए। इसी प्रकार न्याय, टेक्‍्स आदि के विषय में मी उचित 
श्रोर लोकसत्तानकूल व्यवध्या करने की सलाद दी गयी । नरेन्द्र मडल 
से श्रपने प्रस्ताव मं यह भी सिफारिश की कि इन बातों को तुरन्त श्रमल 
में लाया जाय, इसमें देर न की जाय । 

खेद है कि इस प्रध्ताब के श्रनुसार प्रायः कुछ भी काय नहीं हुआ । 
स्वयं भोपाल ओर बीकानेर में जहां के शावकों ने मंडल के ज्लेटफार्म 
से बढ़न्बढ़कर बातें की, जनता नागरिक अधिकारों से बुरी तरद वचित 
रही । कितनी ही रियासतों में जब प्रजामंडल या लोकपरिषद 
आ्रादि संस्थाश्रों ने कुछु आन्दोलन किया तो उनके कार्यकर्ताओं को 
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अधिकारियों का बहुत क्रोध और अप्रसन्नता सहनी पड़ी; साम, दाम, 
दंड, भेद सभी उपायों से राजनीतिक आन्दोलन को पनपने से रोका 
गया | आखिर, जनता ने यह श्रनुभव किया कि इस दुदंशा को दूर 
करने का एक ही उपाय है -उत्तरदाई शासनपद्धति जारी होना, ओर 
वह इसके वास्ते प्रयत्न कर रही हैं । 

विशेष वक्तव्य--जून १६४६ में भारतवर्ष के लिए विधानन्स भा की 
योजना हुई । देशी राज्यों को उनको सावेभौम सत्ता वापिस की जाने 
बात कही गयी ओर उनके विधान-सभा में सम्मिलित होने या न होने 
प्रश्न उपस्थित हुआ । नरेन्द्र मंडल के चांसलर इस समय नवाब 
भोपाल थे । उन्होंने, मुतलिम लोग की ओ्रोर कुकव रखने के कारण, 
यह चाहा कि राजा लोग अश्रभी विधान-प्तभा में शामिल होने का निुय 
न करें | तो भी कुछ राजा उसमें शामिल हो ही गये। नवाब भोपाल 
ने अग्रपनी बात चलती न देख नरेन्द्र मंडल की चांसलरी से इस्तीफा दे 
दिया । उन्होंने जून १६४७ में कुछ अन्य राजाओं सहित नये चांसलर- 
महाराजा पटियाला को पत्र लिख कर यह मत सूचित किया कि नयी 
परिस्थियों में नरेन्द्र मंडल, जेसा कि यह इस समय है, राजाश्रों 
की उन्नति के लिए उपयोगी नहों रहा है, इसलिए इसे समप्राप्त कर दिया 
जाना चाहिए। पीछे मंडल ने ऐसी योजना बनायी कि १५ श्रगस्त 
१६४७ तक अपना काये समेट ले | 

अब नरेन्द्र मंडलकी जगह रियासतों की दो संत्थाएँ काम करंगी ! 
एक उन रियासतों के लिए जो भारतीय यूनियन में शामिल होना 
चाहती हैं,श्रोर दूसरी जो उन रियासतों के लिए पाकिस्तान में रहना 
चाहती हैं। अ्रस्वु, श्रपने २५ वर्ष के जीवन में नरेन्द्र मंडल ने जनता 
का कोई हित नहीं किया | यह संध्या एक आडम्बर मात्र रही, 
जिसके खर्च के लिए जनता को लाखों रुपये का भार सहना पड़ा । 


पन्द्रहवों अध्याय 
कांग्रेस ओर देशी राज्य लोक परिषद 


---ज््ल्च्थिमसल>ह 
परिषद ओर काँग्रेस की दो गाड़ियाँ, जो शुरू में अलग-अलग 
रास्ते चल रही थीं, बाद में साथ-साथ चलने लगीं, और अन्त में 
दोनों एक गाड़ी में बदल गयीं | 
--डा० पद्टामि सीतारामैय्या 
खासकर देशी राज्यों के विषय में काम करनेवाली प्रमुख संस्था 
अ० भा० देशी राज्य लोक परिषद है| तथापि पूरे भारतीय राष्ट्र के 
उत्थान का उद्द श्य रखनेवाली कांग्रेस है । यह उमसे बहुत पहले की 
है, श्रोर हसने भी देशी राज्यों की प्रगति में श्रच्छा माग लिया है | इस 
अध्याय में इन दोनों संध्याश्रों के देशी राज्यों सम्बन्धी कार्य का परिचय 
दिया जाता हे । 
कांग्रस ओर देशी राज्य--भारतवर्ष की राष्ट्रीय महासभा को 
स्थापना सन्‌ १८८५ में हुईं । उसने अपने साधनों और परिष्थिति के 
अनुसार देश के उत्थान में भरसक योग दिया है, श्रोर सारे देश के लिए 
बोलने श्रोर लड़ने का दावा किया है। तथापि वह अ्रपने जीवन के 
शुरू के पेतीस वर्ष तक रियासती समस्याओ्ों को अपनी कार्य-सीमा 
से बाहर रखती रही | १६२० से पहले उसने केवल दो बार, 
श्प६४ में और १८६६ में, इस विषय की चर्चा की, और बह सिर्फ 
राजाओं से सहानुभूति दिखानेवाली थी | रियासती जनता के श्रान्दो- 
लनों में उसका सहयोग तो क्या, स्पष्ट रूप से सहानुभूति मी न थी। 
इस प्रकार रियासती कायकर्ताश्रों को अपने ही बल पर निर्भर रहना 
पड़ता ओर उनकी शक्ति और संगठन में ययेष्ट बृद्धि न हो पाती थी। 
धीरे-धीरे कांग्रेस यद्ट तो श्रनुभव करने लगी कि देशी राज्य भारत की 
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स्वतन्त्रता-प्राप्ति में बाधक है, परन्तु वह इस बाघा को दूर करने की 
या रियासतो कायकर्ताश्रों को मदद देने की योजना अपने हाथ में न 
ले सकी ! 

सन्‌ १६२० तक राजपूताना, मध्यभारत, गुजरात, काठियावाड़ 
और दक्षिण की रियामतों में आन्दोलन, और रियामती जनता 
के कई संगठन हो चुके थे । उनसे प्रभावित होकर नागपुर अधिवेशन 
में कांग्रेस ने राजाओं से अपने-अ्रपने राज्य में प्रतिनिधि-शासन स्थापित 
करने की अपील की। तथापि कांग्रेत का प्रत्यक्ष आनदोनन खासकर 
ब्रिटिश भारत की समसख्यात्रों तके सीमित रहा। परन्तु पड़ोसी प्रान्तों 
की राजनीतिक जागणति का प्रभाव रियासती जनता पर पड़े बिना नहीं 
रह सकता था। उसमे अपने संकटों द्योर शामकों के ग्रत्याचारों से 
मुक्ति पाने को भातना बढ़ती गयी । रियासती कार्यकर्ताओं के त्याग 
और सेवा-कार्य का हो यह परिणाम हुआ कि कांग्रेस देशी राज्यों कें 
मामलों में ग्रधिकाधिक ध्यान देने को बाध्य हुईं । परन्तु वह देशी 
राज्यों की जनता की विविध राजनीतिक समस्याओ्रों को हन करने के 
के काम को अपने खास कार्य का अंग बनाने के लिए तैयार न हुई। 
सन्‌ १६२७ से कांग्रेम देशी राज्यों के बारे में अधिकाधिक श्रनुराग लेने 
लगी। इसका विशेष विचार करने से पदले अ्० म० देशी राज्य 
लोक परिषद की स्थापना श्रीर उसके कार्यों का परिचय दिया जाना 
आवश्यक है । 

देशी राज्य लोक परिषद्‌्--सन्‌ १६२० तक कितने दी राज्यों में 
नोक-संस्थाएँ स्थापित हो चुकी थी | इसके अलावा कुछ संस्थाएं ऐसी 
भी बन गयी थों, जिनका कार्यक्षेत्र कोई एक विशेष रियासत न होकर 
कई-कई रियासतों का एक समूह था । इन संस्थाश्रों के अधिवेशन यथा- 
सम्भय प्रति वर्ष प्रायः कांग्रेत के वार्षिक अधिवेशन के श्रवसर पर, 
ब्रिटिश भारत में होते रहे। धीरे-घीरे यह आवश्यकता प्रतीत होने 
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लगा कि जनता की देशी राज्यों सम्बन्धी कोई केन्द्रीय संस्था स्थापित 
हो | सन्‌ १६२० में राजपूताना-मध्यमारत सभा ने अ० भा० देशी 
राज्य सम्मेलन किया | और भी कई प्रयत्न हुए। अन्त में सन्‌ १६२७ 
३० में जब कि भारतीय शासन सुधार सम्बन्धी जाँच करने के लिए 
त्रिटिश सरकार से नियुक्त साश्मन कमीशन यहाँ आनेवाला था, भ्री० 
अमृतलाल सेठ तथा उनके सहयोगियों के उद्योग से अखिल मारत- 
वर्षीय देशी राज्य लोकपरिषद को स्थापना की गयी । यद्यपि कुछ श्रन्य 
प्रस्थाओं ने भी अखिल मारतवर्षीय स्वरूप घारण करने का प्रयत्न 
किया था, अन्त में उनका इससे समझौता हो गया, और उनका कार्य 
त्ेत्र सीमत रह गया | 

हस परिषद का पहला अधिवेशन १६२७ ई०» में बम्बई में हुआ्रा। 
इसमें सत्तर से अधिक देशी राज्यों के आठ सौ से अधिक प्रतिनिधि 
मम्मिलित हुए । परिषद ने अपने प्रस्तावों में बतलाया कि देशी राज्यों 
के शासन-प्रबन्ध में क्या क्‍या बुराई है, उनके सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार 
की नीति कहाँ तक दूषित है, तथा देशी राज्यों में क्या-क्या सुधार 
होने चाहिए । 

परिषद को लगभग बीस वर्ष तक अपने अ्धिवेशनों के लिए 
ब्रेटश भारत का हीं स्थान निश्चित करना पड़ा। कोई देशी राज्य 
ऐसा “उदार! नहीं हुआ कि परिषद के भाषणों में को जानेवाली 
देशी राज्यों की श्रालोचना को सहन कर सके। जिन राज्यों में 
पोड़ी-बहुत भाषण-स्वतंत्रता थी, उन्होंने भी वक्ताओं को दूसरे राज्यों 
की खरी आलोचना का अवसर देकर उन राज्यों से अपने “मधुर 
तम्बन्ध बिगाड़ने का साहस नहीं किया । परिषद के पहले श्रधिवेशन की 
वात ऊपर कह्दी जा चुकी है । दूसरे अ्रधिवेशन (सन्‌ १६२६) तथा शसके 
बाद के श्रधिवेशनों में परिषद ने भारतीय संघ शासन यो बना के सम्बन्ध 
में अपने विचार प्रकट किये श्रौर बतज्ञाया कि अश्रखिल भारतीय संघ 
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बनाना बहुत उत्तम है, पर उसके लिए यह आवश्यक है कि उसमें 
रियासती प्रजा को भी उतने ही अधिकार प्राप्त हों जितने कि ब्रिटिश 
भारतीय प्रजा को; संघीय ब्यवस्थापक मडल के रियासती प्रतिनिधियों 
का चुनाव जनता के द्वारा ही हो, राजाश्रों के द्वारा नहीं । 

उद्दृर्य ओर लक्ष्य--परिषद के अन्य साधारण या विशेष अ्रधि- 
वेशनों के सम्बन्ध में यहाँ अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं | वे 
समय-समय पर होते रहे, श्रोौर उनमें देशी राज्यों सम्बन्धी विविध 
नागरिक ओर राजनीतिक विषयों पर विचार हुआ्आा। रियासती प्रजा के 
कष्ट निवारण का आन्दोलन करने के अ्रतिरिक्त इसका उद्द श्य उनमें 
संगठन और स्वाॉमिमान को भावना बढ़ाना तथा विविध राज्यों के 
आान्दोलनों का पथ-प्रद्शन करना और जनता की आवश्यकताश्रों 
तथा दृष्टिकोण को कांग्रेस एवं ब्रियिश अ्रधिकारियों के सामने 
रखते रहना है। इसका लद्बंय सन्‌ १६२७ में यह निश्चित किया गया 
था-- देशी राज्यों की जनता के लिए, प्रतिनिधि-संस्थाश्रों द्वारा, 
राजाओं की छुत्रछाया में उत्तरदायी शासन प्राप्त करना ।? सन्‌ १६३१ 
में उद्द श्य देशी राज्यों की जनता के लिए समस्त वेध और शान्त 
उपायों द्वारा पूर्णतया उत्तरदायी ओर प्रजातंत्रात्मक शासन प्राप्त 
करना? रखा गया | उद्द श्य की शब्दावली का परिवतंन श्रोर विशेषतया 
राजाओं की छुन्नछाया में! इन शब्दों का निकाला जाता जनता के 
भाषों श्रोर विचारों की दिशा खूचित करता है। सन्‌ १६३६ में तो 
और भी प्रगति की सूचना दी गयी | यह निश्चय किया गया कि परि- 
पद का लक्ष्य राज्यों की जनता द्वारा समस्त बेघ और शान्त उपायों से 
स्वतन्त्र भारतीय संघ के अ्रंग होकर, पूर्ण उत्तरदायी शासन प्राप्त 
करना है । 

स्थाई समिति-परिषद की एक स्थाई समिति है। उसका 
कार्यालय पहले बम्बई में था, पीछे वर्धा में रहा, श्रव वह देदली में 
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है | समिति समय समय पर देशी राज्यों सम्बन्धी आवश्यक कार्य 
करती है। देशी राज्यों में नागरिक अधिकारों की कितनी कमी है, वहाँ 
जाकर सावजञनिक सभा करने, व्याख्यान देने, या अ्रधिकारियों के 
विरुद्ध जाँच करनेवालों को प्रायः केसे अमानुषिक कष्ट दिये जाते हैं, 
इसे भुक्तभोगी ही जानते हैं। समिति के कार्यकर्ता अनेक आर्थिक, 
शारीरिक तथा अ्रन्य कठिनाइयों को सहन करते हुए इन काम में 
लगे हैं । 

परिषद्‌ के काये--परिषद ने अब तक जो विविध कार्य किये हैं, 
उनमें से मुख्य निम्नलिखित हैंः--- 

१--सन्‌ १६२७ ई० बटलर कमेटी देशी राज्यों की जाँच करने 
के लिए, बनायी गयी थी, इसका उल्लेग्व पहले किया जा चुका है। इसके 
तीनों सदस्व अंगरेज थे | परिषद ने इस कमेटी के सज्गञठन, विचारणीय 
विषयों तथा कार्यपद्धति के विरुद्ध प्रचार किया | इसने कमेटी को एक 
याददाश्त ( मेमोरें डम) दी, तथा श्रपना एक डेप्युटेशन इंगलेंड मेज- 
कर ब्रिटिश जनता में आन्दोलन किया | 

२--परिषद ने देशी राजाश्रों के इस सिद्धान्त के विरुद्ध प्रचार 
किया कि राजाओं का सम्बन्ध भारत-सरकार से न होकर सीधे सम्राट 
हे । 

३--परिषद ने भारतीय शासन-विधान की नयी रूपनरेखा का 
विचार करनेवाली गोलमेज समभाश्रों में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की 
चेष्टा की | 

४--पटियाला नरेश के विदद्ध प्राप्त शिकायतों की खुली जाँच 
की माँग को; वह माँग पूरी न होने पर उसने जाँच कराने के लिए 
अपनी ओर से एक कमेटी नियुक्त की; इस कमेटी की रिपोट # 
प्रकाशित करायी और इसकी स्वतंत्र जाँच के लिए श्रान्दोलन किया । 


#%[0।९007९7 ० 7888|8. 


१०४ देशी राज्य शासन 


इसी प्रकार उड़ीसा के राज्यों की जाँच कर के उनके सम्बन्ध में खुलासा 
रिपोट छुपायी | इसके अलावा परिषद ने नवानगर, बीकानेर, +हाबुआा, 
रतलाम, और लिम्बडी आदि गाज्यों की दुदंशा के सम्बन्ध में आंकड़े 
और सामग्री तथा दहेदराबाद, मेसूर और कशमीर आदि के विषय में 
पुस्तिकाएँ प्रकाशित करायी | सन्‌ १६३८ ई० से सन्‌ १९४२ तक “दि 
स्टेट्स पीपल” नाम का अंगरेजी सामयिक पत्र भी परिषद को ओर 
से प्रकाशित हुआ । 

३--खासकर सन्‌ १६३४ से देशी राज्यों के भीतर काम करने की 
ग्रोर ध्यान दिया जाने लगा | परिषद के पदाधिकारियों ने भिन्न-भिन्न 
राज्यों में दोरा करके जनता में जाणति उत्तन्न की, तथा राजाशओों से 
शासन-सुधार कराने के लिए भेंट की , श्रोर जगह-जगह प्रजामंडल आदि 
ग्रपनी शाखा-परिषद स्थापित की | ये परिषदे अपनी ध्थानीय तथा 
प्रादेशिक आवश्यकताओं की श्रोर यथाशक्ति ध्यान दे रही हैं । 

६--लुधियाने के अधिवेशन (१६३६) में परिषद ने छोटे छोटे 
राज्यों को जड़े प्रान्तों में मिलाने का प्रस्ताव किया। उसने निश्चय 
किया कि भविष्य में वे ही रियासतें रहें,जिनकी जनसंख्या बीस लाख से 
ग्रधिक श्रथवा वाषिक ग्राय पचास लाख झरुयये से श्रधिक हो | पीछे 
और अनुभव और जाँच के बाद (सितम्बर सन्‌ १६४६ में) परिषद की 
स्थाई समिति ने यह मत प्रकट किया कि आम तौर से संघ की इकाई 
होने के लिए ऐसी ही रियासते ठीक रहेंगी, जिनकी ग्राबादी लगभग 
पच्रास लाख और सालाना श्रामदनी लगभग तीन करोड़ रुपये हो । 

योरपीय महायुद्ध--सन्‌ १६३६ में दूसरा महायुद्ध छिड़ गया । 
ब्रियिश सरकार ने भारतीय जनता की इच्छा के विरुद्ध इस देश को 

खेद है, परिषद का सव प्रकाशन भ्रंगरेजी में होता रहा है। जनता में प्रचार 


करन लिए भारतीय भाषाओं में, विशेषतया राष्ट्र-आषा में काम करने की आवश्यकता 
थी । अब परिषद का. हिन्दी भाषा में काम करने का विचार है | 
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भी युद्ध में घसीट लिया | इसअवसर पर राजाओं ने अपना धन, सेना 
और साधन सरकार के सुपुदं कर दिये। कितने ही राज्यों ने युद्ध की 
अ्राड़ में अपने यहाँ नागरिक स्वतन्त्रता एकबारगी ही समाप्त कर दी 
तथा वे शासन-सुधार भी स्थगित कर दिये जिनके लिए पहले वचन 
दिया जा चुका था । उन्होंने प्रजा का घोर दमन करना शुरू कर दिया । 
हस पर परिषद की स्थाई समिति ने राजाओं की नीति रीति के त्िरोध 
में प्रस्ताव पास किया | कांग्रेस की तरह उसने भी निश्चय किया 
कि विटिश सरकार श्रपने युद्ध और शान्ति के उद्द श्य स्पष्ट कर 
दे । उसने श्रपने वक्तव्य में राजाओं को यह घोषित करने केलिए 
कदा कि उन्हें अपने राज्यों में पूण उत्तरदायी शासन स्वीकार हे और 
वे उसे निकट भविष्य में अधिक-से-अधिक सम्भव रूप में कार्यरूप में 
परिणत करने को तैयार हैं | परिषद ने मांग की कि दमनकारी व्यवस्था 
हटाकर व्यापक स्वतन्त्रता चलने दी जाय | 

क्रिप्स योजना और लोकपरिषद्‌--सन्‌ १६४२ में परिषद की स्थाई 
समिति ने एक सविस्तर प्रस्ताव में कह्दा कि क्रिप्सयोजना में ब्रिथिश सर- 
कार ओर देशी राजा केवल इन दो का अस्तित्व स्वीकार किया गया है, 
झ्ौर रियासती प्रजा की, जिसकी संख्या नो करोड़ है, उपेक्षा की गयी 
है। यह योजना देशी राज्य तथा समस्त भारतबष दोनों की स्वाधीनता 
में चोट पहुँचाने वाली है | समिति देशी राजाओं के श्रथवा किसो भी 
बाहरी सत्ता के ऐसे अधिकारों को मंजूर नहों कर सकती, जो भारतवर्ष 
की आजादी के मार्ग में वाधक होंगे । ब्रिटिश सरकार की सधियों की 
दलील का खंडन करके यह घोषित किया गया कि रियासतों के प्रज्ञाजनों 
की यह माँग है क्लि स्वयम-निणय-सिद्धान्त के अनुसार उन्हें विधान के 
निर्माण तथा उसके व्यवहार के प्रत्येक कदम पर अपने चुने हुए प्रति- 
निधियों द्वारा अपने भाग्य के निणुय करने का अधिकार हो। इसके 
बिना, उनके सम्बन्ध में बनायो गयी किती व्यवध्था को वें मानने को 
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बाध्य न होंगे । 

राष्ट्रीय आन्द[लन--परिषद्‌ देश के राष्ट्रीय आन्दोलन में ब्रिटिश 
भारतीय कायकत्ताओ्ं के साथ कन्धे से कन्घा मिला कर भाग लेती रही 
है। सन्‌ १६९३० तथा उसके बाद के सत्याग्रह में परिषद के सभी प्रमुख 
कार्यकर्ताओं ने भाग लिया | बीच में, गांघी-इर्विन समभोते के श्रनु- 
सार जब म० गांधी कांग्रेस की ओर से भारतवषे के प्रतिनिधि के रूप 
में, गोलमेज् कान्फ्र नस में सम्मिलित होने के लिए लन्दन गये तो परि- 
षद ने भी उन्हें ही अपना प्रतिनिधि स्वोकार किया | 

अगस्त १६४२ में “अंगरेजो | भारत छोड़ो? देश व्यापी श्रान्दोलन 
आरम्म हुआ । कई देशी राज्यों की जनता ने उसमें भाग लिया, प्रज्ञा- 
मंडलों ने राजाओं से कहा कि वे ब्रिटेश सरकार से सम्बन्ध 
विच्छेद करदें | इस पर इन राज्यों में जो घोर दमन हुआ, उसे रिया- 
सती जनता ने पेय ओर हृढ़ता से सहन किया । 

उदयपुर अधिवशन--जनवरी १६४६ के उदयपुर अधिवेशन में 
परिषद ने अपनी स्थाई समिति के इस प्रस्ताव का समर्थन किया 
कि रियासतें स्वतंत्र और संघन्वद्ध भारत के अ्रंग के रूप में रहें श्रोर 
उनमें पूर्ण उत्तरदायी शासन हो। भावी विधान बनानेवालो सभा 
में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही भेजे जायें ओर इनका चुनाव 
वैसे ही व्यापक मताबिकार के आधार पर हो, जैता कि इस समय 
प्रान्तों में है। ओर, इन प्रतिनिधियों को वही श्रधिकार और प्रतिष्ठा हो, 
जो प्रान्तों के प्रतिनिधियों को हो | 

उदयपुर अ्रधिवेशन ने परिषद से लगभग ७० रियासती संगठनों 
का सम्बन्ध जोड़ दिया, जिनके सदस्यों की संख्या करोब दस लाख होने 
का अनुमान है। आशा है, क्रमशः अन्य संगठनों का भी परिषद से 
सम्बन्ध हो जायगा औ्रोर कोई संगठन परिषद से बाहर न रहेगा । 

परिषद्‌ का विधान ओर संगठन--उदयपुर अधिवेशन में परि- 
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घद का नया बिघान मंजूर किया गया | उसके अनुसार देशी राज्यों को 
१४ प्रादेशिक ज्षेत्रों में बांटा गया था, [अब पाकिस्तान राज्य बन जाने 
पर रम्भव है, इममें कुछ परिवतेन किया जाय | ;-- 

(१ ) कशमीर ओर जम्मू (१ श्वमोत्तर सीमा की रिसायतों सहित): 

( २) हैदराबाद, 

(३ ) बड़ोदा, और गुजरात के राज्य, 

( ४ ) मैसूर, बंगनपल्ली और संदूर; 

( ४ ) मध्यमारत के राज्य, बनारस, रामपुर; 

( ६ ) त्राबंकोर, कोचीन, पह कोटा; 

( ७ ) उड़ोसा के राज्य, बस्तर, मध्यप्रान्त के राज्य; 

(८) मनीपुर, कूचबिहार और त्रिपुरा; 

(६ ) दक्षिण के राज्य (महाराष्ट्र और कर्नाटर में); 

(१०) पंजाब के राज्य; 

(११) दिमालय पहाड़ी राज्य; 

(१२) बलोचिस्तान राज्य (कलात, खरा, लसबेला) और खैरपुर; 

(१३) कठियावाड़ राज्य (कच्छु सहित); 

(१४) राजपूताने की रियासतें । 

इन क्षेत्रों में से प्रत्येक में परिषद की अलगन-अ्रलग प्रादेशिक 
कोंसिल होंगी, जिसमें एक लाख आबादी पीछे एक प्रतिनिधि चुना 
जायगा । परिषद की एक ज्नरल कोंसिल भी रहेगी, जिसका चुनाव 
प्रादेशिक कोंसिलों के सदस्यों द्वारा होगा | परिषद की स्थाई समिति 
को अ्रध्यक्ष नामज़द करेंगे। 

कांस स की रियासतों सम्बन्धी नीति--रियासती श्रान्दोलन 
से कांग्रेस की सहानुभूति क्रमशः बढ़ती रही है। सन्‌ १४२७ तक कांग्रेस- 
विधान में एक धारा यह थी कि देशी राज्यों को निर्वाचनों में शामिल 
करने का यह श्रर्थ न समझता जाय कि कांग्रेस उनके भीतरी मामलों में 
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हस्तक्षेप कर सकती है। यद्द निषेधात्मक धारा सन्‌ १६ २८ में कलकत्ता 
कांग्रस के अधिवेशन के अवसर पर हटठायी गयी। उसी साल एक 
प्रस्ताव में देशी राज्यों में उत्तरदायी शासन और नागरिकता के मूल 
अधिकारों की ग्रावश्यकता को दोहराते हुए देशी राज्यों की जनता 
को, पूण उत्तरदायी शाप्तन को स्थापना के उचित संघष में 
कांग्र स की सहानुभूति और समर्थन का आश्वासन दिया गया। इसके 
बाद कांग्रेत देशी राज्यों के सम्बन्ध में कभी तो काफी तेज चलती हुई 
मालूम हुई ओर कभी कुछ पीछे कदम रखती दिखायी दो | अस्तु , यह कहा 
जा सकता है कि कांगप्रस की प्रायः यह नीति रही हैकि देशी 
राज्यों के जन-आ्रानदोलनों का पूरी जिम्मेदारी वहाँ के ही नागरिक अपने 
ऊपर ले; कांग्र स यथा-सम्मत्र रियासतों के अन्दरूनी मामलों से दुर 
रहे, उसे जो खुधार कराना हे, वह वहाँ प्रजामंडलों द्वारा ही कराए । 
अगर किसी राज्य में कांग्रस कमेटी भी हो तो वह सिफ रचनात्मक 
कार्य करे | महात्मा गांधी इती प्रकार के विचार जाहिर करते रहे है । 

देशी राज्यों के भावी शासन के त_्षम्बन्ध में कांग्र स की नीति यह है 
कि वह केबल ऐसा ही सघ स्वीकार कर सकती है,जिसमें रियासतेंबहुत- 
कुछ स्वावलम्बी इकाइयों के रूप में शामिल हों और उन्हें शेष भारत के 
बराबर लोकतत्री स्वतन्त्रता प्राप्त हो। 

कांग्र स ओर लोक-परिषद्‌ का सहयोग--अ्पने अ्रध्यक्षों के 
रूप में, परिषद को सर्वश्री दीवान बहादुर सर रामचन्द्र राव, सी० वाई० 
चिन्तामणि, रामानन्द चेटर्नी, एन० सी० केलकर, डा० पद्टामि सीता- 
रामेया, और जवाहरलाल जी नेहरू श्रादि विद्वानों और नेताओं 
की सेवाएँ प्राप्त हुई हैं। महात्मा गांधी का, जो सन्‌ १६१६ से 
कांग्र स के प्रमुख सूत्रधार रहे हैं, देशी राज्यों से श्लोर उनकी जनता के 
आन्दोलन से घनिष्ट सम्बन्ध रहा है। श्री० जवाहरलाल जी नेहरू, 
डा० पट्टामि सौतारामैया, श्राचाय नरेन्द्रदेव, और सरदार पटेल आदि 
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प्रमुख काँग्रेस-नेता देशी राज्यों के विषय में यथेष्ट मार्ग-प्रदर्शन करते 
रहे हैं। इन सबके उद्योग, जनता के ग्रान्दोलनन,. झथवा समय के 
प्रवाह को देख़कर कुछ राजाओं ने उत्तरदायी शासन को ओर बढ़ने की 
प्रवृत्ति दिखायी है। श्रोंध और कोचीन शादि कुछु राज्यों ने इस दिशा में 
अच्छा कदम उठाकर दूसरों के लिए श्रनुकरणी य उदाहरण उपस्थित किया 
है। पिछले दिनों में कांग्रेस यूत्रधारों ने विविध देशी राज्यों के आन्‍्दो- 
लन का नेतृत्व किया । इससे लोक-परिषद कांग्रेस के बहुत निकट 
ग्रायी; यहाँ तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सन्‌ १६४५ में एक- 
साथ कांग्रेस ओर लोकपरिषद दोनों के सभापति रहे । 

रियासतों में कांग्र स संगठन--कुछु समय से यह मत प्रकट 
किया जा रहा है कि देशी राज्यों में काम करनेवाले प्रजा मंडल या 
स्टेट कांग्रेस अश्रब राष्ट्रीय महासभा के श्रन्तगंत काम किया करे | नई 
परिस्थितियों को लक्ष्य में रखकर कांग्रेस-विधान में ही एक परिवतंन 
यह भी करने का विचार हो रहा है कि कांग्रेस देशी राज्यों को श्रपना 
कार्यक्षेत्र बना दे और प्रजामंडल या स्टेट कांग्रेस उसी में मिला दिये 
जायेँ। श्र० भा० देशी राज्य लोक परिषद का भी समावेश कांग्रेस में 
हो जाय । श्रमी तक केवल रचनात्मक कार्यक्रम के श्रतिरिक्त कांग्रेस 
रियासतों से दूर रही थी, आशा है, श्रव रियासतों में कांग्रेस-सज्ञुठन 
की स्थापना पर किसी प्रकार की आपत्ति न होगी । 


सोलहवाँ अध्याय 
नया विधान ओर देशी राज्य 


हमारी नियाहें पीछे की ओर न सुड़े | आज €6म सुदूर स्व॒ण 
भविष्य के दशन करने में समर्थ हों। इसी में हमारा, हमार देश 
का, हमारे नरेन्द्रों का, और समूची मानवता का कल्याण हे । 

“जालकृष्ण शा 

दूसरे योरपीय महायुद्ध के बाद एक प्रकार से प्रजातंत्र की जीत 

हुई | इज्ञलेंड में मजदुर दल की विजय हुई। अनन्‍्तर्राष््रीय स्थिति 

मज़दूर दल की पर-राष्ट्र नीति और भारतवर्ष के राष्ट्रीय आन्दोलन के फल- 

स्वरूप इंगलेंड को अ्रपनी भारतन्सम्बन्धी नीति में परिवर्तन करना पड़ा | 

मंत्रिमिशन योजना--सन्‌ १६४६ में ब्रिटिश सरकार की ओर 

से इंगलेंड के तीन मंत्री यहाँ आये और भारतीय नेताओं से विचार- 

विनिमय करने के बाद उन्होंने १६ मई १६४६ को भावी विधान 

बनाने के लिए एक विधानन्सभा के संगठन की योजना बनायी, पर 

विधान की रूप-रेखा के बारे में श्रपनी ओर से कुछु सिफारिश भी कर 
दीं, जैसे 

(१) एक अखिल भारतीय यूनियन या संघ होना चाहिए, जिसमें 
ब्रिय्श भारत तथा देशी राज्य दोनों सम्मिलित हों । उसके श्रधीन ये 
विषय रहने चाहिए--विदेशी मामले, रक्षा ओर यातायात । 

(२) संघ में एक शासन-परिषद श्रौर व्यवस्थापक समा हो, जिसमें 
ब्रिटिश भारत ओर देशी राज्यों के प्रतिनिधि रहें । व्यवस्यापक सभा 
में कोई महत्वपूर्ण साम्प्रदायिक मामला पेश होने पर उसका निर्णय 
करने के लिए दोनों प्रमुख वर्गों” (हिन्दू शरर मुसलिम) के ज्ञो प्रतिनिधि 
उपस्थित हों, उनका अभ्रलग-श्रलग तथा दोनों का मिलकर बहुमत 
आवश्यक होगा | 
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(३) देशी राज्य उन सब विषयों और अधिकारों को अपने अ्रधीन 
रखेंगे, जिन्हें वे केन्द्र को सुपुदं नहीं कर दंगे । 

(४) #ंघ के लिए निर्धारित विषयों को छोड़कर शेष सब अधिकार 
प्रान्तों को होंगे । 2 

(५) प्रान्तों को अपना ग्रजग-अलग समुह बनाने का अधिकार 
होगा, जिसकी शासन-परिषद और व्यवस्थापक सभा होगी । प्रत्येक 
प्रान्न्‍-समूह यह तय करेगा कि कोन-कोन से विषय समान रूप से 
सामूहिक शासन में रहें । 

(६) कोई भी प्रान्त अ्यनी व्यवध्यापक सभा के बहुमत से प्रथम 
दस व बाद विधान की शर्तों पर पुनविचार कर सकेगा । 

मंत्रिमिशन ने मुसलिम लौग की पाकिस्तान सम्बन्धी माँग को 
स्पष्ट रूप से गश्रस्वीकार ऋरके और यह कह कर भी कि प्रान्तों को 
अवशिष्ट अधिकार होंगे उन्हें तीन समूहों में बाँटने पर जोर दिया, 
जिनमें से पूर्वी श्रोर पश्चिमी समूहों में ऐसे प्रांतों का समावेश किया गया, 
जिनमें कुल मिलाइर मुसलिम बहुमत है । उसने “क? समृह में मदरास, 
बम्बई, संयुक्तप्रान्त, विद्वार, मध्यप्रान्त ओर उड़ीसा रखे; 'ख” समूह में 
पंजाब, पश्चिमोत्तर सीमाप्रन्त और सिनन्‍्ध; और “ग? समूह में बंगाल 
ग्रोर अआसाम | 

विधान-सभा--बिटिश मंत्रिमिशन ने विधान-समा स्थापित करने 
की घाषणा की | इसके बिटिश भारत के सदस्यों का चुनाव प्रान्तीय 
व्यवध्यापक समाश्रों द्वारा हुआ, जो साम्प्रदायिक मताधिकार पर बनी 
हुई थों। इन सदस्यों की संख्या २६३ निश्चित की गयी; दस लाख 
पीछे एक प्रतिनिधि के हिसाब से । देशी राज्यों के सदस्यों की संख्या 
६१ निश्चित की गयी। 

इस योजना में कई दोष थे--प्रान्तों का समूहीकरण, विधान-सभा 
के सदस्यों का निर्वाचन साम्प्रदायिक होना, और देशी राज्यों की और से 
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लिये जाने वाले सदस्यों के सावजनिक निर्वाचन ही व्यवस्था न होना | 
परन्तु, अन्त में पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने की आशा से, काँग्रेस ने इस 
योजना को स्वीकार कर लिया | विधान-समा में प्रान्तों की ओर से 
लिये जाने वाले सदस्यों का चुनाव किया गया | मुसलिम लीग ने भी 
चुनावों में भाग लिया, पर पीछे उसने विधान-सभा से असहयोग किया | 
सभा की कारवाई ६ दिसम्बर १६९४६ से झआारम्म हुई । 

देशी राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव--ब्रिटिश मंत्रिमिशन 
की योजना में कहा गया था कि विधान-सभा में देशी राज्यों के 
६३ सदस्य होंगे, पर यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि इनका चुनाव 
किस प्रकार किया जायगा । मार्च १६४७ में विधान-सभा की रियासता 
वार्ता समिति और नरेन्द्र मंडल की वार्ता सम्रिति ने मिलकर यह 
निश्चय किया कि रियासतों के कम-सेन्क्रम आध्ये प्रतिनिधि रियासतों 
की व्यवस्थापक समाओ्रों द्वारा, और उनके अभाव में इसी प्रकार की 
बनायी हुई दुसरी संस्थाश्रों के चुने हुए सद्यों द्वारा, निर्त्राचित हों। राजा 
और प्रजा में प्रतनिधियों का ४०-४० प्रतिशत का बटवारा अधिक्राश 
रियासती कार्यकर्ताश्रों को पसन्द न था | परन्तु काम चलाना था, इसलिए 
नेताओं के आग्रह के कारण यहसममभोता अ्रस्वी कार नहीं किया गया | 

प्रतिनिधियों का रियासतों में बँटवारा--भारतवर्ष की कुल 
रियासतों में उपयक्त ६३ प्रतिनिधि किस प्रकार विभाजित किये जाया, 
इस विषय पर विचार-विनिमय किया गया। ब्रिटिश भारत की तरह 
देशी राज्यों की प्रति दस लाख की आबादी का, एक प्रतिनिधि भेजने 
का अधिकार माना गया। साढ़े सात लाख या इससे ऊपर की आबादी 
को भी एक प्रतिनिधि भेजने का श्रधिकार दिया गया। इससे कम 
आबादी वाली रियासतों को छोड़ दिया जाय | रियासतों के मंडलों 
के सम्बन्ध में पाँच लाख या इससे ऊपर की श्रावादी को मी एक प्रति- 
निधि मेजने का अधिकार दिया गया । 
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नीचे लिखी रियासतों को ग्रपनी आाव्रादी के हिसाब से अलग- 
ग्लग एकन्एक या अधिक सदस्य भेजने का श्रधिकार भसिला-- 








क्रम रियासत श्राबादी सदस्य 
१ हेदराबाद १६२ लाख १६ 
र्‌ मैसूर ७३?! ७ 
३ प्रावणकोर ६० ?? द्ध 
४ कशमीर ४० ?? डड 
५ गवालियर ४० ?? ३ 
६ बड़ोदा ३० ?? ३ 
७ जयपुर ३० 7 ३ 
८: जोधपुर २५ ?” र्‌ 
६ उदयपुर १६ ?! र्‌ 
१० पटियाला १६ ?! र्‌ 
११ रीवा श्८ २्‌ 
१२ इन्दोर १५? १ 
१३ कोचीन १४ ? 4 
१४ बीकानेर १३? है 
१७४ कोल्हापुर ११?! 4 
१६ बहावलपुर १० ? १ 
१७ भधयूरभंत्र १० ?? १ 
१८ अलवर य्य् श 
१६ भोपाल दे? १ 
२० कोटा ७ ?? ५ 
योग... ६१३ लाख ६० 


अ्रन्य रियासतों के मंडल बनाकर उनमें उनकी आबादी के श्रमु- 
सार शेष ३३ सदस्य बांट दिये गये । 
१४ 
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विधान योजना में परिवर्तन-- मुसलिम लीग मंत्रिमिशन योजना 
का विरोध, श्रोर । वह पाकिस्तान के लिए आन्दोलन करती रही । 
आखिर, भारतवर्ष के खंडित होने की आशंका देख कर कांग्रेस ने इस 
बात पर जोर दिया कि किसी प्रदेश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध 
शासन नहीं लादा जा सकता । २० फरवरी ४७ की सरकारी घोषणा में 
निश्चयात्मक रूप से यह तो कहा गया कि भारत से विदेशी शासन का 
ग्रन्त होगा शोर जून १६४७ तक शामन-सत्ता भारतीयों के हाथ में 
सोंपी जायगी, परन्तु भारततषं के खंडित या अखंडित रहने का विचार 
अस्पष्ट ही रहा | आखिर, लाड माउँटवेटन ने विविध नेताओं से मिलकर 
तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल की स्वीकृति से ३ जून ४७ को विधान सम्बन्धी 
नयी योजना प्रकट की; इसे “माउंटवेटन योजना” कहद्दा जाता है । 

दो ओपनिवेशिक राज्य; भारतीय संघ और पाकिस्तान-- 
इस योजन के अनुसार शासता की दृष्टि से भारतवर्ष के दो भाग हो 
गयेः--भारती य संघ और पाकिस्तान । पाकिस्तान के पूर्वी भाग में पू्वों 
बंगाल है, जिसमें मुसलिम बहुमत वालो जनता है। आसाम के 
सिलहट जिले का अ्रधिकांश भाग भी पूर्वी पाकिस्तान का अंग 
हो गया। पाकिस्तान के पश्चिमी भाग में पश्चिमी पंजाब, सिन्घ, 
तथा बलोचिस्तान रखे गये और निश्चय किया गया कि पश्चिमोत्तर 
स्माप्रान्त की जनता का मत लिया जाय, वे चाहें तो 
भारतीय संघ में शामिल हो, और चाहे पाकिस्तान में । सीमा प्रास्त में 
कई व से कांग्रेस दल का भारी बहुमत रहा है । पिछुले निर्वाचन ने 
यह साफ जाहिर कर दियाथा कि वहाँ अधिकाँश जनता पाकिस्तान- 
विरोधी है | पर मुसजिम लीगियों के संघर्ष से बचने के लिए इस समय 
उसने भारतीय संघ में शामिल होना पसन्द नहीं किया। उसने श्रपने 
स्वतंत्र पठानिस्तान की माँग की | लेकिन प्रस्तुत योजना में उसकी 
गुज्नायश नहीं थी । इसलिए पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त वालों ने निर्वाचन 
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का बहिष्कार किया। नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान के समर्थक 
लीगियों की बिजय हुई, और अभी सौमाप्रान्त वालों को कानून की 
दृष्टि से पाकिस्तान में मिलना पड़ा, पर उनका इससे अलग दोने का 
आन्दोलन चलता रहेगा । 

अस्तु, अब मंत्रिमिशन की विधान सम्बन्धी योजना बदल गयी | 
१५ अगस्त से भारतवर्ष अखंड न रहकर उसके दो भाग हो गये, जिन्हें 
ओपनिविक ( 'डोमिनियन? ) पद प्रास है ! विधान-समभा पहले एक थी 
झोर वह देदली में काम कर रही थी, अब पाकित्तानोी क्षेत्रों के सदस्यों 
को एक अलग विधान-तमा बन गयी, ज्ञों कराची में पाकिस्तान के 
लिए. विधान बनाने लगी । 

नयी योजना की आलोचना--मंत्रिमिशन को १६ मई की 
योजना में जैसे-तैसे देश की एकता कायम रखने का प्रयत्न किया गया 
था, पर वह एकता सारहीन और श्रस्थायी थी | नई योजना से भारतीय 
यूनियन का ज्षेत्र या सीमाएँ कम हो गयो हैं। आशा है यह कमी अध्थाई 
होगी। अ्रत प्रान्तों का समूहीकरण, प्रास्तों को अ्रवशिष्ट अ्रधिकार, 
केन्द्र को केवल तीन विषयों का अधिकार रहने से उसकी बहुत कमजोरी, 
साम्प्रदायिक दलों को कानून बनाने में प्रभुता आदि का बन्धन नहीं रह 
गया । देश को अधिक एकरूपता मिल गयी है। हाँ, इस योजना में 
भी सर्वोच्च सत्ता सम्बन्धी निर्ंय तथा देशी राज्यों की स्वतन्त्रता की 
गुज्ायश के विषय विवादग्रस्त रहे | 

सर्वोच्च सत्ता--इस ( ३ जून १६४७ की ) योजना में बताया 
गया कि रियासतों के बारे में ब्रिटिश सरकार को जो नीति मंत्रिमिशन 
की १६ मई १६४६ की योजना में दी गयी थो, वह ज्यों की त्यों हे । 
मंत्रिमिशन की १६ मई की योजना में कहा गया था कि 'स्वतन्त्र भारत 
की सरकार कायम होने पर देशी राज्यों ओर सम्राट के बीच किसी तरह 
का सम्बन्ध नहीं रहेगा, ओर जो अधिकार रियासतों ने सर्वोच्च सत्ता 


११६ देशी राज्य शासन 


को दिये थे, वे सब्र उन्हें लोटा दिये जायँगे। किन्तु भारत सरकार रियासतों 
के सम्बन्ध में जिस सर्वोच्च सत्ता का उपयोग करती आ रही है, वह 
किसी भी परिस्थिति में फिर उसे हस्तान्तरित नहीं की जायगी; विटिश 
सरकार भी सर्वोच्च सत्ता का उपयोग नहीं करेगी ।? 

इस घोषणा की यह बात तो ठीक है कि मारतवष के स्वतंत्र हो जाने पर 
बिटिश सरकार सर्वोच्च सत्ता का उपयोग नहीं करेगी, परन्तु यह कहना 
कूटनीति-पूर्ण हैं कि उस समय सर्वोच्च सत्ता भारत सरकार को हस्तान्त- 
रित नहीं की जायगी । विचार करने की बात यह है कि भारतवर्ष 
की सर्वोच्च सत्ता किसी भी समय में वह व्यक्ति या संस्था रही है, जो उस 
समय यहाँ की शासक थी--चाहे वह दिल्ली का बादशाह हो, या 
लन्दन में प्रधान कार्यालय रखनेवाली ईस्ट इंडया कम्पनी हो, या 
सम्राट्‌ ( इंगलेंड का बादशाह ) हो | सम्राट को सर्वोच्च सत्ता इसलिए 
नहीं प्राप्त हुई कि वह इंगलेंड का बादशाह था, बल्कि इसलिए कि 
उसे भारतवषं का शासन सांपा हुआ्आा था | देशी राज्यों के लिए. वास्तव 
में सर्वोच्च सत्ता भारत सरकार ही रही है । द 

नये शासन विधानों से भारत सरकार के सजल्जठन में समय- 
समय पर परिवतंन होता रहा है, और बविटिश सरकार का नियंत्रण 
क्रमशः घटता रहा. है। पर इससे मारत-सरकार के सर्वोच्च सत्ता होने 
में कोई अन्तर नहीं ग्राया । अब मारतवष के स्वराज्य प्राप्त करने पर 
भी इसमें कोई अन्तर नहीं श्राता, चाहे यहाँ एक की जगह दो सरकारों 
की स्थापना हो गयी है | ब्रिटिश सरकार के बाद उसकी उत्तराधिकारी 
सुंध्थाएँ यहाँ भारतीय संघ झ्रीर पाकिस्तान की सरकारें हैं। ये ही 
ग्रपनेन्श्रपने चेत्र में देशी राज्यों के लिए सर्वोच्च सत्ता हैं । 

श्रव देशी राज्यों की स्वतन्त्रता की बात लें । 

देशी राज्यों की स्वतन्त्रता--इसका व्यवहारिक अर्थ है, 
भारतवर्ष का ( जो दुर्भाग्य से दो भागों में बांदा दी जा चुका है ), 
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ओर श्रघिक, जुदा-जुदा टुकड़ों में बेंट जाना। ब्रिटिश अ्रधिकारियों 
ने यद्यपि देशी राज्यों को डोमिनियन? पद देना स्वीकार नहीं किया, 
पर उन्होंने उनके स्वतन्त्र होने वर कोई रोक भी नहीं लगायी | उधर 
मुसलिम लीग के सवंसर्वा श्री० जिन्ना ने एक वक्तव्य दे डाला, जिसमें 
आपने कहा कि सर्वोच्च सत्ता समाप्त होने पर देशी राज्य पूर्ण रूप से 
स्वाधीन हो जायंगे और उन्हें श्रधिकार होगा कि वे चाहे हिन्दुष्ताम 
ग्रथवा पाकिस्तान किसी की विधान-समभा में सम्मिलित हों, अ्रथवा 
बिल्कुल स्वतंत्र रहें | मुसलिम लीग किसी भी देशी राज्य के 
आन्तरिक मामलों में दृस्तत्षेप न करेगी। वे यदि पाकिस्तान विधान- 
सभा में आने अथया स्वतंत्र रूप से पाकिस्तान सरकार से सम्बन्ध 
स्थापित करने का प्रयत्न करेगे तो हम बातचीत के लिए रुहष 
तैयार हैं ।? 

ऐसी बातों से प्रोत्ताहित होकर हेदराबाद और श्रावशकोर ने श्रपनी 
स्वतंत्रता घोषित कर दो तथा इन्दोर और भोपाल आदि के शासक भी 
ऐसा करने की बात सोचने लगे। इस पर भारतीय जनता तथा 
नेताश्रों का ज्ञोम होना स्वामाविक था। 

रियासतों का रुख बदला--वायसराय ने रियासतों को यह 
स्पष्ट कर दिया कि श्रपने द्वितों की रक्षा का भार अब खुद देशी रियासतों 
पर ही होगा, सम्राट की सरकार और नरेशों के बीच कोई प्रत्यक्ष 
समझभोते या संधि की बात न दो सकेगी । देशी रियासतों की सहायता 
के लिए ब्रिटिश सेनाएँ न रहेंगी और यदि भारत की औपनिवेशिक 
सरकारों तथा नरेशों में कोई संघर्ष होगा तो नरेशों को सिर्फ अपनी 
शक्ति के बल ही उसका सामना करना पड़ेगा | 

मरदार पटेल ने राजाओं और उनके मंत्रियों को परिस्थिति साफ- 
माफ बतला दी और कद दिया कि संघ से अ्रलग रहनेवाली रियासतों 
के साथ समभौते की कोई चर्चा नहीं की जायगी। आखिर, संछ से 
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अलग रहने का विचार करने वाले राज़ादओं का रख वदला | त्रावश कोर 
ने भारतीय संघ में शामिल होना €ध्वीकार कर लिया श्रौर खासकर 
हैदराबाद ओर कशमीर को छोड़ कर प्रायः सभी राज्य भारतीय संघ में 
शामिल हो गये । कशमीर के शीघ्र ही शामिल होने की आशा है | 
अन्त में जाकर तो देदराबाद करो भी शामिल होना पड़ेगा। जूनागढ़ 
(काठियाबाड़) को भोगोलिक दृष्टि से भारतीय संघ में शामिल होना 
चाहिए था, पर वहां के मुसलिम शासक ने उसे पाकिस्तान में शामिल 
कर दिया है। 

देशी राज्यों के अधिकार --मारतीय संघ (या पाकिस्तान) में 
देशी राज्यों के अ्रधिकार क्‍या होंगे! राजाओं ने मंत्रिमिशन की १६ 
मई १६४६ को योजना मंजूर की थी; उसके अनुसार यह तय पाया था 
कि रक्चा, विदेशों मामले ओर यातायात के साधन तथा इन विषयों 
सम्बन्धी कर या आमदनी --ये चार विषय केन्द्रीय सरकार के हाथ में 
रहेंगे । ये विषय हैं भी ऐसे कि इन्हें केन्द्रोय सरकार ही ठीक तरह से 
संचालित कर सकता है। यह स्पष्ट हो है कि बाहरी आक्रमण से कोई 
रियासत सिर्क अपने बल पर रक्षा नहों कर सकती | यही बात वैदे- 
शिक मामलों की है, जिनके लिए विदेशों में बहुत योग्य दुंत आदि रखने 
और यथेष्ट साधन जुटाने पड़ते हैं। इसी तरह रेल, डाक, तार आदि 
के बारे में देश के एक हिस्से को दुशरों पर निभर रहना पड़ता हे, 
सहयोग के बिना रोजमर्रा का काम ही नहों वलल सकता। राजाओं को 
ये ही विधय--रक्षा, वेदेशिक मामले, यातायात और इनसे सम्बन्धित 
बातें केन्द्रीय सरकार को सॉंपने के लिए कहा गया है । शेष सब विषयों 
में देशी राज्यों को श्रपने-श्रपने क्षेत्र में ययेष्ट अधिकार रहेगा, केन्द्रीय 
सरकार रियासतों के भीतरी मामलों में कोई दखल न देगी । 

यह समझौता किया गया है, जिसके अनुसार तार, डाक आदि कुछ 
विषयों में, जिनसे रियासतों को बारबार देश के शेष हिस्से से काम 
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पड़ता है, दो साल के लिए ऐसी ही व्यवस्था रहेगी, जैसी इस 
समय हे । 

भारतीय संघ या पाकिस्तान ९--भारतीय संघ या पाकिस्तान से 
मिलने की दृष्टि से रियासतों के तीन भेद है । (१) बलोचिस्तान और 
सीमा प्रान्त की रियासतें और पंजाब को बहावलपुर आदि कुछ इनीगिनी 
रियासतें तो पाकिस्तान क्षेत्र में, या उससे मिली हुई हैं । इनमें से 
कलात स्वतंत्र रहने के लिए प्रयत्नशील है, शेष राज्यों को पाकिस्तान 
में #म्मिलित होने में ही सुविधा है । (२) कशमौर श्रादि कोई कोई 
रियासत भारतीय संघ ओर पाकिस्तान दोनों से मिलौ हुई हैं, उनके 
सामने इन दोनों में से किसी एक में शामिल होने का सवाल था; 
ओर उनके लिए जिस किसी की सांस्कृतिक ओर आधिक स्थिति अधिक 
अनुकूल हो, उसी में मिलना ठीक था| (३) उपयुक्त दोनों प्रकार 
कौ रियासतें कुछ इनीगिनी दी है | इन्हें छोड़कर भारतवर्ष की 
शेष सब रियासतें भारतीय संघ के ही दायरे में श्राती हैं, 
वे चारों ओर से उक्षके ही प्रदेशों से घिरी हुई हैं। इनके 
शासकों के लिए भौगोलिक सीमाओं तथा अपनी जनता का 
बिचार करना ग्रावश्यक है। यदि ये उसका विचार न कर पा कस्तान 
में शामिल हों तो इन्हें ग्रपगी जनता का विरोध और भारतीय स'घ से 
संघर्ष लेना पड़े। और, पाकिस्तान की सरकार चाहे भी तो इन रिया- 
सतों की मरद नहीं कर सकती | इसलिए इनमें से किसी रियासत का 


भारतीय संत्र न मिलना अव्यवहारिक है | 


++ 4-+तण्णारायरिडरकणयाक. >ाकाननक 


सतरहवाँ अध्याय 
शासन सम्बन्धी रियासती इकांइयां 


सभ्य शासन का एक न्यूबनतब घरातल तो होना ही चाहिए, 

जहाँ तक पहुँचना सभी रियात्ततों के लिए श्रावश्यक हो । 
-के० आर० आर० शाम्री 

१५ अगस्त १६४७ से भारतवर्ष में भारतीय सड्ढड ओर पाकिस्तान 
ये दो औपनिवेशिक राज्य (डोमिनियन) बन गये हैं। पहले भारतवष में 
११ प्रान्त थे, अब बंगाल और पंजाब के दो-दो भाग हो जाने से प्रान्तों 
की संख्या १३ हो गयी है ।& इनकी सीमा किसी विचारपूर्ण सिद्धान्त के 
आ्राधार पर निश्चित नहीं हुई है | बहुत समय से जनता में भाषा और 
संस्कृति श्रादि के आधार पर प्रान्तों के पुननिर्माण की भावना बढ़ रही 
है| आधथिक स्वावलम्बन को दृष्टि से भी विचार करना है। इस प्रकार 
भविष्य में १६-१७ प्रान्त होने का श्रनुमान है । 

रियासती इकाइयों के आ्रवश्यक गुण--देशी राज्यों का कुल 
क्षेत्ररल और जनसंख्या इस पुस्तक के पहले श्रष्याय में बतलायी जा 
चुकी है। उनका तज्तेत्रफन प्रान्तों के क्षेत्रफल का दो-तिहाई और आबादी 
तो सिर्फ़ एकतिहाई के ही करीब है| तो भी देशी राज्यों की संख्या 
इस समय ४८४ श्रथ्थांत्‌ प्रान्तों की संख्या की कई गुनी है । राजनीति 
का क-ख-ग जाननेवाला मी यह स्वीकार करेगा कि यहाँ इतनी रियासतें 
किसी भी दशा में नहीं रह सकतों | तो सवाल यद्द है कि भविष्य में 
कौनकौनसी या केसे गुणों वाली रियासतों का बना रहना ठीक है| इस 
विषय में विविध लेखकों का जुदा-जदा मत है। तो भी श्राम तोर पर 

* चीफ कमिश्नरिया अलग हें, पर उन्हें प्रायः किसी न किसी प्रान्त मैं मिलना 
आवश्यक है, 
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इस बात में सब सहमत हैं, ओर सहमत होना ही चाहिए कि जो 
रियासते लोकहित के आधुनिक मान को कायम नहीं रख सकतीं, जो 
प्रगतिशील उत्तरदायी शासनपद्धति नहीं चला सकतीं, जो नागरिकों 
की शिक्षा, ध्वास्थ्य, कृषि, उद्योग घंघे, न्याय और यातायात की उचित 
व्यवस्था नहों कर सकतीं, जो इन बातों के लिए दूसरे को सहायता पर 
निर्भर हों, उन्हें बने रहने का कोई ग्रघिकार नहीं हो सकता। भारत- 
बष में केन्द्रीय सरकार रक्षा, श्रन्त प्रातीय यातायात, और विदेश-नीति 
के लिए उत्तरदायी रहेंगी । इन विषयों को छोड़कर शेष विषयों का 
प्रबन्ध चलाने की क्षमता सचद्ठड की अलग-अ्रलग सब इकाइयों में होनी 
चाहिए. | जो रियासत अपने क्षेत्रफल, जनस ख्या और श्राय की दृष्टि 
से इस योग्यता वाली हो, उसका ही जुदा शअ्रष्ितित्व रहना उचित है। 
शेष सब रियासतों को अपने से मिले हुए नजदीक के प्रान्त में, और 
प्रान्त न हो तो दूसरी बड़ी रियासत में सम्मिलित हो जाना चाहिए । 

श्री० रामस्वामी अय्यर की योजना--त्रावण कोर के दीवान 
सर सी० पी० रामस्वामी अ्रय्यर ने कई राजाओं और मंत्रियों से 
विचार-विनिमय करने के बाद अपनी योजना बनायी थी। आपका 
मत है कि पचास लाख रुपए से अधिक सालाना आमदनी वाले राज्यों 
की तो स्वतंत्र रूप से श्रलग-अलग इकाइयाँ बनायी जायें, और शेष 
राज्यों के ऐसे समूह बना दिये ज्ञाय, जिनमें से हर एक को वाषिक 
ग्राय पचास लाख रुपये हो | इस योजना में जनता की भाषा, स झस्कृति 
आदि का कोई विचार नहीं रखा गया, सिफ श्रामदनी के श्राधार पर 
ही इकाइयाँ बनाने की बात कही गयी है। और, आ्रामदनी का मान 
बहुत कम रखा गया है | 

भारतवर्ष के छोटे प्रान्त आसाम, सिन्ध और पश्चिमोत्तर 
सीमाप्रान्त हैं, इनको आय क्रमशः ६॥, ६ और २॥ करोड़ रुपए रही है । 
ये प्रान्त घाटे की श्राय वाले हैं, इनका काम केन्द्रीय सरकार की 
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सहायता के बिना नहीं चला । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ५० लाख रुपये 
की आय वाले प्रदेश को संघ की इकाई बनाने की बात बिल्कुल 
अव्यावहारिक है। आधुनिक ढंग का उन्नत शासन चलाने में समय 
होने के लिए वाषिक आय काफी श्रधिक होनी चाहिए | 

श्री० जायसबाल जी की योजना--श्री० सत्यनारायण जी 
जायसवाल का मत है कि भविष्य में चाहे प्रान्त हों, 
श्रोर चाहे देशी राज्य--सब के अधिकारों में पूरी समानता हो, सब 
में लोकप्रिय सरकार हों, देशी राजाओं को शासन में कोई अधिकार न 
हो | उनके विचार से प्रान्तों तथा देशी राज्यों को कुल मिला 
कर निम्नलिखित २३ प्रान्तों में बांदा जाना चाहिए; इनकी संख्या तथा 
सीमा में आवश्यक परिवबतंन दो सकता है-- 

(१) सीमाप्रान्त, (२) कश्मीर (३) पंजाब, $8& (४) सिन्ध, (५) 
हरियाना, (६) नेपाल, ! (७) संयुक्तप्रान्त, (८) राज़पूताना, (६) 
मालवा, (१०) गुजरात, (११) महाराष्ट्र, (१२), (१३) छत्तीसगढ़, 
(१४) केरल (१५) कर्नाटक, (१६) तामिलनाड़, (१७) आंध्र, (१८) 
उड़ीसा, (१६) बिहार, (२०) पश्चिमी बंगाल, (३१) पूर्वी बंगाल, 
(२२) श्रासाम | 

डा० पट्टाभिसीतारमैया का मत-डाक्टर पद्मामि जी का मत 
है कि भारतवर्ष में १६ प्रान्त तथा १६ रियासतें हों। रियासत ये हों-- 
(१) त्रावणकोर, (२) कोचीन, (३) मैसूर, (४) दैदराबाद, (५४) बड़ोदा, 
(६) गवालियर, (७) कशमीर, (८) रीवां, (६) जयपुर, (१०) जोधपुर, 
(११) दक्षिण रियासतों की यूनियन, (१२) राजपूताना यूनियन, 
(१३) मध्यप्रान्तीय यूनियन, (१४) पश्चिमी मारत यूनियन, (१५) 
पू्वों एजन्सी यूनियन, (१६) पंजाब रियासतों की यूनियन । 

. # पंजाब के अब दो मांग हैं एक भारतीय संघ में और दूसरा पाकिस्तान में हैं । 
+ नेपाल भारतवष से श्रभी तो बाहर द्वी है । 
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इन योजनाओं पर विचार--इस प्रकार की योजनाएँ और भी 
बनी हैं, तथा बन सकती है | हमने पाठकों के विचारार्थ नमूने के तोर 
से तीन ही योजनाएँ ऊपर दी है। इनमें से श्री० सर रामघ्वामी श्रय्यर 
की योजना के दोषों का विचार ऊपर किया ही जा चुका है | श्री० 
जायसवाल जी की योजना से बननेवाली हकाइयाँ अधिकतर आत्म- 
निर्भर या स्वावलम्बी होंगी ; इस योजना में प्रान्तों ओर देशी राज्यों 
को मिलाजुला मान कर विचार किया गया है। इनमें राजाओं का 
कोई अलग स्थान नहीं है | भ्रादश या सुद्रवर्ती विचार से ऐसी योज- 
नाएँ ठोक हो सकती हैं, परन्तु श्रभा हाल तो देशी राज्यों को समाप्त 
नहीं किया जा रहा हे। उनका अ्रलग अध्तित्व रहेगा, चाददेडनकी 
संख्या कितनी ही कम क्‍यों न हो | 

डा० पद्टामि सीतारमैय्या ने रियासती इकाइयाँ अलग बनायी हैं । 
हाँ, उन्होंने जोधपुर श्रोर जयपुर को राजपूताना यूनियन से श्रलग रखा 
है तथा रीवा को एक अलग इकाई का स्थान दिया है। पर ये तो 
व्योरेबार बातें हैं, जो समय पर तय होंगी । 

अ० भा० देशी राज्य लोक परिषद्‌ का मत-देशीराज्य- 
लोक परिषद्‌ ने सन्‌ १६३८ में यह निश्चय किया था कि भविष्य में वे 
ही रियासतें रहें, जिनकी जनसंख्या बीस लाख से अधिक, अ्रथवा वाधिक 
आय पचास लाख रुपये से श्रधिक हो | इस प्रकार ये रियासते बने 
रहने योग्य समझी गयी थों ३-- 

(१) देदराबाद, (२) मेधूर, (३) त्रावशकोर, (४) जम्मू ओर 
कशमीर, (५) ग्वालियर, (६) जयपुर, (७) बड़ोदा, (८) जोधपुर, 
भावनगर, (१०) पटियाला, (११) बीकानेर, (१२) इन्दोर, (१३) 
नवानगर, (१४) जूनागढ़, (१४५) भोपाल, (१६) कोर्चान, (१७) 
उदयपुर, (१८) कौल्हापुर, (१६) मोर्बी, (२०) रीबाँ और (२१) 
गॉंडल | इनमें से पहली नौ रियासतों में जनसंख्या श्रोर आय दोनों 
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शर्तें पूरी होती हैं, ओर शेष रियासतें सिर्फ आय की दृष्टि से ही रखने 
योग्थ मानी गयी थीं । 

गत वर्ष (१६४६) लोंक परिषद्‌ ने अपने उदयपुर के अ्रधिवेशन 
में उक्त प्रस्ताव में संशोधन कर के ऐसी रियासतों के श्रर्तित्व का 
समथन किया, जो लोक-कल्याण के आधुनिक श्रा्थिंक मान को 
कायम रख सके, जो प्रगतिशील और उत्तरदायी शासन प्रबन्ध चला 
सके । शेष सब रियासतों को उनके निकटवर्तों आन्तों में श्रथवा कुछ 
दशाश्रों में दुसरी बड़ी रियासतों में मिलाना जरूरी समक्का गया। सितम्बर 
१६४६ में परिषद्‌ को स्थाई समिति ने इस विषय पर यह मत 
प्रकट. किया कि साधारणतया संघ की इकाई होने के लिए ऐसी 
ही रियासते ठीक रहेंगी, जिनकी श्राबादी लगभग ५० लाख औ्रौर आय 
लंगभग तीन करोड़ रुपये हो । हाँ, विशेष कारणों से इनमें श्रपवाद 
किये जा सकते हैं । 

छोटी रियासतों का सवाल--रियासतों को श्रव॒ लोकतंत्रात्मक 
शासनपद्धति प्रचलित करनी होगी; ब्यवस्थापक सभा, उत्तरदायी 
मंत्रियों, निस्पक्ष न्यायालयों श्रोर सुयोग्य राजकममंचारियों कौ नियुक्ति 
करनी होगी । छोटी रियासतों में उत्तरदायी शातन की इन प्रारम्भिक 
श्रावश्यकताओं के लिए अधिक साधन जुटाना सम्भव नहीं द्ोोता | 
इसके अ्रतिरिक्त जनता की सामाजिक, सांस्कृतिक और आ्आयिक उन्नति 
के लिए भी ब्रिविध कार्यो की आवश्यकता दोती है। स्कूल ओर कालिज, 
विश्वविद्यालय, श्रस्पताल, नहर श्रादि आवपाशी के साधन, श्रोद्योगिक 
योजनाएँ, जंगल, विजली औ्रौर यातायात श्रादि की व्यवस्था 
बिना कोई राज्य अपना कतंबध्य पूरा नहों कर सकता | 
इस प्रकार भविष्य में बहुत छोटी-छोटी रियासतों के रहने की कोई 
गुंजाश्श नहीं । कुछु खास हालतों को छोड़ कर, उन्हें साधारणतया 
उनसे मिले हुए प्रान्त में ही मिलाने में लोकहित है। इससे उनकी 
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अनता को उत्तरदाई शासनपद्धति का उपयोग करने का अवसर मिलेगा, 
श्रौर वह अपनी राजनीतिक, आध्िक तथा अन्य उन्नति कर सकेगी । 

देशी राज्यों के समूह ; राजाओं की गुटबन्दी--कुछ रियासतें 
ऐसी है जो बहुत ही छोटी न होने पर भी ऐउी नहीं हैं कि शआधुनिक्र 
पद्धति के शासन के लिए स्वतंत्र इकाई बन सके | उनके समूह बनाने 
का सवाल पैदा हुआ । राजाओं ने इसके लिए विविध योजनाएँ बनायीं, 
उन्हों ने गुपचुप काम किया, जिससे स्वंसाधारण को उनका पता न 
चले | मालूम हुआ कि खासकर पश्चिम भारत, गुजरात, मध्य भारत, 
राजपूताना, पूर्वों भारत, और दक्षिण को रियासतों के श्रलग-अलग युनि- 
यन बनाने कौ बात सोची गयी । नवानगर के जाम साहइबने तो गुजरात, 
काठियावाड़, मालवा और राजपूताने की रियासतों को मिला कर एक 
बहुत ही बड़ी गुटबन्दी की योजना तैयार को थी। अगर ऐसे यूंनियन 
या समह लोकद्वित की दाष्ट से बनाये जायें तो इनका बनना 
बुरा नहीं । पर राजा लोग तो यूनियन बना कर श्रपनी ताकत संगठित 
श्र मज़बूत करना चाहते हैं। ऐसे यूनियन राजाश्रों के यूनियन 
भले ही कह्दे जाये, राज्यों के अर्थात्‌ रियासती जनंता के यूनियन नहीं 
कहे जा सकते; कारण, रियासतों का वर्तमाम' शासक॑ या मंत्री वर्ग 
जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करता | ऐसे यूंनियन सामन्तशाही को और 
अधिक मज़बूत बनानेवाले श्रोर श्रनुत्तरतायी एकतंत्री शासन को उम्र 
बढ़ानेवाले होते हैं | इसलिए जब-जब जनता को उसकी बात मालूम 
हुईं, उसका धोर विरोध किया गया है | 

प्रादेशिक सभाओं का मत--अ्र० भा० देशी राज्य लोक परि- 
पद के आ्रादेशानुसार रियासतों के समूहों के सम्बन्ध में रियासतों की 
प्रादेशिक सभाओ्रों ने विचार किया था। वे जिस नतीजे पर पहुँची, बह 
.._ *दक्षिणी रियासतों के राजाओों ने भपने राज्यों का समूद बनाने में लोकदित 
का ध्यान रखा, तथा म० गांधी और कग्रेस-नेताओं का परामर्श लिया था । 
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धंक्षेप में यह है :-- 

१--भारतवषं में छुः रियासतें ऐसी हैं, जो सघ की अ्लग-श्रलग 
इकाई के रूप में रह सकती हैं-- हैदराबाद, मैसूर, बड़ौदा, गवालियर, 
त्रावणकोर और जम्मु-कशमीर। इनमें से बड़ौदा, गवालियर ओर 
त्रावशकोर के साथ इनके पास की दूसरी रियासतों का भी प्रश्न मिला 
हुआ है | 

२--पंजाब की प्रादेशिक लोक परिषद के कायेकर्ताश्रों का मत 
था कि पंज।ब की सब रियासतों को पंजाब प्रान्त में मिला दिया:जाय |% 

३--शिमला पहाड़ी राज्यों के लोकन-प्रतिनिधियों का मत हे कि 
इन छोटी-छोटी रियासतों को पंजाब प्रान्त में मिला द्विया जाय | ठेह्दरी 
वास्तव में संयुक्तप्रान्त से सम्बन्धित है, इसे उस प्रान्त में मिलाया 
जाना चाहिए | 

४--राजपूताना प्रादेशिक परिषद ने निश्चय किया कि भाधा, 
संस्कृति, ऐतिहासिक और राजनीतिक सम्बन्ध के आधार पर राजपूताने 
की सीमाश्रों में जो परिवतन आ्रावश्यक हों, उन्हें करने के बाद सारा 
राजपूताना, अ्जमेर-मेरवाड़ा सहित, एक ही इकाई की हेसियत से भावी 
मारतीय सघ में सम्मिलित हो | 

४--मध्यभारत प्रादेशिक लोकरिषद की स्टेट्स प्रूपिंग सब- 
कमेटी ने मध्य-भारत की रियासतों में से, इस प्रदेश के साथ जुड़ी हुई 
रामपुर ओर बनारस रियात्षत को संयुक्तप्रान्त में, श्रोर मकड़ाई रिया- 
सत को मध्यप्रान्त में मिलने की, और शेष रियासतों की (१) रीवा- 
बुन्देलखंड ओर (२) बृहत मालवा ये दो इकाइयाँ बनाये जाने की 
सिफारिश की है | 

उड़ीसा की रियासतों के प्रतिनिधियों ने उड़ीसा के राज्यों को 
उड़ीसा प्रान्त में मिलाये जाने की सिफारिथ की है । 


* अब इस प्रान्त के दो भाग हो गये हैं-..पूर्वी और पर्चमी । 
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७--महाराष्ट्र की रियासतों के प्रतिनिधियों का मत है कि दत्षिण की 
रियासतों का एक समूह बनाया जाय | 

८--गुजरात-काठियावाड़ के देशी राज्यों के सम्बन्ध में वहाँ की 
सावजनिक स स्थाओं का मत हमारे सामने नहीं है। हाँ, भाषा के 
ग्राधार पर इनका बड़ोदा के नेतृत्व में एक संघ बनाने की योजना 
तैयार की गयी है। 

६--मदरास की रियासतों के कार्यकर्त्ताश्रों क्री सिफारिश है कि 
त्रावणशकोर और कोचीन को एक कर दिया जाय और उसके साथ 
ब्रिटिश मलाबार का इलाका भी जोड़ कर ए%$ बड़ी इकाई केरल प्रान्त 
के रूप में बनादी जाय | पद्दुकोठा और बंगनपल्ली को पास के प्रान्त में 
जोड़ दिया जाय । 

१०--मणिपुर के कार्यकताश्रों का मत है कि सब मणिपुरी 
भाषा-माषियों को एक समूह, में मिला दिया जाय | 

११--सिक्‍्कम, तज़िपुरा ओर कूचविहार को बंगाल में नोड़ दिया 
जाय । 

१२--पश्चिमोत्तर भारत के देशी राज्यों को पश्चिमोत्तर सीमा- 
प्रान्त में मिला दिया जाय । 

१३-“बलोचिस्तान की कलात आदि रियासतें बलोचिध्तान 
प्रान्त में मिला दी जायें | 

भारतोय सझ्ड या पाकिस्तान की रियासतो इकाइयों सम्बन्धी 
ग्रंतिम निर्णय तो श्रभी होने को है । उपयेक्त विवेचन से पाठकों को 
इस विषय की कुछ श्रच्छी विचारन्सामग्री मिल जायगी, यह श्राशा 


है । 


झठारहवों अध्याय 


रियासतोी इकाइयों का शासन 


यह हो नहीं सकता कि स्वतंत्र भारतीय संघ में सम्मिलित होने- 
वाली किसी भी इकाई का शासनतंत्र दूसरी इकाइयों से भिन्न बना 
रहे। देशी राज्यों की जनता को आशा करनी चाहिए कि भविष्य में 
केन्द्रीय सरकार देशी राज्यों में पूर्णा उत्तरदायी शासन स्थापित करवाने 
में सहायता पहुँचावेगी । और, अन्त में देशी राज्यों की जनता स्वयं 
अपने भारय की निर्मात क्‍यों नहीं होगी / -द्वीरालाल शादी 

पिछले ग्रध्याय में बताया जा चुका हे कि जनसंख्या आ्राय, क्षेत्र- 
फल, भाषा, रहनसदन आदि की दृष्टि से रियासती इकाइयों का 
निर्मांण किस प्रकार किया जाना चाहिए | अ्रव हमें यह विचार करना 
है कि इन इकाइयों का शासन-व्यवस्था केसी होनी चाहिए, अथवा 
किसी इकाई के लिए शासन सम्बन्धी किन शर्ता' का पालन किया 
जाना श्रावश्यक है । 

लोक परिषद्‌ की विशेषज्ञ कमेटी की सिफारिशें--सन्‌ 
१६४६ के श्रन्त में श्र० भा० देशी राज्य लोक परिषद ने एक विशेष 
कमेटी इस बात के लिए. नियुक्त की थी कि वह संघ-शासन 
में रियासतों के मिलने के बारे में राय दे, रियासतों के विधान में 
सम्मिलित करने के लिए जनता के आधारभूत श्रघिकारों को निश्चित 
करे, ओर संघ की विधान-सभा की समभौता ०मिति के निर्णय पर 
आवश्यक निर्देश दे । इस विशेषज्ञ कमेटी ने अ्रपनी रिपोर्ट में रियासतों 
के संघ-शासन में सम्मिलित होने के बारे में यह सिफारिश की कि 
कोई भी रियासत जो लोक परिषद के वर्तमान उद्द श्य के अनुसार 
शासक की छुत्रछाया में उत्तरदायी शासन के सिद्धान्त को व्यवह्ारिक 


रियासती इकाइयों का शासन श्श्ह 


रूप में स्वीकार नहीं करती, उसे मारतीय संघ में एक स्वतंत्र इकाई के 
रूप में नहीं लिया जाना चाहिए | 

उत्तरदायो शासन के सिद्धान्त--कमेटी ने सुकाया हे कि 
रियासतों को नीचे लिखे सिद्धान्तों को मानते हुए उत्तरदायी शासन ग्रा 
जिम्मेवार दकूमत की घोषणा करनी चाहिए-- 

१--जनता के आधारमूत या बुनियादी अधिकारों की रक्षा हो। 
इसके लिए एक स्वतंत्र न्यायालय हो, जिसका भारतवष के सर्वोच्च या 
संघ-न्यायालय से सम्बन्ध हो | 

२-प्रबन्धका रिणी (मंत्रिमंडल) ऐसी व्यवस्थापक सभा छे प्रति 
जिम्मेवार हो, जो पूण रूप से चुनो हुई हो, श्र्थात्‌ जिसके सब सदध्य 
निर्वाचित हों । 

३--चुनाव बालिंग मताधिकार के आधार पर हो | 

ड्-निर्वाचन संयुक्त चुनाव पद्धति द्वारा हो, किन्तु हरिजनों, 
महिलाओं, महत्वपूर्ण अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, बहिष्कृत क्षेत्रों 
(एक्सक्लूडेड एरिया) और मजदूरों के बास्ते विशेष स्थान सुरक्षित रहें । 

५--शासन और न्याय विभाग अलग-अलग हों; न्याय विभाग 
ध्वतंत्र हो । 

६--राजा के निजी ख्च के लिए रकम बंधी हुईं हो । 

७--जो रियासतें किसी के साथ मिलाई न जाकर स्व॒तन्त्र रूप से 
रहें, उनके शासकों को तथा विभिन्न रियासतों के समूहों के मुग्वियाश्रों 
को जो निजी खर्च दिया जाय, वह प्रान्तों के गवनर या स्वतन्त्र भारत 
के प्रधान के वेतन से श्रधिक न हो, या शासक की श्रपनी रियासत को 
शुद्ध आय (खालिस आमदनी) का ५ प्रतिशत हो । यह ध्यान रहे कि 
इन दोनों में से जो रकम कम हो, वही दी जाय | 

प८--रियासत में राजा की जागीर या 'सर्फे खास! जेसी कोई भूमि 
न मानी जाय । 


१७ 


१३० देशी राज्य शासन 


€--जागीरों, ठिकानों, जमींदारियों को तथा सरकार और जनता 
के बीच के सामंती स्वार्थ या संस्थात्रों को उचित मुआवजा चुका कर 
समाप्त कर दिया जाय | 

१०-- आय-व्यय पूरे तौर से व्यवस्थापक सभा के नियंत्रण में रहे; 
ग्राय-व्यय के जांच की स्वतन्त्र व्यवस्था हो | 

उपसंघों की योजना-'-विशेषश्ञ कमेटी ने भाषा सम्बन्धी और 
सांस्कृतिक एकता के आधार पर रियासतों को विभिन्न इकाइयों श्रौर 
उपसंधों में मिलाने के प्रश्न पर विचार करके नीचे लिखे उपसंघ 
बनाने की सिफारिश की है-- 

(क) केरल, कनटक, मदाराष्ट्र रियासतें । 

(ख) गुजरात की रियासतें | 

(ग) रीवां तथा बुन्देलखंड श्रोर बघेलखंड की रियासत । 

(घ) गवालियर सहित मालवा की रियासते । 

(च) पंजाब की मिक्‍्ख रियासते | 

(छ) अ्रजमेर मेरवाड़ा सहित राजपूताने की रियासत | 

छोटी रियासतों की बात--हृम विषय में पिछले अध्याय में लिखा 
जा चुका है। विशेषज्ञ कमेटो ने भी कहा है कि छोटी रियासतों को पास 
के प्रान्तों में मिला दिया जाना चाहिए; जेसे मणिपुर आसाम में, त्रिपुरा 
और कृचबिहार बंगाल में, उड़ीसा की रियासतें उड़ोसा में, शिमला पहाड़ी 
रियासतें पड़ोस के प्रान्त पंजाब और संयुक्त प्रान्त में मिला दी जायें । 

विशेष वक्तव्य --अ्रब भारतवर्ष में भारतीय संघ और पाकिस्तान में 
दो राज्य बन गये हैं, तथापि उपयंक्त बातों में विशेष श्रन्तर नहीं आता । 
शासन सम्बन्धी हरेक रियासती इकाई को अपनी योग्यता और क्षमता 
का परिवय देना होगा; केवल उन विषयों को छोड़ कर जो केन्द्र फे 
सुपुद रहेंगे, शेष मंत्र के प्रवन्ध की घुचारू व्यवस्था करनी होगी । 


उन्नी सवाँ अध्याय 
भारतीय प्रजातन्त्र में राजाओं का स्थान 


यदि किसी खास रियासत की जनता राजतन्त्र शासन रखना 
चाहती हे तो वह रख सकती हे । रियासतों में राजतंत्री शासन- 
व्यबस्था होने से भी कोई विपरीतता या असम्भवता नहीं त्रा सकती, 
बशतें वहाँ जनता की पूर्ण स्वतन्त्रता तथा जिम्मेदार हुकूमत 
कायम रहती हैं और जनता ही के हाथ में शासनसूत्र 
रहता है। े 
--जवाहर लाल नेहरू 
जनतंत्र में राजतन्त्र रह सकेगा--स्वराज्य भोगनेवाले जनतंत्रों 
के संघ में कुछ व्यक्तियों के निजी राज्य, जैसी आजाद इकाइयाँ बेमेल 
मालूम द्वोती हैं | तथापि कांग्रेस, मुसलिम लीग तथा रियासती संस्थाश्रों 
ने देशकाल का विचार करके देशी राज्यों को बनाए रखना स्वीकार कर 
लिया हे । अ० भा० दे० रा० लोकपरिषद के कायवाहक अध्यक्ष डा० 
पट्टामि सीतारामैया ने दिसम्बर १६४६ के एक वक्तव्य में कहा है-- 
“कुछ राज्य राजतंत्रों के भविष्य के बारे में चिन्तित है। लेकिन भारत- 
य्ष के सवतंत्रीय स्वतंत्र जनतंत्र में राजतंत्रों का रहना उसी प्रकार 
अविरोध है, जिस प्रकार व्रिदेन और उसके राष्ट्र-समूह में आयलेंड का 
जनतंत्र या स्वतंत्र राज्य अविरोध है। राजाओं को भयों की कल्पना 
करने श्रोर उनसे मुक्त होने के लिए परेशान होने को जरूरत 
नहीं है ।? 
राजाओं का वैधानिक शासक होना अनिवाये--मारतवर्ष 
की भावी व्यवस्था में जो थोड़े से राजा रहेंगे, ओर जब तक वे रहेंगे, 
वे जनता की शुभ इच्छा से, उसके द्रस्टी के रूप में द्वी रह सकेगे। 


१३२ देशी राज्य शासन 


उन्हें अपने-अपने राज्य में इंगलेंढ की बादशाह की तरह वैधानिक शासक 
का पद ग्रहण करना होगा । उन्हें आरम्म से ही उत्तरदाई शासन की 
स्थापना करनी होगी, जनता को जनतांज़िक व्यवस्था के अनुसार यथेष्ट 
नागरिक अधिकार देने होंगे | उन्हें यह अच्छी तरह ध्यान रखना होगा 
कि सारे श्रधिकारों का श्रोत जनता है। राजा को दिया जानेवाला कोई 
भी विशेषाधिकार उसकी रियासत के विधान से ही मिलना चाहिए । 
जो राजा रियासती इकाइयों के (वेघानिक) शासक होंगे, उनकी मान- 
मर्यादा, प्रतिष्ठा और पद का यथेष्ठ ध्यान रखा ही जायगा | इस प्रकार 
अन्य व्यक्तियों की भांति राजाओं की योग्यता का समुचित सम्मान 
किया जायगा, ओर उन्हें श्रपनी योग्यता दर्शाने के अनेक अवसर 
मिलते रहेंगे । 

राजाओं का समाधान--न्रो राजा श्रभी तक प्रायः निरंकुशता 
का व्यवहार करते रहे हैं, उन्हें ज्षेष . ओर उत्तरदाई शासक बनने के 
लिए अपना स्वभाव बदलने में शायद कुछ समय तक कठिनाई हो। 
परन्तु यदि उनकी सदिच्छा हो श्रोर उनमें हवा का रख समकभने की 
क्षमता हो तो उनकी कठिनाई सहज ही दूर हो जायगी | 

जिन रियासतों का भविष्य में अ्रस्तित्व नहीं रहना है, उनके 
राजाओं को सोचना चाहिए कि देश से ज़मींदारी प्रथा उठ रही है, 
सामन्तशाही का जमाना, श्रव्र्‌ लद॒चला। राजा लोग ग्ानेवाले 
परिवतनों का देशहित के लिए खुशी से स्वागत करें और शअ्रपने 
व्यक्तिगत सुत्र और स्वार्थ का लोककल्याण के लिए त्याग करें, इसी 
में उनका भज्ा है। उन्हें कृतश् होना चाहिए कि उनके श्रनुचित 
कार्यो' और शत्याचारों से क्षुब्धघ होते हुए भी जनता में म० गाँधी 
आदि के यत्नों से श्रमी तक अहिंसक भावना जेसेन्तैसे बनी हुई है, 
और राजाओं को साधारण जरूरतों को पूरी करने के साधनों से वंचित 
नहीं किया जायगा; उनसे रूस के. जार-परिवार के सदस्यों की तरह 
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ब्यवहार न किया जायगा, वरन्‌ उन्हें सुख-शान्ति सें जीवन व्यतीत 
करने दिया जायगा। 

जनता की शंका और उसका निवारणु--रियासतों के बहुत से 
भुक्तभोगी सजनों को अब स्वराज्य-प्राप्त भारत में रियासतों और 
राजाओं के बने रहने की बात बहुत खटकती है । वे साफ तौर से पूछ 
रहे हैं कि इनकी जरूरत ही कया है, जब कि ग्धिकांश रियासतों में 
आदमी आदमियों की सी जिन्दगी नहीं बिता पाते । श्रगर कोई राजा 
किसी प्रतिष्ठित या परोपकारी घराने का है तो क्या सिर्फ इस बात से 
ही उसे लाखों ग्रादमियों का भाग्य-विधाता बनने का अधिकार मिल 
सकता है ! फिर, बहुत से राजा तो इस श्रेणी में भी नहीं आ्राते | श्रनेक 
आदमी सवंसाधारण पर अपनी घोंस जमा कर लाठी या तलवार के 
बल पर राजगद्दी के मालिक बने, बहुतों ने तो निश्चय ही राष्ट्र के 
जीवन में विभीषण का काम किया है, कितनों ही ने कूटनीति से (जो 
छुल कपट का सुन्दर नाम है ) काम निकाला | इन बातों ने जनता के 
विचारों में बहुत उथलपुथल मचा रखी है। बहुत से श्रादमी इतने 
निराश हो गये हैं कि उनकी समझझ से इस समस्या का एकमात्र हल यह 
है कि रियासतों का अ्रन्त कर दिया जाय | न रहेगा बाँस,न बजेगी बाँसुरी । 

परन्तु वे जरा विचार करे | अरब तक राजा लोग ब्रिटिश सर- 
कार के सहारे, श्रंगरेजी फोज और संगौनों की बदोलत अपने श्रापको 
ऐसा सुरक्षित समझते रहे कि उन्होंने जनता के प्रति अपना कतंव्य 
पालन करने की ज़रूरत ही नहीं समझी । अब ब्रिटिश सरकार की सत्ता 
हटने पर उनका सीधा सम्बन्ध अ्रपनी जनता से होगा, ओर स्वयं 
ग्रपने हित के लिए भी वे उनकी उपेक्षा न कर सकंगे। फिर शअ्रब वे 
भारतीय संघ (या पाकिस्तान) के सदस्य होंगे, केन्द्र में प्रजातन्‍्त्र सर- 
कार होगी, तथा उनके चारो श्रोर प्रान्तों में उत्तरदायी शासन का 
वातावरण होगा । वे इससे प्रभावित हुए बिना न रह सकेंगे । वे युग- 
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घम का संदेश सुनेंगे तथा वेघानिक शासक के रूप में लोकसेवा करेंगे । 

विशेष वक्तव्य--इस प्रकार प्रजातन्त्री भारत में राजतन्त्र को 
गुज्नाइश तो होगी, परन्तु इस देश की विविध इकाइयों के शासनतनन्‍त्र 
एक दुसरे से बहुत भिन्न नहीं होंगे । भारतीय संघ की रियासती हका- 
इयों को अन्य इकाइयों की भांति अपने शासन को लोकतन्त्री श्रौर 
उत्तरदाई बनाना होगा । निदान, यदिदेश में मुट्ठी भर राजा बने रहते 
हैं, तो इसमें सिन्‍ता की कोई बात नहीं, वे लोकहितैषी होकर ही रह 
सकेंगे | 


3“ 


दूसरा भाग 


बीसवोँ अध्याय 
प्रस्तावनां 
यह गवारा नहीं हो सकता कि शत्राधा हिन्दुन्तान आजाद हो, 
और आधा गुलाम । --जवाहरलाल नेहरू 


इस पुध्ठ्तक के पहले भाग में ऐसे मुख्य-मुख्य व्यापक प्रश्नों पर 
विचार किया गया है, जिनका सभी देशी राज्यों से सम्बन्ध है। अब 
इस दूसरे भाग में अलग-अलग कुछ राज्यों की शासनपद्धति का विचार 
करना है| भारतवर्ष में देशी राज्यों की संख्या इतनी अधिक है कि 
उन सब के सम्बन्ध में श्रलग-अ्लग लिखना बहुत ही कठिन 
है । इसलिए हम कुछ छोड़े-से ही राज्यों के विषयों में विचार करेंगे। इन 
राज्यों का चुनाव करने के लिए, हमारे सामने मुख्य बाते ये हैंः--- 

१--ऐसे राज्यों का विशेष विचार किया जाय जिनमें जन- 
संख्या, ओर श्राय की दृष्टि से, भारतीय संघ की इकाई होने की योग्यता 
ग्रपेज्ञाकृत श्रधिक हो | 

२--भारतवर्ष के उत्तर, दक्षिण, ओर मध्य सभी भागों के कुछ- 
कुछ राज्यों का समावेश हो । 

३-कुछ राज्य ऐसे हों जिनकी शासनपद्धति श्रपेक्षाकृत अच्छी 
मानी जाती है, तो कुछ राज्य ऐसे भी हों जिनकी शासनपद्धति बहुत 
खराब है, यहाँ तक कि उसे 'शासनपद्धति? का नाम देना भी अनु- 
चित है । ह 

४- राज्य इस प्रकार लिये जायें कि उनमें सभी मुख्य-म्ुरूय धर्मों 
तथा जातियों के शासकों का समावेश हो जाय, यद्यपि यह कोई महत्व 


की बात नहीं है । 
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पुस्तक हिन्दी में होने से स्वभावतः हमने राजपूताना और मध्य 
भारत आदि उन भागों के राज्यों का अ्रधिक विचार किया है, जो 
हिन्दी भाषा-भाषी हैं । 

श्रस्तु, जिन राज्यों को यहाँ लिया गया है, ये आखिर कुछ 
नमुने ही तो हैं । अन्य राज्यों के विषय में विचार करने का कार्य 
पाठकों पर छोड़ दिया गया है; हाँ, उनकी सहायता के लिए कहों- 
कहीं कुछ संकेत इस पुस्तक में दे दिया गया है | उनसे उन्हें यह श्रनुमान 
करने में सुविधा होगी कि अश्रमुक राज्य की शासनिक या राजनीतिक 
अवस्था अमुक राज्य सरीखी होगी । प्रत्येक देशी राज्य के विचारशील 
नागरिक विचार करे कि उनके राज्य की शासन सम्बन्धी स्थिति क्या 
है, अन्य राज्यों में उसका स्थान क्या हैं, भारतीय संघ के प्रान्तों की 
तुलना में वह केसा है, संसार के स्वतन्त्र ओ्रोर समुन्नत भाग का स्थान 
प्रात्त करने के ज्लञिए उसमें अभी क्या-क्या कमी हैं, हमारा राज्य-शासन 
सम्बन्धी लक्ष्य क्या है, ओर श्रभीष्ट मंजिल तक पहुँचने के लिए हमें 
क्या करना चाहिए | ह 

नोट ;--अआगामी अ्रध्यायों का क्रम निश्चित करने में हमने प्रायः 
देशी राज्यों की भोगोलिक स्थिति सामने रखी है | 


_पररयपामरदमहक]०. तार कारा+ सधाकरताामन्‍क-न्‍+म«-नत. 


इककीसवाँ अध्याय 
_कशमीर 


हिन्दू राज्य और मुसलिम राज्य की बात करना असामयिक 
है। क्या कशमीर इसलिए हिन्दू राज्य है कि हिन्दू राजा उस 
प्रदेश पर शासन करता है, जिसकी जनता अधिकांश में मुसलमान 
है? अथवा क्या, हेदराबाद, वहाँ हिन्दू जनता की ग्रधानता दीोते 
हुए, इसलिए मुसलिम राज्य है कि एक मुसलमान उन लोगों के 
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भाग्य पर शासन करता है ? में ऐसी बात को राष्ट्रवाद के लिए अप- 
मानजनक समझता हूं | क्‍या भारतवर्ष इसलिए ईस ई राज्य है कि 
यहाँ ईसाई बादशाह भारय-विधाता है ? यदि भारतवर्ष, किसी भी 
शासक के होते हुए भारतीय है, तो देशी राज्य भी भारतीय हैं, चाहे 
शासक होने का संयोग किसी को हो । --म० गाँधी 

इस राज्य की कुछ विशेषताएँ - इस राज्य का पूरा नाम 
“जम्म और कशमोर? हे | साघारण बोलचाल में कशमीर कहने से 
दोनों भागों का आशय ले लिया जाता है। ज्षेत्रकल की दृष्टि से यह 
भारतवर्ष की सब से बड़ी रियासत है। इसका क्षेत्रफल ८४ हजार 
वर्गमील है, परन्तु बहुत सी जमीन पहाड़ी होने के कारण, इसकी 
जन-संख्या केवल सैंतीस लाख है, जिसमें अ्रठाइंस लाख से अधिक 
मुसलमान हैं | राज्य की सालाना आमदनी पौने पाँच करोड़ रुपये से 
अधिक हैं | श्रघिकांश जनता बहुत गरीब है । 

कशमीर की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हे। 
यह राज्य भारतवर्ष के पश्चिमोत्तर सिरे पर है | इसकी कई सो मील 
की सीमा श्रकगानिस्तान, चीन और रूस की सीमाश्रों से मिली हुई 
है। दस प्रकार भारतवर्ष की इस रियासत का, भोगोलिक दृष्टि से 
दूसरे तीन राज्यों से सम्बन्ध है । 

यह रियासत श्रपने प्राकृतिक सोंदय के कारण बहुत ही प्रसिद्ध है, 
यहाँ तक इसे प्रथ्वी का स्वर्ग माना जाता है। कहावत है-- 

ध्वर्गलोक यदि भूमि पर, तो है याही ठोर | 
जो नाहीं या भूमि पर, या ते सरिस न और ॥ 

सन्‌ १८१६ में महाराजा रणजीतसिंह ने कश्मीर पर अपना अधिकार 
जमाया | उनके सरदार गुलाब सिंद्द जी ने इसमें जम्भू शोर मिला लिया, 
श्रौर वे जम्मू के राजा बना दिये गये | सिक्‍खों से पंजाब ले लेने पर सन्‌ 
श्प्४ड६ में अंगरेजों ने गुलाबसिंद से ७४ लाग् रुपये लेकर कशमीर का 

श्र - 
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राज्य उन्हें दे दिया। इस प्रकार कशमीरी जनता हिन्दू-डोग़रा राजवंश 
के हवाले कर दी गयी | यही 'श्रमृतसर की संधि? कहलाती हैं। इसमें 
कशमीरी जनता का कोई हाथ नहीं था | 

इसी संधि को लेकर सन्‌ १६४६ में कशमोर राष्ट्रीय कान्फ्र स द्वारा 
कशमीर छोड़ो! आ्रान्दोलन चलाया गया था,नज़िसमें कान्फ्र स के अध्यक्त 
शेख मोहम्मद श्रब्दु्ला मई १९४६ को गिरफ़्तार किये गये। श्रौर भी 
बहुत सी गिरफ़रियाँ हुईं | पंडित जवाहरलाल नेहरू इस अवसर पर 
कशमौर के लिए रवाना हुए, पर उनका वहाँ प्रवेश रोका गया। देश 
भर में कशमीर-आनन्‍न्दोलन चर्चा का विषय हो गया । 

शासनपद्धति; व्यवस्थापफसभा--वतंमान संगठन के अनुसार 
प्रजा. सभा में ७४ सदस्य होते हैं--४० निबाचित और ३५ नामजद । 
निर्वाचित सदस्यों में २१ मुसलमानों के, १० हिन्दुश्रों के, और २ सिक्‍सों 
के साम्प्रदायिक निर्वाचक-संघों द्वारा चुने जाते हैं, श्रौर ७ विशेष निर्वा- 
चक संघों से | नामजद सदस्यों में ११ सरकारी, और २४ गेर-सरकारी, 
होते हैं । 

निर्वाचित होनेवाले सदस्यों के चुनाव के नियम बने हुए हैं। 
मताधिकार के लिए आर्थिक योग्यता का परिमाण सर्वंसाधारण की 
आर्थिक श्रवस्था की दृष्टि से बदुत अधिक है । विशेष निर्वाचक- 
संघों में से एक, जम्मू राज्य के अन्तगंत पूंछ श्र चिनानी 
जागीरों के ताजीमी सरदारों का है; दूसरा, कशमौर श्र सीम्ग- 
भाग के ताजीमी सरदारों का, तीसरा श्रोर चौथा निर्वाचक संघ जागीर- 
दार, माफीदार और मुकरंरदारों का, पाँचवाँ ओर छुठा निर्वांचक संघ 
जमींदारों का, और सातवाँ पेन्शन पाने वालों का है। इन निर्वाच$ 
संघों से निर्वाचक सदस्य बहुत थोड़े व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं 
और प्रायः सरकार के समर्थक होते हैं। श्रतः व्यवस्थापक सभा में 
नामजद कौ श्रपेज्ञा निर्वाचित सदस्यों की अधिकता कुछ प्रभावशाली 
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नहों हे । इसके अतिरिक्त साम्प्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन किया 
जाना भी निनन्‍्दनीय ही है । 

नामजद किये जानेवाले गैर-सरकारी सदस्यों में से दो हरिजन और 
दो बौद्ध भी होते हैं, जिन्हें नामन्तद इसलिए किया जाता है कि इनके 
निर्वाचक बहुत विवरे हुए हैं । 

व्यस्थापक सभा के सभापति (प्रेतीडेंट ) को स्वयं महद्दाराजा 
नियुक्त करते हैं, उपतमापति (वाइस-प्रेंतीडेंट) सभा के सदध्यों द्वारा 
निर्वाचित होता है। सभा के अंडर-सेक्रटरियों (उपमंत्रियों) की नियुक्ति 
की व्यवस्था है, ये मंत्रियों के साथ काम करते हैं। इस समय जो चार 
वेतनिक पालिमैंटती सहायक सेक्रेटरी हैं, उनमें से तीन निर्वाचित 
सदस्यों में से हैं । 

महाराजा, उनका परिवार, जागीरदार, सेना, धर्मादा विभाग आदि 
कई विषयों पर समा में कोई विचार नहीं हो सकता | इन्हें छोड़ कर 
अन्य विषयों के सम्बन्ध में व्यवस्थापक समा को कानून बनाने, प्रस्ताव 
करने और प्रश्न पूछने का अ्रधिकार है | परन्तु महाराज सभा के किसी 
मी निणंय को रह कर सकते हैं। इ०से स्पष्ट है कि शासन के किसी भी 
अंश पर व्यवस्थापक सभा का ययथेष्ट नियंत्रण नहीं हैं । 

शुल्क (फीस) या आर्थिक दंड से होने वाली आय को छोड़कर, 
कर सम्बन्धी कानूनी मसविदे व्यस्थापक सभा द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं; 
परन्तु इसमें बहुत से संरक्षण हैं, ओर कई करों के विषय में प्रस्ताव 
करने से पूर्व व्यवस्थापक सभा को पहले से उसकी अनुमति लेनी 
श्रावश्यक द्ोोती हे । 

महाराज तथा उनके परिवार सम्बन्धी खर्च मर्यादित नहों है, इस 
मद में तथा सेना में राज्य की ग्रार्थिक परिस्थिति के विचार से खचचे बहुत 
ग्रधिक होता है; और साथ ही व्यवस्थापक सभा का इस पर कोई नियं- 
श्र॒ण नहीं है । बजट की शेष मदों पर व्यवस्थापक सभा मत देती है । 
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परन्तु मंत्रियों की कोंसिल को यह अधिकार है कि यदि वह किसी मद 
के सम्बन्ध में यह समझे कि जितना रुपया हमने खर्च के लिए माँगा 
'था, वह काम चलाने के जिए ग्रथवा शासन सम्बन्धी उत्तरदायित्व को 
पूरा करने के लिए गआ्रावश्यक हे तो वह उस मद के लिए उतना रुपया 
स्वीकृत मान लें, चाहे व्यवस्थापक समा ने ससकी स्वीकृति न दी हो, 
अथवा उसमें से कुछु घटा कर स्वीकार किया हो | 

मंत्री-- राज्य की प्रवन्धकारिणी सभा (एग्जीक्यूटिव कॉंसिल) में 
चार मंत्री, (मिनिस्टर) हैं : -- 

(१) प्रधान मत्री, (२) णद् मंत्री, (३) उत्थान या विकास मंत्री 
(डिवेलपमेंट मिनिस्टर) (४) मिनिस्टर-इन-वेटिंग, इसके श्रघीन सेना 
विभाग भी है। इन मंत्रियों को मह्दाराजा साहब नियुक्त करते हैं, इनमें 
से दो जनता द्वारा निर्वान्ित सदस्यों में से लिये जाते हैं । 

सन्‌ १६४४ में नेशनल कान्फ्रेस, के एक सदस्य मिर्जा अफजल 
मोहम्मद बेग को मंत्रों के रूप में लिया गया था, उन्हें सावेजब्विक निर्माण 
काय और म्युनिसपत्न विमाग सौंथा गया था । सरकारी बाघधाश्रों के 
कारण वे कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाये। जब सरकार ने नागरिक 
अ्रधिकारों पर प्रतिबन्ध लगाया और दमन-नीति अपनायी तो उनकी 
स्थिति बहुत खराब दो गयी। अ्रन्त में नेशनल कान्फ्रेंध ने उनसे इस्तीफा 
दिला दिया । सरकार ने नेशनल कान्फ्र न्स से दूसरा प्रतिनिधि न मांग 
कर खुद ही उस पद के लिए दूसरा व्यक्ति नियत कर दिया | 

न्‍्याय--राज्य में न्यायपद्धति वरिटिश भारत के ढंग पर है। सर्वोच्च 
न्यायालय द्वाईकोट हैं; उससे नीचे जम्मू श्रौर कशमीर की जिला श्रोर 
सेशन अदालतें हैं जिनमें न्यायाधीश चीफजज हैं। उनके अधीन 
सबाडिनेट जजों श्रोर मुनसिफों आदि को अदालतें हैं। न्याय विभाग को 
शासन विभाग जुदा किया गया है, इससे न्यायाधीश राज्य के प्रबन्ध 
विभाग के अधीन न होकर हाईकोट के सामने उत्तरदाई हैं। 
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स्थानीय स्वराज्य--राज्य में म्युनिसपैलटियाँ दो हें--भीनगर और 
जम्मू में | कुछ बड़े-बड़े कस्बों में टाउन-एरिया कमेटी हैं | दोनों प्रकार 
की संस्थाओं में निर्वाचित, और नामअद, सदस्यों को संख्या बराबर-बराबर 
हैं, सभापति सरकारी हैं, ओर उन्हें प्रबन्ध करने तथा कर लगाने के 
सम्बन्ध में बहुत अधिकार हैं । इसमें शीघ्र सुधार होना चाहिए | 

शिक्षा--भीनगर ओर जम्मू में लड़कों एवं लड़कियों के लिए 
कालिज हैं । इन्हीं स्थानों में प्रारम्मिक शिक्षा अनिवाय है। राज्य में 
कुछ संध्याओं को सरकारी सहायता भी दी जाती है। सन्‌ १६४१ से 
राज्य के धर्माय विभाग की ओर से हिन्दू मन्दिरों में हिन्दो और संस्कृत 
की पाठशालाएँ स्थापित करने की व्यवस्था हुई है । अ्रभी शिक्षा का 
प्रचार बहुत कम है; केवल छुः फीसदी व्यक्तियों का शिक्षित होना खेद- 
जनक है। प्रश्न तो यह भी विचारणीय है कि भारतवर्ष भर का यह्द 
सबसे बड़ा राज्य विश्वविद्यालय के लिए. अपनी स्वतन्त्र व्यवस्था 
कब करेगा | 

अन्य बातें--गैर-सरकारी सद्यों के बहुमत वाली एक जाँच 
समिति को कई महत्वपूर्ण विषयों की जांच करने का अधिकार हे । 
अल्पसंख्यक जातिवालों के लिए निम्नलिखित संरक्षणों की व्यवस्था 
है--(१) गोवघ निषेध कानून, हिन्दू उत्तराधिकारी कानून, देवस्थानों 
के सम्बन्ध में पहले की सी हालत ( स्टेटस को? ) बना रहना, (२) 
नीकरियों के लिए योग्यता का ही मापदण्ड होना, और (३) दोनों 


लिपियों में हिन्दुस्तानी का राज-माषा, और शिक्षा का माध्यम 
होना । 


बाइसवाँ अध्याय 
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पंजाब में छोटे-बड़े सव ३६ देशी राज्य हैं। इनमें से २२ शिमला 
पहाड़ी राज्य कहलाते हैं। पहले इनके ही बारे में लिखा जाता है । 

शिमला पहाड़ी राज्य--ये राज्य प्रायः बहुत छोटे-छोटे हैं । 
इनमें से मुख्य ये हें--बशहर, भ्जा, विलासपुर ( कहलूर ), सिरमोर 
( नाहन ) आ्रादि | प्रबन्ध की दृष्टि से भारत-सरकार टेहरो की भी 
इन्ही राज्यों में गणना करती रही है, परन्तु यह वास्तव में संयुक्त प्रान्‍्त 
में है। पंजाब के इन राज्यों में कई बातों में न्‍्यूनाघिक समानता है। 
बहुत से राज्यों में अंगरेजी शासनपद्धति की भद्दो और घातक नकल 
की जाती है। कई राज्यों में केवल दिखावे के लिए भिन्न-भिन्न विभागों 
के मंत्रा तथा श्रन्य पदाधिकारी नियुक्त हैं। छोटे राज्यों के लिए यह 
निरा मज़ाक दे। इसमें बहुत द्रव्य बरबाद होता है, पर उन्हें तो बड़े- 
बड़े पदों ओर संस्थाश्रों द्वारा राज्य का बड़प्पन दिखाने से मतलब है । 
पदों को संख्या या कारय॑ निर्धारित नहीं हे। शासक जब चाहें, नया पद 
निर्माण कर देते हैं, ओर उस पर अपने किसी कृपापान्न को बैठा देते 
हैं, चाहे उसमें ययेष्ट योग्यता हो या न हो। ये राज्य छोटेन्छोटे होते 
हुए. भी दमन में कुछ कम नहीं रहे हैं। अत्याचार करने में विलासपुर 
और टेहरी के राजाओं ने सब से ज्यादह नाम पाया है। टेहरी में एक 
श्रसेम्बली है पर वह अधिकतर जमींदारों, पू जीपतियों श्रीर मध्यश्रेणी 
वालों की ही संस्था है । 

पंजाब के दूसरे राज्य--पंजाब के दूसरे राज्यों में मुख्य ये हैं-- 
पटियाला, मींद, नाभा, कप्रथला, मलेरकोटला, बद्दावलपुर, खैरपुर, 
चम्बा और सुकेत | इनमें से प्रथम तीन गञ्र्थात्‌ पटियाला, फींद और 
नाभा फुलकियाँ रियासते' कहलाती हैं। इन तीनों के शासकों का पूव॑ज 
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फूल नामक छिद्धन्जांठट था। इनके बत्त मान शासक सिक्‍ख घर्मानुयायी 
है। इनकी शासन-नीति कुछ वर्ष पहले तक बहुत-कुछ एकसी रही है । 
सन्‌ १६३१-३२ के सत्याग्रह आन्दोलन के समय इन राज्यों में नागरिक 
स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध लगानेवाला 'फुलकियां कानून! बनाया गया था, 
उसका कुछ श्रनुकरण पंजाब के अन्य राज्यों में भी हुआ । 

बहुत से राजाग्रों को दलबन्दी का रोग बुरी तरह लगा हुआ है। 
प्रायः बड़े बड़े ओोहदेदार श्रौर ग्रहलकार दो पार्टियों में से किसी एक 
में अवश्य होते हैं| वे प्रत्येक बात को दलबन्दी की दृष्टि से देख़ते हैं । 

जनता पर लगान और करों का भार बहुत अश्रधिक दे । इससे 
किसानों तथा जमीदारों को हालत बहुत खराब है। कोई उद्योगनधंघा 
पनपने नहीं पाता, पुराने घन्शे भी नष्ट होते जा रहे हैं। राज्यों को 
आ्रामदनी का एक बड़ा भाग तो राजाओं की व्यक्तिगत तथा पारिवारिक 
आवश्यकृताशत्ों की पूर्ति में ही लग जाता है। जनता की शिक्षा, 
स्वास्थ्य, चिकित्सा, कृषिन्धुधार, श्रोद्योगिक उन्नति आदि के लिए बहुत 
कम घन रहता है | 

जनता की नामरिक्र ब्वाघीनता की बात लीजिए। तरहन्तरह के 
आ।डिनेंस या फरमान नागरिक अधिकारों का श्रपहरण करने के लिए 
बने रहते हैं, जिनके कारण सार्वजनिक सभाए स्वतन्त्रतापृवंक नहीं 
हो सकतीं, भाषण नहीं दिये जा सकते, पत्र-पत्रिकाए प्रकाशित न; की 
जा सकतीं। जिन नागरिकों में स्वाभिमान होता है, जो बेगार आदि 
ग्रनुचित माँगों को स्वीकार नहीं करते, उनको किसी न किसी बहाने, 
त्रिना वारंट गिरफ़ार और नजरबन्द किया जा सकता है, तथा बहुंत॑ 
कष्ट दिया जा सकता है । 

पटियाला 


पटियाला पंजाव के राज्यों में प्रमुख है | इसका क्षेत्रफल १६४२ 
वर्गगील, श्रावादी (१६४१ की गणना के अनुसार) २० लाख, और 
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आमदनी दो करोड़ सेंतालीत लाख रुपये हैं। पंजाब के राज्यों में हृस 
राज्य का क्षेत्रफल में दुसरा और श्राय में पहला स्थान है । 

पथ्याला के शासक ब्रिटिश साम्राज्य के बड़े सहायक और समथक 
रहे हैं | भूतपूर्व महाराज मूपेन्धसिंद ने पिछुले योरोपीय महायुद्ध में 
ब्रिटिश सरकार की खूब सहायता की । सन्‌ १६१८ में ये इगलेंड गये 
और इन्होंने साम्राज्य-थुद्ध-परिषघद में भाग लिया | ये कई वर्ष नरेन्‍्द्र- 
मंडल के सभापति रहे तथा इन्होंने लन्दन के गोलमेत्र सभा के सन्‌ 
१६३० के श्रधिवेशन में राजाश्रों की ओर से भांग लिया | इनके विरुद्ध 
जनता ने दुराचार सम्बन्धी कई गम्भीर अभियोग खुले श्राम लगाये थे । 
१६३८ में इनका देहान्त हो जाने पर इनके पुत्र महाराज यादतेन्द्र सिंह 

गद्दी पर बैठे । 

शासन-प्रवन्ध और मन्त्री--शासन के विचार से राज्य 
पाँच निजामतों ( जिलों ) में विभक्त है। प्रत्येक निजामत एक नाजिम 
के अधीन है | नाजिम के नीचे दो तीन नायब नाजिम होते हैं । शासन 
सम्बन्धी सर्वाधिकार महाराज को हैं, उनके काय में सहायता देने केलिए 
मंत्रियों की एक कौंसिल है | मंत्री महाराज के ही प्रति जिम्मेबर होते हैं, 
ग्रौर तभी तक अपने पद पर रह सकते हैं, जब॒ तक महाराज चाहें। 
महाराज मंत्री-समा ( कौसिल ) के सभापति होते हैं। महाराज की 
अनुपस्थिति में प्रधान मंत्री मंत्रिसमा के अधिवेशन में सभापति का 
आसन ग्रहण करता है, वेसे वह उपसभापतति होता है। इजलास खास में 
ग्रकेले महाराज हो हैं, उन्हें मंत्रियों के निणुय रदकरने का ब्रधिकार है। 

राज्य में मंत्री नीचे लिखे हें:-- १--प्रधानमन्त्री ओर गहमन्त्री, 
२--माल मन्त्री, ३--उन्नति श्र स्वास्थ्य मन्त्री, ४--राजस्व मन्सत्री, 
५--विदेश और शिक्चा मन्त्री । अधिकांश मन्त्री पटियाला राज्य से 
बाहर के रखे जाते हैं। मंत्री तथा श्रन्य महत्वपर्ण पद प्राय: सिक्‍सखों के 
लिए सुरक्धित रहते हैं । 
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व्यवस्थापक सभा का अभाव--राज्य में कोई व्यवस्थापक सभा 
नहीं है । कानून बनाने का काम इजनास खास के सुपुद हे । सन्‌ १६३८ 
में त्व० महाराज ने व्यवस्थापक समा सम्बन्धी विधान बनाने के लिए 
एक कमेटी नियुक्त की थी, परन्तु वह केवल राजनीतिक विभाग तथा 
जनता को भ्रम में डालने कौ कागजी कायबाहौ थी। मद्दाराज का 
देहान्त हो जाने पर वह समास हो गयी । मह्ायुद्ध बन्द हो जाने पर 
अक्तूबर १६४५ में सरकारी खूचना प्रकाशित की गयी कि नो भेम्बरों 
की कमेटी राज्य के वेघानिक सुधारों के विषय में रिपोर्ट देने के लिए 
नियुक्त की जायगी | कमेटी के सदस्य ऐसे रखे गये जो जनता के भावों 
झोर श्राकांक्षाओं से श्रपरिच्ित ये और जिनमें ननता का कोई विश्वास 
नहीं था | 

ल्याय प्रबन्ध--न्याय विभाग चीफ-जस्टिस के नियंत्रण में हे । 
हाईकोट में चीफ-जस्टित को मिलाकर पाँच जज हैं। चीफ-जस्टिस 
प्रबन्ध सम्बन्धी काम भी करता है। एक न्याय-कमेटी नियुक्त 
है, जो अपील की सब से ऊँची अदालत का काम करती हे। इस 
कमेटी में कभी-कभी सिफ एक ही सदस्य होता है। न्यायकर्ता स्वतंत्र 
नहीं है । अनेक दशाओओं में शासन और न्यायकाय एक ही श्रोद्ददेदार 
के हाथ में होता है। वह फेसला आजादी से नहीं दे सकता; उचित 
न्याय द्वोने में बहुत बाधा होती है | 

स्थानीय स्वराज्य--राज्य में कोई म्युनिसिपल कानून नहीं है । 
केवल पटियाला शद्दर में एक सरकारी म्युनिसपेलटी है । इसमें जनता 
के निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है, सरकारी और नामजद व्यक्ति ही हें। 
सन्‌ १६३६ में राज्य में पंजाब का १६१३ का छोटा कस्बा-कमेटी-कानून 
कुछ काट-छाँट करके जारी किया गया । यह ऐसे कस्बों में लगा, जिन 
की आ्राबादी ५,००० या इससे अ्रधिक थी, यही कानून भटिंडा ओर 
नारनौल नगरों में लगा, यद्यपि इनमें से प्रत्येक की आबादी २४,००० 


१६ 
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के लगभग है। इन कमेटियों में सरकारी आदमियों का बोलबाला 
रहता है | इनकी कोई स्वतत्र आय नहीं है। चुड्ी की आमदनी भी 
सरकारी खजाने में चली जाती है । 

हरेक 'ज़ेल? में पंचायते और देहात-सुधार कमेटियाँ हैं, जिन्हें 
१००) ० तक के दीवानी मामलों का अधिकार है। यह व्यवस्था 
पंचायत-कानून द्वारा लगभग पेंतालीस वर्ष हुए की गयी थी | यद्यपि 
सन्‌ १६४४ में कुछ परिवरतंबन किये गये हैं, श्रमी तक वाघ्तविक सुधार 
नहीं हुआ | इनका कार्य छोटी-छोटी वेतन पानेबराले सरकारी कमचा- 
रियों के सुपुर्द है, और इनके द्वारा जनहितकारी कार्य नहों हो रहा है । 

शिक्षा ओर स्वास्थ्य अआादि--राज्य में सिर्फ दो कालिज तथा कुछ 
हाई स्‍कूल ओर मिडल स्कूल श्रादि हैं। कन्याओं की शिक्षा के लिए 
अलग संस्थाएँ हैं। कुछ प्राइवेट स्कूलों को राज्य की औ्रोर से सहायता 
मिलती है। राज्य ने खवालसा कालिज अमृतसर, हिन्दू विश्वविद्यालय 
काशी, सिक्ख कन्या महाविद्यालय फिरोजपुर, तिव्विया कालिज देहली 
श्रादि को समय-समय पर श्रच्छी सहायता दी है। परन्तु स्वयं पटियाला 
राज्य में शिक्षा-प्रचार की बहुत उपेक्षा है | देहातों में नढकों के स्कूल 
बहुत कम हैं, और लड़कियों के लिए तो प्रायः हैं ही नहीं । राज्य में 
कुल मिला कर मुश्किल से चार फी सदी आदमी शिक्षित है। 

सावंजनिक स्वास्थ्य की अलग व्यवस्था नहीं है, यह चिकित्सा विभाग 
के साथ मिला हुआ है | सिर्फ पटियाला शद्दर तथा जिलों के केन्द्रीय 
स्थानों में अस्पताल ओर शफाखाने हैं उनको भी दशा श्रच्छी नहीं | 
देहातों में तो शफाखाने हैं ही नहों | जनाना श्रस्पताल राज्य भर में एक 
ही है | करों की अधिकता के कारण राज्य की आ्रामदनी बढ़ी हुई है । पर 
जहाँ सिर्फ , महाराजा और उनके परिवार के लिए कुल मिलाकर 
अ्रठारह-बीस लाख रुपये खचकर दिये जाते हैं, बीस लाख जनता की 
शिक्षा स्वास्थ्यादि के लिए चौदद-पन्द्रह लाख 5० ही खर्च होते हैं । 
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बजट पर जनता का कोई नियंत्रण नहीं है, वह प्रकाशित ही नहीं होता । 
विशेष वक्तव्य--हाल में ( सन १६४७ ) पटियाला महाराजा ने 
एक श्रन्तःकालीन सरकार के निर्माण की धोषणा की हे, इसमें चार 
मंत्री होंगे, जिनमें से दो गेर-्सरकारी होंगे, [ यह ज़रूरी नहीं कि वे 
निर्वाचित या लोक प्रिय हों ]--मद्दाराज ने श्रपने तत्वावधान में पर्ण 
उत्तरदायी शासन के गघार पर राज्य फे लिए. विधान बनाने का 
निश्चय प्रकट किया है ; यह शअ्रप्रेल १६४२ तक प्रा होगा !|! 


तेहसवाँ अध्याय 
पश्चिमत्तर भारत के राज्य 


भारत के पश्चिमोत्तर भाग में आठ राज्य हेँं--पश्चिमोत्तर सीमा 
प्रान्त में ५, ओर बलोचिस्तान में ३। सीमा प्रान्त के राज्यों में यद्याप 
जनधंख्या ओर श्राय दौर की अंधे है, क्षेत्रफल में चित्राल बड़ा है | 
इसकी सीमा अफगानिस्तान और रूस से मिली होने के कारण इसका 
महत्व भी अधिक है। इसका त्षेत्रफल ४००० वर्गमील, जनसंख्या एक 
लाख से श्रघिक, श्रौर वार्षिक श्राय साढ़े तीन लाख रुपये है । पहाड़ी 
प्रदेश है, हाँ घाटियाँ बहुत उपजाऊ हैं। शासक का पद 'मेहवतरः हैं | 

कलात 

यह राज्य वलोनिस्तान में ही नहों, पश्चिमोत्तर भारत भर में प्रमुख 
है। यह मारतबष' के उन तीन राज्यों में से है, जिनका क्षेत्रफल 
१०,००० वगमील से अ्रधिक हे ।६8४ ( खरोँ सहित ) इसका क्षेत्रफल 
५४,७०० वर्गमील, जनसंझुया सवा तीन लाख और बापिक आय सवा 
मोलह लाख रुपए है | 





अज्षेत्रफल की दृष्टि से मारतवर्थ में सबसे बढ़ा राज्य कश्मीर, और उससे 
छोटा दैदराबाद है। तीसरा नम्बर कलात का दो है । 
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शासन-प्रबन्ध --रा जवश सुन्नी मुसलमान हैं, और शासक का पद 
खान! है। कलात कई कबीलों ( उपजातियों ) का समूह है, उनके 
सरदार कलात के खान को प्रधान मानते हैं। खान की अधघीनता में 
राजप्रबंध वजीर-श्राजम ( प्रधान मंत्री ) द्वारा होता है, जिन्हें 
वजीरों (मंत्रियों ) से सहायता मिलती है। मंत्रियों को माल, 
सावंजनिक निर्माण-कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा, तथा 
न्याय विभाग सुपुर्द हैं। इन पदाधिकारियों के श्रतिरिक्त, खान की एक 
स्टेट कोंसिल है, इस में मुख्यन्पुखय सरदार होते हैं। सब मद्टत्व के 
विषयों पर इस कोंसिल को सलाह ली जाती है। दीवानी ओर फौज- 
दारी मामलों का फैसला 'जिर्गा? प्रथा के अनुसार होता है, जिसका 
ग्राधार रिवाजी कानून हे। अपील वजीर-आजम के यहाँ या स्टेड- 
होंसिल में होते हैं, ओर दया के लिए प्रार्थनापत्र खान की सेवा में भेजा 
जाता है। राज्य के चार भाग मुख्य हें--सरवान ( उच्च प्रदेश ) 
फ्रालावान ( निचला प्रदेश ) कछी और मकरान | प्रत्येक भाग एक 
व्जीर या नायब वजोर के अश्रधीन है | जहाँ जमीन सैनिक सेवा की 
शत पर, बिना मालगुलारी, दी हुई है, वहाँ सरदार अपने-अपने कबीले 
के उचित प्रबन्ध के लिए खान के प्रति उत्तरदायी होते हैं। माजगुजारी 
दैनेवाले क्षेत्र नियाबत” कहलाते हैं, इनमें प्रबन्ध के लिए जो श्रधिकारी 
हते हैं, उन्हें मस्तोफी कहा जाता है | 

मकरान में बहुत सा समुद्र-तंट है, श्रोर राज्य पलनी ओर जीवानी 
के बन्दरगाहों पर श्रपना आयात-निर्यात-कर वयून करता है। राजधानी 
कलात नगर है, परन्तु साल में लगभग चार महीना खान धादर ( कछी 
प्रान्त ) में रहता है । 


चोबीसवाँ अध्याय 
काठियाबाड़ ओर गुजरात के राज्य 


[भावनगर और बड़ीदा] 


[१] 

काठियावाड़ के राज्य--काठटियावाड़ प्रदेश में छोटेन्बड़े कुल 
मिला कर २८७ राज्य हैं | राज्यों को संख्या इस प्रदेश में सबसे अधिक 
है | यह संख्या कुल देशी राज्यों की आधी के लगभग है। इनके 
आकार तथा शासन में बहुत विभिन्नता है । कुछ वहुत बड़े हैं तो श्रघि- 
कांश राज्य अत्यन्त छोटे हैं। एक ओर कबच्छु का राज्य है, जिसका 
ज्ञेत्रलल ८२५० वर्गमील, श्रोर जनध्ंख्या सवा पाँच लाख है; दूसरी 
श्रोर विजानोनेस राज्य का क्षेत्रफल एक-तिहाई वर्गमील से भी कम है, 
सन्‌ १६३१ की मनुष्यगणना के श्रनुमार यहाँ केवल २०६ श्रादमी रहद्दते 
थे ।& इसी प्रकार जहाँ भावनगर की वाषिक आय सवा करोड़ रुपये 
हैं विजानोनेस की केनल पांच सो रुपये ही है। यही नहीों, कुछ रिया- 
सततें एक-एक वगमील क्षेत्रफल की होते हुए भी दो-दो तीन-तीन॑ हिस्से- 
दारों में विभक्त हैं| पुरानी भारत-सरकार की नीति के कारण काठी 
राज्यों को अपने बंदरगाहों की उन्नति करने में बहुत बाधाएँ रहीं, तो भी 
घीरे-घीरे उनकी उन्नति हुई हे | 

काठियाबाड़ की प्रमुख रियासतें माबनगर, गोंडल, नवानगर, और 
जूनागढ़ है| इनमें से गोंडल की विशेषता यह है कि पिछुले वर्षों में 
यहां जनता बहुत से करों से मुक्त कर दी गयी है, श्रव लोगों पर प्रायः 
कोई कर नहीं लगता । परन्तु यह होते हुए इस प्रदेश की दूसरी 
.._ $ इस राज्य कौ सन्‌ १९४१ की जनसंख्या के भ्रंक महाँ मिल सके । 
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रियासतों की तरह यहां एकतंत्री शासन है, वह राज्य के व्यक्तित्व पर 
निभर है, जनता के प्रति उत्तरदाई नहीं । 

ग्रागे भावनगर की शासनपद्धति दी जाती है । 

मावनगर 

यह राज्य काठियाबाड़ प्रायद्वीप में खम्भात की खाड़ी पर है | 
इसका त्षेत्रफल २६६१ वर्गमील, जनसंख्या ५ लाख से अधिक और 
वाषिक आय लगभग दो करोड़ रुपये हैँ | इस राज्य की प्रधानता इसके 
बन्दरगाहों के कारण है | उनके द्वारा कई करोड़ रपये का माल देश में 
आता है | राजघानी भावनगर नाम का ही नगर है। यहाँ के शासक 
गोहल राजपूत हैं । 

शासन ओर व्यवस्था--महाराजा साहब दौवान की सहायता से 
शासन करते हैं। यहां भावनगर प्रज-परिषद सन्‌ १६२३ से संगठित 
है, ओर उत्तरदाई शासन के लिए आन्दोलन करती रही है, तथापि 
राज्य में शासन-सुधारों को गति बहुत धीमी रही है | सन्‌ १६४२ में 
कुछ विभाग एछ मंत्री को सॉपना स्वीकार क्रिया गया। व्यवस्थापक 
सभा में ५५ सदस्य होते हें-३३ निर्वाचित और २२ नामजद । यह 
कितना अ्रसंतोषजनक है, यह स्पष्ट ही है । 

न्याय प्रवन्ध--फोजदारी के प्रामलों का फेसला करने के लिए 
मजिस्ट्रेयों की अदालतें, सेशन कोट; श्रोर श्रपील सुनने वाली अदालतें 
हैं। इसी प्रकार दीवानी की प्रारम्मिक (आरितजिनल) अ्रधिकार वाली 
तथा अश्रपील सुनने वाली संस्थाएं हैं । 

स्युनिसपेलटियाँ--म्युनिसपेल टियों में केवल भावनगर शहर की 
म्युनिसिपेलटी का प्रवन्ध अधिकांश में जनता को सोंपा गया है। 

ग्रन्थ म्युनिसपेलटियाँ प्रायः सरकारी संस्थाएँ हैं, ओर राज्य के ग्वच 

से चलती हैं । 

शिक्षा--शिक्वा-प्रचार की ओर गत वर्षों में श्रच्छा ध्यान दिया 
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गया है। राज्य में एक कालिज तथा कुछ द्ाई स्कूलों के श्रतिरिक्त 
कितनी ही सरकारी अथवा सरकार द्वारा सहायता-प्राप्त शिक्षा संस्थाएँ 
हैं। राज्य के जो विद्यार्थी राज्य से बाहर शिक्षा पाते हैं, उन्हें सहायता 
दी जाती हैं | लड़कियों की शिक्षा के लिए अलग स्कूल हैं | दरिजन 
विद्याथियों को शिक्षा-प्राप्ति की बहुत सी सुविधाएँ हैं । 

इस राज्य के 'स्टेट बेंक? में काफी रुपया जमा है। भावनगर तथा 
अन्य देशी राज्यों की जनता के अतिरिक्त, प्रान्तों की, एवं भारत- 
वर्ष से बाहर (जंजीबार, ब्रिटिश पूर्वी ग्रफ्रीका, और स्टेट सेटलमेंट) की 
भी जमा इसमें रहती है । 


किसानों की ऋण-मुक्ति--इस राज्य के दीवान सर प्रभाशंकर 
पट्टनी ने माल्ूम किया कि राज्य भर के किसानों पर ८६ लाख रुपया 
ऋण हे। उन्होंने महाजनों को एक्रमुश्त तीस लाख झरुपये राज्य 
से देकर किसानों को ऋण-समुक्त करा दिया और यह रुपया किसानों से 
किश्तों में बयूल कर लिया । स्मरण रददे कि किसान अ्रपने ऋण पर पहले 
लाखों रुपये केबल यूद में ही दिया करते थे, अ्रव उन्हें इससे छुट्टी 
मिल गयी । इसके अ्रतिरिक्त, राज्य की श्रोर से कृषि-बें कों श्रोर सहकारी 
साख-समितियों की भी यथेष्ट व्यवध्या की गयी | इससे उनकी आ्िक 
दशा में बहुत सुधार दुआ और खेती श्र्डी तरह होने लगी। राज्य 
ने यह भी व्यवस्था कर दी कि मालगुजारी वसुल करने की निर्धारित 
तारीख के सम्बन्ध में तो नियम है, उसका कठोरता से पालन न किया 
जाय; वरन्‌ उसमें ऐसी ढील रहे जिससे किसानों को सुविधा रहे । 

खेद है कि जिस राज्य ने जनता की उन्नति के लिए ऐसा कार्य किया, 
वह भी शासन-सुधारों में समुचित प्रगति का परिचय नहीं दे रहा है | 


[२] 


गजरात के राज्य--गजरात में ८२ राज्य हैं; क्षेत्रफल जनसंख्या 
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ओर आय की दृष्टि से इनमें से बारह ही कुड महत्व के हँं--बड़ोदा, 
बालसिनोर, बॉसड़ा, बरिया, केम्बे, छोटा उदयपुर, धरमपुर, जोहर, 
लूनाबाड़ा, राजपीपला, सचिन ओर सन्त; इनमें बड़ोदा प्रमुख हे | शेष 
सत्तर राज्य बहुत छोटे-छोटे हैं, यहाँ तक कि कितने ही राज्य ऐसे हैं, 
ज्ञिनमें से एक-एक का क्षेत्रफल एक वर्गमील श्रोंर जनसंख्या सो से भी 
कम है | इन राज्यों की स्थिति ओर समस्याएँ काठियावाड़ के राज्यों 
की ही तरह है । 
बड़ोदा 

इस राज्य का ज्षेत्रफल आठ हजार व्गमील, ओर जनसंख्या २४ 
लाख से अ्रधिक है । इस राज्य के पाँच भाग हैं, उनके बीच में प्रान्तों 
तथा अन्य देशी राज्यों के कुछ भाग आरा गये हैं। बड़ोदा उन 
बहुत थोड़े से राज्यों में है; जहाँ ग्रोद्योगिक और व्यावधायिक उन्नति 
का यथेष्ट क्षेत्र हो। यहाँ वाषिक श्राय लगभग साढ़े चार करोड़ 
रुपये हे । 

शासन--सन्‌ १६४० की घोषणा के अनुसार राज्य की प्रबन्ध- 
कारिणी सभा में दीवान के अश्रतिरिक्त तीन अ्रन्य सदस्य द्वोते हैं, जिनमें 
से एक घारा सभा (व्यवल्यापक समा) के निर्वाचित सदश्यों में से चुना 
हुश्रा होता हे | गेर-सरकारी सदस्य अपने पद पर धारा सभा के जीवन- 
काल अर्थात्‌ तीन साल तक रहता है | शासन-कार्य भिन्न-भिन्न भागों 
में विमक्त है, और उन पर नियमानुसार विविध अश्रधघिकारी 
नियत रहते हें । 

व्यवस्थापक सभा--बड़ोदा राज्य में घारा समा ( लेजिस्लेटिव 
कौंसिल ) की स्थापना सन्‌ १६०८ ई० में की गयी थी। उस समय 
इसमें २७ सदध्य थे, जो सबके सब नामजद होते थे। सब्र सदस्यों 
का नामजद किया जाना बहुत चिन्तनीय रहा | अ्रन्त में महाराज 
प्रतापसिंद जी ने घारा सभा के सुधार पर विचार करने के लिए एक 
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कमेटो नियुक्त की | पश्चात्‌ सन्‌ १६४० में नया विधान बनाया गया, 
उसके अनुसार घारा सभा में सभापति ( दोवान ) सहित ६० सदध्य 
होते हैं--३७ निर्वाचित और २३ नामजद । नामजद सदस्यों में से ६ 
सरकारी और १४ गैर-सरकारी द्ोते हैं । निवाचक संघ संयुक्त हैं | 

धारा सभा का सभापति दीवान द्वोता है। उपसभाषपति (डिप्टी 
प्रेसीडेन्ट) घारा सभा द्वारा निर्वाचित होता है | सभा के गैर-मरकारी 
सदस्यों में से दो ब्यक्ति महाराजा ताहब्र द्वार पालिमेन्टरी सेक्रेटरी 
नियुक्त किये जाते हैं । 

महाराजा साहब का राजपरिवार, सेना, रियासती ऋण, तथा अन्य 
राज्यों से की हुई संधियों का विषय व्यवस्थापक सभा के क्षेत्र से बाहर 
हैं। इसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था की गयी है कि धारा सभा में 
उन श्रन्य विषयों पर भी विचार न होगा, जो समय-समय पर महदारात्ा 
साहब निश्चय करें | यह नियम बहुत व्यापक है, और इससे धारा 
सभा के अधिकारों पर भारी श्राघात होता है| बड़ोदा जैसे उन्नत राज्य 
में इसका होना बहुत खटकता है । 

ल्याय--राज्य की न्याय सम्बन्धी सर्वोच्च संस्था हाईकोट ( वरिष्ट 
न्यायालय) है | इसके फेसलों की अपोल कभी-कभी महाराज साहब के 
पास की जाती है, जो 'हजूर न्‍्याय-सभा” के परामर्श से फैसला करते 
हैँ। हाईकोर्ट में तीन जज हैं | राज्य में जिलों की श्रदालतें,तथा श्रधीन 
अ्रदालतें हैं | न्‍्याय-कार्य शासन से प्रथक है । 

प्राग्तीय शासन--शासन-प्रबन्ध के लिए राज्य पाँच '्रान्तों? में 
विभक्त है । इन प्रान्तों को हमारी दृष्टि से ज़िलि ही कहना ठीक होगा | 
ग्रस्तु, प्रत्येक 'प्रान्त” के अन्तर्गत कुछु महाल और पेट-महाल हैं । 
ग्रामों में पंचायतों का यशेष्ट सद्भठन दे | 

शिक्षा आदि -शिक्षा और समाज-सुधार में यह राज्य ब्रिटिश 
भारत से भी आ्रागे रहता आया है | प्रारम्मिक शिक्षा अ्रनिवाय शोर 
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निश्शुल्क करने का भ्रीगणेश सर्वप्रथम यहाँ सन्‌ १८६३ ई० में परी- 
छार्थ एक जिले में किया गया था। पीछे सन्‌ १६०६ ई० में इसे 
व्यापक किया गया | बड़ोदा अपने पुस्तकालय एवं व्यायामशाला के 
लिए सकत्र प्रसिद्ध है। इस राज्य में १३ प्रतिशत व्यक्ति पढ़े-लिखे हैं । 
बालिग व्यक्तियों की निरक्षरता निवारण करने का भी प्रयत्न किया जा 
रहा है | समाज-सघार के कई कानून--बाल-विवाह निषेष कानून, 
जातीय श्रत्याचार निवारण कानून, श्रादि बनाये गये हैं। खेती की 
उन्नति के लिए गाँवों में खूब प्रचार किया जाता है | 

इससे यह स्पष्ट है कि बड़ोदा एक उन्नत और प्रगतिशील राज्य 
है| परन्तु खेद है कि इस राज्य में भी प्रजा की आर्थिक और 
नागरिक स्थिति अच्छी नहीं रही है | 


लसकलबन+ं» ब्रा .वकामकन-++नननानट, 


पत्चीसवाँ अध्याय 


राजपूताने के राज्य 
१ बीकानेर, जोधपुर, मेवाड़, जयपुर ओर शादहपुर ] 


राजस्थान के अधिकांश राजाओं ने भीलों, मीणों, योधेयों और 
जाटों के गणतन्त्रों को वेशक अपनी तलवार के जोर से निर्द॑यता- 
पूर्वक खत्म कर दिजा। पर उनके खुद का बुथाभिमान मी मुगल 
बादशाहों, मराठा सेनापतियों और अंगरेज बनियों के आगे न टिक 
सका | --विजयसिंद 'पथिक! 

साधारण परिचय--राजपूताने में इस समय छोटे-बड़े तेईस 
राज्य हैं --उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, बूं दी, कोटा, अलवर, 
भरतपुर, घोलपुर, डुंगरपुर, भालावाड़, करौली, बाँसवाड़ा, किशनगढ़, 
पालनपुर, परतावगढ़, शाहपुरा, सिरोही, टोंक, बांसवाड़ा, जैसलमेर, 
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कुशलगढ़ ओर लावा । पहले यहाँ केवल तीन ही राज्य थे--(१) 
मेवाड़, (२) मारवाड़ और (३) श्रामेर ( जयपुर )। समस्त राजपूताना 
इनके ही अ्रधीन था । इस समय जो २३ राज्य हैं, वे यातो इन्हीं 
राज्यों के तत्कालीन राजाओं के वंशजों के स्थापित किये हुए हें, 
या वे उनकी जागीरें थीं, जो पीछे स्वतन्त्र हो गर्या। राजपूतान के 
वर्तमान राज्यों में से दो ( भरतपुर और घौलपुर ) में राजवंश जाट हैं, 
दो ( टोंक और पालनपुर ) में मुसलमान हैं, और शेष १६ में राजपूत 
हैं | लम्बाई-चोड़ाई की दृष्टि से यहाँ सबसे बड़ा राज्य माश्वाड़ हे, 
ओर जनसंख्या की दष्ट से जयपुर | लावा दोनों दृष्टियों से सबसे 
छोटा है । 

शिक्षा आदि--शिक्षा के विचार से राजपूताना बहुत पिछड़ा 
हुआ हे। यहाँ के जिस भालावाड़ राज्य में सबसे अधिक शिक्षित 
व्यक्ति हे, वहाँ भी उनकी संख्या कुल आबादी की सिर्फ श्राठ फी सदी 
है | कई वर्षो' की चर्चा के बाद जनवरी १६४७ में, जयपुर में राज- 
पूताना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई । भारतवर्ष में यही ऐसा विश्व- 
विद्यालय है, जो कई रियासतों के सगठन का परिणाम है | इस वर्ष 
उदयपुर में महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है । 

राजपताने के राज्यों में भाषा, रहन-सहन, संस्कृति, इतिहास 
आदि की दृष्टि से बहुत-कुछ एकता है। यदि राजा लोग संगठित होरर 
जनता की उन्नति में लगे तो शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्राजीविका, न्याय-प्राप्ति 
अदि को विविध सुविधाएँ सहज हो सकती हैं । 

जागीरी प्रथा--राजपूताना में जागीरी प्रथा बहुत है, यहाँ तक 
कि जोधपुर राज्य के श्रस्ती फी सदी हिस्से में जागीरदारी है। जागीर- 
दारों के अ्रधिकार भिन्न-भिन्न राज्यों में तरह तरह के हैं | भिसा९ के तोर 
पर जोधपुर राज्य में ठिकानों के दो भेद हें-- श्रर्त यारी और बेश्रख्तयारी। 
बेश्रस्तयारी ठिकानों को न्याय ओर शासन सम्बन्धी श्रधिकार नहीं हे । 
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इनमें अदालतें ओर पुलिस आदि राज्य की ही होती है। अख्तयारी 
ठिकानों की शब्रपनी पुलिस तथा अ्रदालतें होती हैं। श्रदालते तीन 
श्रेणियों की रहती हैं। प्रथम श्र णी की जागीरी अदालत ६ मास तक 
की सजा के योग्य फौजदारी मामले सुन सकती है, ४०० रु० 
तक जुर्माना कर सकती है तथा एक हदृज्ञार 5० तक की दीवानी डिगरी 
जारी कर सकती है । उत्तराधिकारी शआ्रादि के श्रन्य दीवानी मामलों में 
इन्हें सबजजी के अधिकार होते हैं | दुसरी श्रोर तीसरी श्रेणियों की 
अदालतों के अधिकार क्रमश/ कम हैं । 

जागीरदारों के इन श्रधिकारों के कारण, जनता पर बहुत कुशासन 
होता है, और उससे बहुत से गेर कानूनी कर, लाग, तथा बेगार आदि 
ली जाती है | राजपूताने में शिक्षा का प्रचार कम होने, तथा उद्योग: 
धंधों आदि की उन्नति न होने का एक प्रधान कारण जागीरदारी प्रथा 
भी है | इस प्रथा के कारण राजाश्रों की जागीरी इलाकों से श्राभदनी 
कम होती है, ओर जागीरदार स्वयं शअ्रपने क्षेत्र में कोई उन्नति का कार्य 
करना नहीं चाहते । यही नहीं, वे नागरिकों के साधारण अ्रधिकारों का 
श्रपहरण करते हैं, ग्रोर उन्हें तरह-तरह के कष्ट देते हैं। राजा लोग 
कुछ तो वेसे ही सुधारक मनोव्रत्ति के नहीं हैं, और प्रायः जागीरदारों 
का पक्ष लेते हैं; फिर उनमें इतना साहस नहीं है कि वे जागीरदारों कौ 
शक्ति का विरोध करके इन ज्षेत्रों में कुछ उन्नतिमुलक कार्य करे । 
परिस्थिति यहाँ तक चिम्तनीय है कि गुलामी की प्रथा, कानून द्वारा 
बन्द की जाने पर भी व्यवह्दार में प्रचलित है। जागीरी इलाकों 
में कई जातियों की लड़कियाँ दहेज में घन को तरह दे दी 
आंती हैं, और इसके विरुद्ध कोई कायवाही नहीं की 
जाती | 

अब नमूने के तौर से राजपूताने के कुछ श्रलग-अ्रलग राज्यो की 
शासनपद्धति दी जाती है । 
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बीकानेर 


इस राज्य का क्षेत्रफल २३,३१७ वर्गमील है। विस्तार को दृष्टि 
से इसका भारतवषं के सब राज्यों में सातवाँ और राजपूताने में दूसरा 
नम्बर है । जनसंख्या (१६९४१ की गणना के अनुसार) १२,६२,६३८ 
ग्रोर वषिंक आय तीन करोड़ र० से अ्रधिक हे । 

महाराजा श्री० गंगासिंद (१८८७-१६४३) ने बिटिश सरकार की 
खैरख्वाही, प्रभावशाली भाषणों और जनता के दमन में बड़ा नाम 
पाया । आप नरेन्द्र मंडल के प्रथम चांसलर थे | सन्‌ १६४३ में आपके 
पुत्र श्री सादू लखिंद्द जी गद्दी पर बैठे । 

शासन-प्रबन्ध--महाराज के मंत्री निम्नलिखित हैंः--(१) प्रधान 
मंत्री (२) रेवन्यू (माल) मंत्री (३) होम (ग्रह) मंत्री (४) आर्मी (सेना) 
मंत्री (३) पी० डब्ल्यू० (सावंजनिक निर्माण) मंत्री (६) कालोनाइजेशन 
(उपनिवेश) मंत्री | अन्तिम मंत्री का सदर मुकाम गंगानगर है। दुसरे 
बीकानेर में रहते हैं, ये बहुत कम शिक्कित हैं, प्रायः सब राजपूत, ओर 
महाराजा के रिश्तेदारों या सरदारों में से होते हैं | मंत्रियों को महाराजा 
अ्रपनी इच्छानुर नियुक्त तथा बरखास्त करते हैं। ये व्यवस्थापक सभा 
के प्रति उत्तरदाई नहों हैं, उसका इन पर कोई नियंत्रण नहीं है। 
प्रत्येक मंत्री को अपनेन््रपने विभाग में किसी कमंचारी को रखने, 
निकालने, उस पर जुर्माना करने या उसे मुश्रत्तल करने (कुछ समय 
के लिए, काम से हटाने) का अ्रधिकार है। परन्तु वास्तव में सारे अधि- 
कार प्रधान मंत्री की सलाह पर निभर हैं, जो प्रायः स्वयं मद्दाराज का 
कुठुम्बी, श्रोर कॉसिल में श्रत्यन्त प्रभावशाली होता है | के 

व्यवस्थापक सभा--यहाँ व्यवस्थापक सभा ( “असेम्बली? ) की 
स्थापना सन्‌ १६१३ में हुई थी | परन्तु मुद्त तक इसका सगठन पुराने 


शवीका नेर के गैर-राजपूतों को प्रायः इस पद पर काम करने का अवसर नहीं 
दिया जाता | 
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ढेंग का ही रहा--नामजद सदस्यों की अधिकता रही और निर्वाचन 
अप्रत्यक्ष अ्रर्थात्‌ म्युनिसपेलटियों, जिला बोर्डों , जमीदार बोर्डो द्वारा 
या मुट्ठी भर सरदारों द्वारा होता रहा। सन १६४५ से इसके ५१ 
सदस्यों में से २९ निर्वाचित होते हैं। सभा को सावंजनिक मर्दों पर 
बहस करने, तथा कटोती का प्रस्ताव पेश करने का अधिकार है । 
परन्तु २६ निर्वाचित सदस्यों में से तीन स्थान जागीरदारों के लिए है 
और निर्वाचन प्रणाली बहुत दूषित हे। इस प्रकार सभा सार्वजनिक 
भावनाएं यथेष्ट रूप में प्रकट नहीं करती ओर उसके सदस्यों में से तीन 
का सरकारी विभागों में अंडर-सेक्रेटरी होना भी विशेष उपयोगी नहीं 
होता | 

सभा के अधिवेशनों में समापति का पद प्रधान मंत्री ग्रहण करता 
है। सभा के अधिकतर मेम्बर अ्रयोग्य और जी-हजूर होते हैं। निदान, 
इसे “व्यवस्थापक सभा? कहना अशुद्ध है। इसके अनेक प्रस्ताव तो 
शोक, बधाई या, राजभक्ति के ही होते हैं। इसमें प्रश्नों का संतोषजनक 
उत्तर नहीं मिलता, और इसकी कार्यवाही भी मद्दौनों बाद छुपती है। 

व्यवस्थापक सभा का आ्राय-व्यव-अ्नुमान पत्र ( बजट ) पर कुछ 
नियन्त्रण नहीं है। बजट प्रतवर्ष बनता ज़रूर हे। पर यह आवश्यक 
नहीं कि वह समय पर ही बने । उस पर बहस हो सकती है, परल्तु प्रायः 
मेम्बरों को उसकी ग्रालोचना करने का साहस नहीं होता । बजट पर 
मत तो लिये ही नहीं जाते । श्रोर, यदि कोई मेम्बर उसके बिधय में 
कोई सुझाव उपस्थित भी करे तो उसके सम्बन्ध में श्रन्तिम-निर्ण य 
का अधिकार तो प्रधान मंत्री श्रथवा महाराज साइब को ही होता है । 
महाराजा साहब कितना ही ख्च कर डालें, उन पर कोई नियन्त्रण नहीं 
है। उन्हें लाखों रपये की निजी श्रामदनी होती है, वह वजट में दिखायी 
ही नहीं जाती | 

स्याय--न्याय-पद्धति के लिए राज्य में प्रायः ब्रियिथ भारत की 
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भद्दी नकल की जाती है | सब से उच संस्था यहाँ जुड़ीशल कमेटी है। 
इसमें हाईकोट के फैसलों की अपील सुनी जाती है। इस कमेटी में 
सात सदस्य हैं, जिनमें से कानून का शान सिर्फ तीन-चार को ही होता 
है। फिर, इसमें प्रन्‍न्ध विभाग के अधिकारियों की खासी संख्या रहती 
है| इस दशा में राज्य के न्याय विभाग के स्वतन्त्र और निष्पक्ष होने 
का दावा सवंथा निस्सार है | जुड़ीशल कमेटी के अधीन हाईकोट है, 
उसके नीचे जिले की श्रदालते' सेशन कोट और मुन्सिफी ग्रादि है। 
यहाँ के न्याय करनेवालों पर प्रधान मंत्री और महाराज का प्रभाव 
नियमानुसार पड़ सकता है। साधारण मामलों में न्याय जल्दी या देर 
में होना सिफारिश, रिश्वत, या हाछिम की दिलचस्पी गश्रादि पंर 
निर्भर है । 

स्थानीय स्वराज्य-सन्‌ १६३७ से राजघानी ( बीकानेर नगर ) 
की म्युनिसपेलटी को छोड़कर और सब म्युनिसपेलटियों को सभापति 
चुनने का अधिकार दे। पर अब तक उनके भी सभापति तहसीलदार 
या नाजिम ही रहे हैं। मई १६४७ से यह घीषित किया गया है कि 
भावी चुनाव के बाद राजधानी की म्युमिसपेलटी का भी अपना 
सभापति निर्वाचित करने का अ्रधिकार होगा। राजधानी में एक 
कारपोरेशन? बनाने का विचार है, जिसमें सरकारो नौकर नामज़द नहीं 
होंगे, ओर नवे चुनाव में खड़े हो सकगे | श्रन्य म्युनिसपेलटियों में 
भी श्रव तहसीलदार या नाजिम सभापति नहीं होंगे । म्युनिसपल बोंर्डों 
को कुछ कर लगाने का अधिकार है, पर वे सरकारी मदद से काम 
चलाते हैं, इससे वे सीधे सरकार के नियंत्रण में रहते हे। बीकानेर 
राज्य में जिला-बो्ड बहुत ही कम है। 

शिक्षा, स्वास्थ्य आदि्--हिन्दू विश्वविद्यालय काशी, आदि के बड़े 
सहायक दोने के कारण स्व० महाराज शिक्षा-प्रेम के लिए दूर-दूर प्रसिद्ध 
थे परन्तु बीकानेर राज्य में शिक्षा का प्रचार बहुत कम किया गया। 
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राज्य की संस्थाओ्रों से, विशेष लाभ राजपूतों का चाहा जाता है। यह 
तो राज्य में शिक्षा-प्रचार के कई एक प्राइवेट उद्योग चल रहे हैं, 
ग्रन्यधा, यदि जनता केवल राज्य के भरोसे रहती तो बहुत दी 
अंधकार होता | राज्य की आ्राय का सिफ अट्राइसवां हिस्सा शिक्षा पर 
खर्च होता है राष्ट्रीय भावनाश्रों से दुर रखने लिए विद्यायियों पर कड़ी 
निगाह रखी जाती है । 

राज्य में स्वाध्थ्य, सफाई, सड़कों ओर पीने के पानी का प्रबन्ध 
राजधानी को छोड़ बाहर बहुत ही कम है। उद्योग धघन्धों की उन्नति 
न होने से सर्वताधारण की श्राजीविका का मुख्य साधन खेती है । 
किसानों पर नाना प्रकार की लागे तथा अन्य कर लगे हुए हैं। इसके 
फल-स्वरूप 'हजारों बीकानेरी किसान भूखे व फटे चौथड़ों में, काम की 
तलाश में हिसार या इधर उधर मारे-मारे फिरते हैं | श्रोर ये किसान वे 
जाट हैं, जिनकी सहायता से बीकानेर राज्य कायम हुआ था, और 
जिनकी उस सेवा के उपहार में आ्राज तक भी जब कोई महाराजा गदी 
पर बैठता है तो उसके मस्‍्तक में पाँव के अंगूठे से जाट जाति के 
प्रतिनिधि ही राजतिलक किया करते हैं ।! राजपूत प्रायः करों से मुक्त 
रहते हैं | 

इस राज्य का लोक द्वितकारी काय विशेषतया गंग नहर निकालना 
है | वास्तव में इस नहर की योजना पंजाब सरकार ने की थी; सर- 
कार की इच्छानुसार ही बीकानेर महाराज श्री० गंगार्सिंद जी ने इसमें 
भाग लिया था | इन्होंने जमीन बेचकर खूब घन प्राप्त क्रिया और यश 
भी | इस इलाके की जनता को लगान, श्राव॒पाशी, अधिकारियों की 
हुव्यंहार आदि कौ बहुत शिकायते रही हैं | 





श्यह नहर सन्‌ १९२७ में सतलज नदी से निकाली गयी। यह लगमग ८5५ 
मील लम्बी है। इनमें करीब तीन करोड़ रुपए लगे हैं। इसके पानी से कोई छः लाख 
एकड़ ज़मीन में खेती की जाती है । 
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सारदीन घोषणाएँ--महाराजा सादू लमिंह जी अपने स्व० पिता 
की तरह भाषण देने और घोषणाएँ करने में बहुत कुशल हैं | जनवरी 
१६४६ में आपने नरेन्द्रमंडल की शासन-सुधार सम्बन्धी घोषणा का 
&ुद॒य से? समर्थन किया था, जिसमें यह माना गया है कि हर व्यक्ति 
को आजादी के साथ श्रपनी राय जाहिर करने का हक होगा। ओर, 
इन्हीं महाराज ने उसके दो माह बाद राज्य में एक प्रेस एक्ट जारी 
किया, जिसमें समाचारपतन्नों पर तरह-तरह के प्रतिबन्ध लगा 
दिये गये | कथनी ओर करनी में कितना अ्रन्तर है ! 

जागीरदारों का अ्रत्याचार--बी कानेर का दो-तिहाई भाग पद्टा, 
जागीर या ठिकानों का है। जागीरदारों को कानून से तो दीवानी या 
फोजदारी अधिकार नदीं है, तथापि अ्रदालतों में, उनका काफी प्रभाव 
है। जनता के साथ उनका व्यवहार अमानुषिक हे | मिसाल के तोर पर 
एक जागीरदार ने एक स्त्री का नाक काटडाला था। वह अ्रदालत से 
छूट गया था, पीछे विशेष कारण से डसे सजा हो गयी | दुसरे जागीरदार 
ने सुथार (बढ़ई) औरतों को तथा उनके मवेशियों को म्वालगुजारी वसूल 
न होने के कारण अपने गढ़ में बन्द कर लिया, और यह भी उस समय 
जब कि अनावृष्टि के कारण फसल नहीं हुई थी । 

उत्तरदा शासन-योजना की दुगति >अ्रगस्त १६४६ में मह्दाराज 
ने एक विज्ञप्ति निकाली कि चारसाच के अस में बीकानेर में पूण 
उत्तददाई सरकार €्थापित कर दो जायगो । इस काय के लिए दो 
सम्रितियाँ (विघान समिति ओर मताधिकार निर्वाचन-त्षेत्र सांमति) 
कायम की गयों। महाराज के द्वारा उत्तरद।ई शासन के लिए चार 
साल के समय की मियाद डाले जाने से उसका महत्व बहुत कुछ नष्ट 
हो गया | फिर, बीकानेर सरकार ने उपयु क्त समितियों के लिए अ० 
भा० देशी राज्य लोक परिषद से सम्बद्ध, जनता की एकमात्र राजनी- 
तिक संस्था बीकानेर राज्य-प्रज्ञा परिषद को राज्य का प्रतिनिधित्व करने 
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वाली न मान कर प्रजा सेवक-संघ के नाम की वनावटी संश्था को मान 
दिया | खबर है कि भावी विधान के अ्रनुसार राज्य में दो सभाएँ 
होंगी | जागौरदारों के लिए दोनों सभाओं में काफी स्थान रहेंगे। नीचे 
की सभा में दस सदस्य महाराजा द्वारा नामज़द किये जायगे। चार 
मंत्री श्रन्तर्कालीन तीन साल के लिए चुने हुए मेम्बरों में से होंगे, पर 
उन्हें बहुत कम महत्व के ही कार्य सौंपे जायंगे। और, पूर्ण शासन- 
सत्ता एवं प्रभुत्व शक्ति जनता में निद्वित न रह कर मद्दाराजा में रहेगी । 
हमें ऐसी योजना बनानेवालों की बुद्धि पर तरस आता है; वे १६४७ 
में रहते हैं, या १८४७ में ! 
जोधपुर 

साधारण परिचय--जोधपुर ( या मारवाड़ ) राजपूताना में सब 
से बड़ा देशी राज्य है। इसका क्षेत्रफल २६,०२१ वर्ग मील, जनसंख्या 
( सन्‌ १६४१ ) २५, ५५, ६०४ श्रोर सालाना श्रामदनी ढाई करोड़ 
रुपये है । इस राज्य में केबल ७,०२१ वर्गमील ही खालसा ज़मीन हे, 
शेष २६,००० झ्र्गमील जागीरदारों के अ्रधीन है, इसी प्रकार ६०२ 
गाँव खालसा है और ३,४४४ गाँव जागीरी हैं | यहाँ के शासक राठोर 
राजपूत हैं । 

शासन--शासन-कार्य स्टेट कौंसिल द्वारा होता है। इसमें महा- 
राजा माइब के अतिरिक्त कुछ मंत्री होते हैं, जिन्हें महाराज द्वारा निर्धा 
रित कार्य सौंपा हुआ रहता है। इस समय मंत्री ये हैं--(१) प्राइम 
मिनिस्टर-- विदेश और “जनीति, रेल, पुलिस, राजस्व, हुकूमत, 
जागीरी समध्याएँ श्रा द | (२) महाराज का कोौसिलर या सलाहकार-- 
गह-विभाग | (३) न्याय मंत्री या जूडीशल मिनिस्टर । (४) मेम्बर-आ्राफ- 
दि-बौंसिल-आफ-मिनिस्टर्स--श्रावकारी, नमक, जंगल, खेती | इनके 
ब्रलावा सरदारों को कमेटी रहती है, जो जागीर सम्बन्धी मामलों 
में मलाह देती है । 
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राज्य में सब्र हुक्म तथा कानून महकमाखास से जारी होते हैं। 
इसका खास काम नीचे के महकर्मो या विभागों ( जो विविध मन्त्रियों 
फे जिम्मे होते हैं ) तथा अदालतों की निगरानी, हिदायतें करना और 
उनको अमल में लाने की व्यवस्था करना है | इसके हिन्दी तथा अंगरेजी 
के दफ़्रों का काय विभिन्न विभागों के सेक्र टरी या सुपरिटेडेन्ट करते हैं । 
राजप्रबन्ध के लिए राज्य २२ परगनों में विभक्त हें। परगने का 
अफसर हाकिम कहलाता है, उसका काम दीवानी वा फौजदारी इन्साफ 
करना, मालगुजारी वसूल करना, इमारती पटट देना, रजिस्टरी करना, 
लावारसाी जायदाद की कार्यवाही करना ओर परगने का ग्राम बन्दोबस्‍्त 
व जमा-खच करना है | अधिकांश परगनों में हाकिम का सद्दायक 
ज्ायब हाकिम? भी होता है | 

व्यवस्थापक सभा--सन्‌ १६३६-४० में, यहाँ सुधारों के रूप में 
एक केन्द्रीय सलाहकार-ब्रोडं और २२ परगना-सलाहकार बोड थे। 
इनका चुनाव राज्य ने किया था, तथापि उसने इनकी सलादइ की 
कुछ विशेष कद्र न की। शअ्रस्तु, व्यवद्दार में शासन एकतनत्री ही 
रहा | 

रए मई १५९४१ को सुधारों की घोषणा की गयी। इसके 
अनुसार ६४ सदस्यों की प्रतिनिधि सलाहकार सभा ( 'रेप्रेजन्टेटिव 
एडवाइजरी असेम्बली? ) संगठि। की गयी | असेम्बली में नामजद 
सदस्यों की संख्या इतनी अधिक (२३) थी कि यदि उनके साथ विशेष 
क्षेत्रों से निर्वाचित आठ सदस्य मिल जायें, तो सावजनिक न्ेत्रों से 
निर्वाचित सदस्यों की अधिकता नाममात्र को रह जाय । निर्वाचन 
सम्बन्धी व्यवस्था भी ठीक नहीं थी । मारबाइ-लोकपरिषद को काय- 
कारिणी ने इस सभा के संगठन के विषय में विविध संशोधनों कौ आव- 
श्यकता बतायी, पर जोधपुर सरकार ने उन्हें स्वीकार न किया । इ6 


.. # इससे स्पष्ट है कि शासन और न्याय काय पृथक-पृथक नहीं हें । 
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पर परिषद ने सभा का बहिष्कार कर दिया; इससे प्रायः तभी स्थानों से 
जागीरदार आदि प्रतिगामी दलों के आदमी चुने गये | 

सन्‌ १६४३ में जोधपुर सरकार ने बड़ोदा द्वाईकोर्ट के चीफ जज 
श्री० सुधालकर को कुछु समय के लिए वैधानिक सुधारों के सम्बन्ध में 
सलाहकार नियुक्त किया था। महाराजा साहब ने उनकी सिफारशों को 
कुछ फेरफार के साथ स्वीकार किया | 

इस योजना के अनुसार राज्य में एक धाशा सभा कायम की 
जायगी, जिसमें कुल ६६ सदस्य रहेंगे | इनमें से ३७ प्रादेशिक निर्वा- 
चनन- क्षेत्रों से ओर १५ विशेष हितों द्वारा चुने जायेंगे, एवं आठ सर- 
कारी और नो नामजद सदस्य होंगे । इस घारा सभा को कुछ सीमाश्रों 
के भीतर कानून बनाने, सावंजनिक द्वित के मामलों पर चर्चा करने, 
बजट पर चर्चा करने और उसे स्वीकार करने, प्रश्न और पूरक प्रश्न 
पूछुने तथा शासन सम्बन्धी महत्वपर्ण मामलों पर सरकार को 
सलाह देने के लिए विशेष कमेटियां नियुक्त करने का अधिकार 
होगा । 

इस योजना में घारा सभा एक ही है श्रोर प्रथक निर्वाचन प्रणाली 
नहीं रखी गयी है | मुसलिम जनता के लिए पाँच मुसलमान न चुने जा 
सके तो राज्य नामजद करके उनकी संख्या परी कर देगा। परन्तु सभा 
के संगठन में श्राठ मिनिस्टरों के अलावा € नामजद सदत्यों का होना 
खटकता है, उनके साथ जागीरनारों श्रोर भू-स्वामियों आदि विशेष 
वर्गों के प्रतिनिधियों को जोड़ दिया जाय तो जनसाधारण के प्रति- 
निधियों का बहुमत ब्रहुत कम रह जाता है | मताधिकार भी बहुत सीमित 
है; फिर दो वर्ष या अधिक समय की सजा पाये हुए राननीतिक काय॑- 
कर्ता चुनाव में खड़े नहीं हो सकते । 

इस विधान के अनुसार महाराजा साहब की निरंकुश सत्ता में 
किसी तरह को आँच नहीं आयगी; आधे मंत्री भी ऐसे नहीं होंगे, 
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जिन्हें घारा सभा का विश्वास प्राप्त हो । 

धारा सभा को अपना समापति स्वयं चुनने का अधिकार नहीं 
दिया गया । राज्य के प्रधानमंत्री है उसके सभापति होगे । यही नहीं, 
उपसभापति की नियुक्ति भी महाराजा साहब ही करे गे । प्रधान मन्त्री 
को यह अधिकार होगा कि वह धारा सभा में किसी बिल के संशोधन 
या प्रस्ताव पर होनेवाली चर्चा को बीच में ही बन्द कर दे | वह किसी 
भी बिल को महाराजा धाहब की ध्वीकृति के लिए पेश करने फे पहले 
पुनविचार के वास्ते असेम्बली को लोटा सकेगा। उसे श्रसेम्बलोी द्वारा 
अस्वीकृत किसी भी बिल को अपने विशेषाधिकार द्वारा मंजूर करने 
का भी अधिकार होगा । 

बजट का बहुत सारा भाग घारा सभा के अधिकार-ज्ततेत्र से बाहर 
होगा, जिसमें मंत्रियों के वेतन भी शामिल होंगे । अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावों 
पर बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये, धारा सभा में चर्चा न हो सकेगी । 
अतिरिक्त बजट पर घारा सभा की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक न 
दोगा | अन्य विषयों के साथ-साथ जागीरदारों सम्बन्धी विषय भी 
असेम्बली के अधिकार-्त्ेत्र से बाहर होंगे । 

घारा सभा के अधिकारों पर यह सब अंकुश काफी व्यापक हैं, ओर 
प्रस्तावित सुधार-योजना में शासन को धारा सभा के प्रति उत्तरदाई 
नहीं बनाया है | लोकन्परिषद ने इसे श्रस्वीकार कर दिया है । 

खबर है कि शासन यन्त्र में शीघ्र ही महत्वपूर्ण परिवतन होनेवाला 
है, श्रमो हाल तीन गेर-सरकारी मंत्री नियुक्त किये जायंगे। 

न्‍्याय--न्याय की सर्वोपरि श्रदालत इजलासखास हे। इसमें 
महाराजा साइब तथा कोसिल के मंत्री होते हैं | यह हाईकोर्ट # की 
ग्रपील सुनती है। किसी मिनिध्टर के हुक्म की श्रपील तथा निगरानों भी 
इसी में होती है। इसे मारवाड़ राज्व की 'प्रिवी कों सिल,कद्दा जाता है | 


“हाईकोर्ट को स्थापना भप्नेल १९४७ में हुई है पहले यहाँ चीफ कोर्ट था। 
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इसके नीचे हाईकोट है, जिसका कार्य नीचे की श्रदालतों की अपील 
सुनना हैं| राज्य में चार सेशनकोट ओर पाँच जुड़ीशल सुपरिंटेन्डेन्टों 
की श्रदालते हैं। परगनों ( जिलों ) में न्‍्याय-विभाग शासन विभाग 
से श्रलग है । हकिम तथा नायव हाकिमों को दीवानी ओर फोजदारी 
के निर्धारित अधिकार हैं | बड़े ठिकानों में जागीरदारों को प्रथम, द्वितीय 
या तृतीय श्रेणी के न्याय सम्बन्धी अ्रधिकार हैं | राज्य में अनेक सुकदमों 
का बड़ी मुद्दत तक फैसला नहीं हो पाता, इससे लोगों को बड़ी परेशानी 
श्रोर धन-हानि होती है । पंचायतों के प्रचार की बड़ी ग्रावस्‍्यकता है | 

स्थानीय स्वराज्य--इस राज्य में म्युनिसपेलटियाँ श्रादि स्वराज्य- 
संस्थाएँ बहुत कम रही हैं। जोधपुर शहर को छोड़कर खालसा में कुल 
मिला कर सात म्युनिसपल बोड हैं, जो विविध उपजातियों के या 
सरकारी सदस्यों के बने हुए हैं। जागीरा क्षेत्र में केवल दो म्युनिस- 
पेलटियाँ हैं, वे भा नाममात्र की | जोधपुर शहर के म्युनिसपल बोर्ड की 
स्थापना राष्ट्रीय काँग्रेस के करीब-करोब साथ ही हुई थी, परन्तु इसका 
प्रथम हलकेवार चुनाव सन्‌ १६४१ में हुआ्ला था, उसमें स्थानीय लोक- 
परिषद #ा प्रचड बहुमत रहा था । लोकपरिषद पार्टी का अधिकारियों से 
प्रायः संघर्ष हो रहा है। सन १६४७ में बोईड़ ने कई माह काम नहीं 
किया, सब अधिकार सेक्रेटरी को रहे | 

शिक्षा--राज्य शिक्षा में बहुत पिछड़ा हुआ है । सन १६४१ ई० 
की मनुष्य-गणना के अनुसार यहाँ एक हजार में केवल ४६ व्यक्ति 
पढ़े-लिखे हैं | जोधपुर नगर में अ्रवश्य कई संस्थाएँ हैं, एक कालिज ओर 
दरबार हाई स्कूल के ग्रतिरिक्त कई जातियों के श्रपने-श्रपने हाईस्कूल 
हैं; कन्याओ्रों फी शिक्षा की भी व्यवस्था है। परन्धु परगनों और देहातों 
में शिक्षा का प्रबन्ध बहुत ही कम है| जागीरी इलाकों में तो लोगों को 
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जागीरदार अपने अधिकारों का बहुत दुरुपयोग करते हैं, इसलिए बहुत सो के 
अधिकार छोने या घटाये भी गये हें । 
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निजी पाठशालाए अधिकारियों द्वारा बन्द किये जाने का भी कटु अ्रनु- 
भव होता है। इसका कारण नहीं बताया जाता; अनेक दशाओं में 
लिखित सूचना भी नहीं दी जाती | 

नागरिक अधिकार--नागरिक श्रधिकारों की अ्रवहेलना करने 
में यह राज्य बहुत आगे रहा है । यह साइक्लोस्टाइल और टाहपराइटर 
एक्ट श्रादि प्रेस के संहारक कानूनों का श्रपयश लेने बाला रहा 
है। सन्‌ १९३२ का आडिनेन्स, राजविद्रोइ-कानून इत्यादि अपने ढछु 
के अनोखे कानून थे, जिनसे राजनीतिक संध्याश्रों का दम चाहे जब 
घोटा जा सकता था | हाल में कुछ सुधार हुए हैं, पर व्यवह्दारिक दृष्टि 
से जनता को उनसे विशेष लाभ नहीं पहुँचा। सन १६४७ से सावे- 
जनिक सुरक्षा कानून बना हुआ है, यह राज्य के किसी हिस्से में लागूं 
हो सकता हे । इसके अनुसार, सन्दिग्ध व्यक्तियों को गिरफ़ार किया जा 
सकता है । 

जागौरदार श्रपने इलकों में जनता का भमरसक शोषण करते हैं, वे 
गैर-कानूनी ठहराई हुई बेगार और लागें कस कर लेते हैं और कोई 
इनको ज्यादतियों को जबानी या कायरूप में जरा मी विरोध करता है, 
उसे बुरी तरह सताते हैं । 


मेवाड़ 
साधारण परिचय--मेवाड़ राजपूताने का श्रत्यन्त प्रतिष्ठित 


राज्य है। इसे इसकी राजधानी के नाम पर उदयपुर राज्य भी कहा 
जाता है। इसका क्षेत्रल १२,६६१ वर्गमील, जनसंख्या (सन्‌ १६४१ 
की गणना के अनुसार) १६,२६१२८ है। सन्‌ १६३८ में श्रजमेर-्मेर- 
वाड़ा का एक हिस्सा, वहाँ के रहने वालों के जिरोध करने पर भी, ब्रिटिश 
परकार ने इस राज्य को सौंप दिया; इस हिस्से का क्षेत्रफल ३४० वर्ग- 
मील और जनसंख्या लगभग ब६ इजार है । मेवाड़ राज्य (लालसा) 
को वार्षिक आय लगभग सवा करोड़ रुपये हे। राज्य का एुक-तिहाई 
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भाग जांगीर श्रोर माफी है। 

शासन--यहाँ शासन -व्यस्वा एकतंत्रीय रही हैं। महाराणा भूपाल सिंह 
जी के गद्दी पर बैठने के समय (सन्‌ १६३०) मुसाहबश्आला (प्रधान 
परामशंदाता) की नियुक्ति की गयी, ओर भिन्न-भिन्न विभागों का निय- 
मानुसार सगठन किया गया | सन्‌ १६४० ई० में इस पद्धति का अधिक 
विकास हुआ; मुताहबश्ाला के स्थान पर प्रधान मंत्री नियुक्त किया 
गया और उसकी अधीनता में चार मत्रियों की समिति बनायी गयी, 
जो अपने-अपने काये के लिए उत्तरदाई बना दिये गये। मंत्रियों के 
विभाग ये थे :--( १) शिक्षा, स्वास्थ्य आदि (२) माल, (३) राजस्व 
ओर (४) ग्रह | प्रधान मंत्री ओर दूसरे सब मंत्री महाराणा साहब द्वारा 
नियुक्त होते थे, ओर उनके ही प्रति उत्तरदाई होते थे, जनता के प्रति 
नहीं । 

२३ मई १६४७ की घोषणा के अ्रनुसार तीन लोकप्रिय मंत्रियों की 
नियुक्ति की ब्यवस्था की गयी है। घारा सभा के चुनाव हीने तक अन्तरिम 
काल के लिए, इनमें से दो मंत्री प्रजामंडल के नेता होंगे ओर एक 
राजपूत सभा का । ये तीन अ्रतिरिक्त मंत्रो होंगे। महाराणा का खर्च 
नियमित कर दिया गया है। ये राज्य की आय दस प्रतिशत श्रपने 
लिए खच कर सकंगे । राज्य संध्या के गोरव को कायम रखने के लिए, 
अन्य ग्रायश्यक ख्चे का निर्णय एक श्रद्ध कानूनों अ्रदालत द्वारा होगा । 

व्यवस्थापक सभा--मार्च १६४७ के शासन सुधार बहुत अ्रसन्‍्तो- 
धपप्रद होने के कारण, प्रजा मंडल द्वारा टुकरा दिये गये ये | इसके बाद 
श्री० कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी (ज्ोहस समय राज्य के वैधानिक 
सलाहकार थे) के बनाये हुए मतबिदे के आधार पर २३ महे १६४७ की 
सुधारों को घोषणा की गयी | उसके अनुसार व्यवस्थापक सभा के ६* 
सदस्यों से से ३१ बालिग मताधिकार द्वारा निर्वाचित होंगे। ग्रामीण 
इलाको में संयुक्त निर्वाचन प्रणाली जारी रहेगी । मील और दूसरी 
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पिछड़ी हुई जातियों को उनकी संख्या के आ्राधार पर स्थान दिये गये । 
हैं। तोन स्थान मुसलमानों के लिए और दो स्थान मजदूरों के लिए 
सुरक्तित हैं। दस सदस्य जागीरदारों द्वारा निर्वाचित होंगे, श्रोर पांच 
शिक्षित वर्ग द्वारा । पांच सदस्यों (जिनमें एक मुसलमान होगा) का 
चुनाव उद्योग घंधों ओर व्यापारिक हित वाले करंगे। पांच छद॒स्य 
नामजद होगे--अश्रष्यक्ष, तीन मंत्री, तथा प्रधान मंत्री । 

पाच वर्ष समाप्त होने पर प्रधान मंत्री के सिवा सब सदस्य निर्वा- 
चित होंगे, श्रोर, ब्यस्थापक सभा को यह भी अधिकार होगा कि वह 
चादे तो प्रधान मंत्री को बर्खास्त करदें । 

व्यवस्थापक सभा के लिए बालिग मताधिकार, संयुक्त निर्वाचन, 
निर्वाचित सदस्यों का यथेष्ट बहुमत श्रौर तीन लोकप्रिय मंत्रियों का 
होना तो 2ीक है, तथापि इस युग के लिए ये सुधार श्रपर्याप्त है, सत्ता 
का श्रोत जनता के बजाय शासक को माना गया है, कार्यकारिणी को 
व्यवध्यापक समाके प्रति जिम्मेवार नहीं बनाया गया | श्रस्तु, प्रजा मंडल 
को इन सुधारों से असन्तोष रहा। 

मालूम हुआ हे कि श्री० मुन्शी द्वारा बनाये गये विधान को महा- 
राणा ने श्रध्वीकार कर दिया है | श्रव डाक्टर एम० एस० मेहता नया 
बिधान रियासती नेताग्रो की सलाह से तैयार कर रहे हैं | 

स्याय--राज्य में सर्वोच न्याय-संस्था हाईकोट है, इसमें चोफ- 
जध्टित के ग्रतिरिक्त तीन श्रन्य जज है। इसके “आरिजिनल” भाग में 
दीवानी के बहुत बड़े-बड़े मुकदमे होते हैं। श्रपील भाग में सेशन- 
कोर्टो' के, ओर श्रध्चल दर्ज के ठिकानों के, मुकदमों की श्रपील होती 
है। राज्य में सेशन-कोट दो जगह हैं --उदयपुर नगर में ओर भील- 
वाड़ा में | न्यायाधीशों को न्याय करने की ययथेष्ट स्वतंत्रता नहीं हे, 
अनेक बार उन पर अधिकारियों का श्रनुचित दबाव पड़ता है। फिर, 
यहापि न्‍्याय-कार्य में शासन का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं है, यहाँ न्याय 
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में सके का समान अधिकार भी नहीं है; छामनन्‍तों को विशेष संरक्षण 
प्राप्त हैं । 

स्थानीय स्वराज्य--सन्‌ १६३६ ई० तक राज्य भर में, केवल 
उदयपुर नगर में ही म्युनिसपेलटी थी; उसमें भी सदस्य राज्य द्वारा 
नामजद होते थे। मेवाड़ प्रजामडल की स्थापना के बाद, उसके माँग 
करने पर राज्य ने म्युनिसपेलटी में निर्वाचित सदस्य रखने का निश्चय 
किया । सन्‌ १६४० में म्युनितप्ल विधान लागू किया गया, जिसके 
अनुसार म्युनिसपेलटी में १२ सदस्य चुने हुए, और ८ नामजद होने की 
ब्यवस्यथा की गयी | म्युनिसपेलटी के अधिकार और क्षेत्र स्पष्ट रूप से 
निर्धारित नहीं किये गये | उसके निणंय महकमा खास के विचारार्थ भेज 
दिये जाते हैं । पहले चुनाव के समय प्रजामंडल गैर-कानूनी था, दुसरे 
चुनाव के समय उसके नाम से सदस्यों का खड़ा होना सरकार ने स्वीकार 
न किया | नतीजा यह हुआ कि म्युनिसपेलटी प्रायः नामज़द सदस्यों की 
हो रही | श्रध्यक्ष तो सरकार द्वारा नामज़द दोता ही है । 

राज्य में, उदयपुर नगर को छोड़ कर अन्य स्थानों में जो म्युनित्त- 
पेलटियों है, वे उदयपुर म्युनिसपेलटी के श्रधीन हैं । उनके सदबश्य सर- 
कार द्वारा नामजद हैं | राज्य में पंचायतें भो बहुत कम हैं, उनका कार्य 
प्राम्मिक अवस्था में है । 

जागीरी इंलाकों की कुव्यवस्था--मेवाड़ राज्य का लगभग 
एक-तिहाई हिस्सा जागीरों का है। इनमें रहनेबवाली जनता की सम- 
स्‍्याएँ जुदा-जुदा हैं । प्रथम श्रेणी के जागीरदारों के ठिकानों में तो 
जनता के कष्ट श्रपरिमित ही हैं, वेसे प्रायः सभी जागीरदारों की 
निरंकुशता बहुत बढ़ी हुईं है । 

महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय--नये शासन-सुधारों की 
घोषणा के साथ यहाँ महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया 
गया है, जिसमें शिक्षा का माध्यम हिन्दी होगा | इस संस्था के लिए, मह्दा- 
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राणा और मेवाड़ सरकार ने जायदाद और आ्रा्थिक सहायता की व्यवस्था 
की है । एक विश्वविद्यालय-कर भी लगाया ज्ायगा। मेवाड़ राज्य को 
सरकारी भाषा हिन्दी होगी, जा देवनागरी लिपि में लिखी जायगी । मढा- 
राणा साहब ओर श्रा० मुन्शी को मेवाड़ में शिक्षा-प्रचार की दिशा में 
यह कदम बढ़ाने के लिए बधाई ! आवश्यकता है कि राज्य में उत्तर- 
दाई सरकार स्थापित हो, ओर उसके द्वारा ही इस विश्वविद्यालय का 
भो संचालन हो | 


जयपुर 

यह राज्य अपने विस्तार की दृष्टि से राजपृताना भर में चोथा 
और आमदनी के विचार से पहला है । इसका जौेत्रफल 
१६,६८२ वर्गमील, जनसंख्या (१६४१ की गणना के अनुसार) 
२०,४०,८७६ और वाषिक आय ढाई करोड़ रुपए से अधिक हे । 
राज्य का श्रधिकांश अर्थात्‌ लगभग दो-तिहाई भाग जागीरो क्षेत्र का 
है। महाराजा जयपुर कछुवाह। राजपूत है | 

शासन--महाराजा साइब मंत्रियों की कॉंसिल ( कोंसिल-आफ- 
मिनिस्टस ) की सहायता से शासन-कार्य चलाते हैं, जिसे टेक्‍्स लगाने 
और राज्य की श्राय कों खच करने का अधिकार है । मत्रियों में प्रधान 
मंत्री के अलावा चार मंत्री ओर होते हें--श्रथंमंत्री, मालमंत्री, एहमंत्री 
औोर शिक्षा मंत्री । इनमें से तीन मंत्री गेर-सरकारी ईं और उनमें से 
दो प्रज्ामण्डल के हैं | मन्त्रियों को सहायता के लिए सेक्र टरी हैं, जिन 
में से एक चीफ-सेक्रेटरी कहलाता है। प्रत्येक मन्त्री को कुछ-कुछ 
शासन-विभाग सौंपे हुए हैं | कौंसिल का प्रेसौडेन्ट प्रधानमंत्री ही होता 
है | मंत्रियों की नियुक्ति श्रोर अलहददगी महाराजा साहब द्वारा होती है । 

व्यवस्था पक सभा--व्यवस्थापक सभा में अध्यक्ष (प्रधान मंत्री ) 
सहित ५१ सदस्य हैं-- १४ नामजद ओर ३७ निर्वाचित। नामजद 
सदस्यों में १० सरकारी पदाधिकारी श्रोर ४ गेर-सरकारी हैं । नर्वाचित 
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सदस्यों का व्योरा इस प्रकार हे--सरदारों के प्रतिनिधि ६, मज़दुरों का 
१, महिलाओं का १, व्यापारियों का १, साधारण निर्वाचकन्संत्रों के 
२१, जनरल, और मुसलमानों के लिए सुरक्षित ४। साधारण निर्वा चक- 
क्षेत्रों के २१ प्रतिनिधियों का चुनाव संयुक्त निर्वाचन पद्धति से होता 
है। सरदार वर्ग के लिए लगभग सात सौ ग्रादमियों के लिए ६ प्रति- 
निधियों का रहना अ्रसंतोषजनक है। व्यवस्थापक्र सभा के अधिकार 
काफी सीमित हैं; राजपरिवार, फौज, दुसरी रियामतों से सम्बन्ध आदि 
विषय इसके विचार त्षेत्र के बाहर है। बनत्नट पर इसमें सिर्फ बहस हो 
सकती है, ओर कटोती आदि के प्रस्ताव लिये जाते हैं, पर इस सभा के 
मतानुसार उसमें परिवतन नहीं किया जाता । 

व्यवस्थापक सभा के साथ एक प्रतिनिधि-सभा है; इसे कानून 
बनाने आदि का अधिकार नहीं है । यह एक तरह को बादविवाद सभा 
है, जिसके सदस्य जनता के श्रमाव अभियोग सम्बन्धी प्रश्न तथा पूरक 
प्रश्न निर्धारित संख्या में, पूछ सकते हैं | ये कोई प्रस्ताव नहीं कर 
सकते | इसमें १२५ सदस्य हैें--५ नामजद और १२० निर्वाचित | 
निर्वाचित सदस्य इस प्रकार बेटे हुए हें--जागीरदार २५, मज़दुर २, 
महिला २, व्यापारी २, साधारण निर्वाचन क्षेत्र से ७८ जनरल, और 
मुसलमान ११ सुरक्षित | 

मताधिकार संकुचित होने, व्यवस्थापक सभा के अ्रधिकारों के 
मर्यादित होने तथा मंत्रिमंडल के व्यवस्थापक समा के प्रति उत्तरदाई 
न होने के कारण इन शासन-सुघारों से जनता को संतोष नहीं है । 

मालगुज्नारो और न्याय -मालगुजारी की वसूली के लिए 
राज्य की चार कमिश्नरियाँ हैं, जो एक-एक डिप्टी कमिश्नर के अश्रधीन 
हैं। इनके अंतगंत ११ निजामतें हैं, जिनमें ३० तहसीलें हैं; इनके 
ग्रधिकारी क्रमशः नाजिम और तहसीलदार हैं। इनके सहायक नायब 
नाजिम और नायब तहसीलदार हैं । 
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नाजिस निजामत, माल-अ्रऊकसर होने के अ्रलावा मजिस्ट्रेट भी हैं । 
दीवानी मामलों के फैसल्ले मंसिफ करते हैं। कहीं कहीं सब-जज और 
एमिस्टेश्ट सेशन जज्ञ भी हैं। अपील के लिए अपील-कोट है। 
रियासत की सबसे उँची अदालत हाईकोट है, जिसमें एक चीफ-जस्टिस 
और तीन जज हैं | मुकदमों का फैसला होने में देर तो बहुत लगती दी 
है; न्याय मेहगा भी बहुत पड़ता है। बहुत से मामलों में पुलिस का 
गुप्त रूप से अनुचित हस्तक्षेप होता है । 

स्युनिसपेलटियाँ और पंचायतें--कुछ समय से ध्थानीय 
स्वराज्यन्सस्थाओं के विषय में श्रच्छी प्रगति हुई हे। जयपुर शहर 
म्युनिसपल कोंसिल के ३६ सदस्यों में ६ नामजद और ३० निर्वाचित 
हैं। नवम्बर १६४६ से म्यूनिसपेलटी का श्राय-व्यय कोंसिल के हाथ 
में श्रा गया है। पॉँच हजार या इससे श्रधिक आबादी वाले कस्थ्रों 
में म्युनिसपल कमेटियाँ कायम हो गयी हैं। उनमें से कुछ में अध्यक्ष 
चुने हुए हैं, श्रोर सदस्य निर्वाचित तथा नामजद दोनों प्रकार के हैं। 
छोटे करस्बों में पंचायतें कायम हुई हैं । 

शिक्षा आदि--शिक्षा श्राद के लिए. जयपुर शहर में मिडल 
और हाई स्कूलों के श्रलावा एक एम० ए० तक का डिग्री कालिज, 
चार दुमरे कालिज, ओर एक शिल्प ओर कला का छकूल हे। राज- 
घानी के बाहर प्रमुख निञज्ञामतों में भी राजकाय हाई स्कूल हैं। गत 
वर्षों में शिक्षा में उन्नति ओर प्रचार तो अवश्य हुआ है, परन्तु जबकि 
पहले यहाँ शिक्षा निश्शुल्क थी, अरब अंगरेजी स्कूलों तथा कालिजों में 
विद्यार्थियों को फीस देनी पड़ती है । 

चरखा सछु, हरिजन सेवक सद्ढ', राजपूताना शिक्षा मग्डल, मार- 
वाड़ी रिलीफ सोसायटी, विड़ला ऐजूकेशन ट्रस्ट वनस्थली बालिका 
विद्यालय श्रादि संस्थाएँ शिक्षा श्रादि विविध रचनात्मक प्रवृत्तियों को 
सुन्दर ढंग से बिकसित कर रही हैं, ओर जन-हितकारी कार्य में लगी 
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हुई हैं। राजपूताना यूनिवर्धिटी के बारे में पहले लिखा जा चुका है, 
उसका प्रधान कार्यालय जयपुर में रद्देगा | पिलानी में बिड़ला एज्यू के- 
शन ट्रस्ट के अन्तर्गत इज्जिनियरिंग कालिज चल रहा है | 

स्वास्थ्य ओर चिकित्सा के सम्बन्ध में ग्रव कुछ ध्यान दिया जाने 
लगा है | 

जयपुर में लगान आ्रादि के सम्बन्ध में जनता को बहुत सी शिका- 
यते रही हैं | बेगार यहाँ जाब्ते से तो बन्द है, परन्तु देहातों और 
जागीरी इलाकों में इसका काफी जोर है। 

जागीरदारी--जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, ज्ञयपुर में दो- 
तिहाई रियासत जागीरदारों के श्रधिकार में है । जागीरदार. प्रायः प्रजा 
की शिक्वा, स्वास्थ्य, दुर्मिज्-निवारण आ्रादि बातों पर ध्यान नहीं देते । 
इसके अतिरिक्त यदि राज्य की श्रोर से किसी विषय में खुधार करने की 
भावना से कोई कमेटी श्रादि नियुक्त की जाती हे, तो उसमें बाधा 
डालने में इनका खास भाग रहद्दता है, ओर ये राज्य को प्रगति को 
रोकते हैं | सीकर, खेतड़ी श्रोर उणियारा ठिकानों को दीवानी तथा 
फौजदारी के अ्रधिकार प्राप्त हैं, बाकी ठिकानों के मामले निजामतों में 
जाते हैं । लेकिन छोटे ठिकानों में भी कई एक जनता को गेर-कानूनी 
तरी के से दबाते रहते हैं । 

विशेष वक्तव्य--ठुलनाध््मक दृष्टि से जयपुर की राजनीतिक 
स्थिति खासी अच्छी है। उत्तरदाई सरकार के उद्द श्य को लेकर 
विधान बनाने के लिए एक समिति काम कर रही है। प्रजामंड्ल बहुत 
प्रगतिशील है, वह उत्साहपूवंक कार्य कर रहा है, तथा राजपूताने मर 
के प्रजामंडलों में ग्रपना विशेष स्थान रखता है । 

शाहपुरा रे 

राजपूताने का यह छोटा-सा राज्य अजमेर-मेरवाड़ा के दक्षिण में 

है| इसका क्तत्रफल ४०५४ वर्गमोल, जनसंख्या (सन्‌ १६४१) ६१,१७१ 
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और आऔधसत वार्षिक ग्राय लगभग छः लाख रुपए है। शासक राणा- 
प्रताप का वंशज है, और राजाधिराज कहलाता है | हाल में इस छोटी- 
सी रियासत के शासक श्री० सुदर्शन देव जी ने शासन-सुधारों की दृष्टि 
से ऐसा कदम उठाया है कि इसे 'राजपूताने का श्रौँध! कह्दा जा 
सकता है । 

उत्तरदाई शासन-जनवरी १६४६ में यहाँ प्रजामंडल का पहला 
अधिवेशन हुआ्रा या, जिसके अध्यक्ष श्री० गोकुललालअतावा ये । कुछ 
समय बाद राज्य की ओर से श्री० अतावा जी की अ्रध्यक्षता में एक 
विधान-समिति बनायी गयी, जिसे इस राज्य के लिए नया विधान तैयार 
करने का काम सौंपा गया । इस समिति ने सवृक्षम्मति से यह सिफारिश 
की कि राज्य में पूर्ण उत्तरदाई शामन कायम किया जाय। 

समिति ने विधान का जो मसयिदा उपस्थित किया, उसमें बालिग 
मताधिकार, प्रयत्त चुनाव, आधारभूत (बुनियादी) श्रधिकार, शक्ति 
प्राप्त व्यवस्थापक सभा और जिम्मेदार मंत्रिमंडल की व्यवस्था को 
गयी । न्‍्याय-विभाग को शासन-विभाग से पृथक रखा गया । 

विधान की कुछ व्योरेवार बातें-प्रस्तावित विधान की कुछ 
व्योरेवार बातें इस प्रकार थीं-- 

राजाधिराज राज्य के बेधानिक श्रध्यक्ष होगे, श्रोर उनकी सारी 
सत्ता राज्य-कौंसिल, व्यवस्थापक सभा तथा द्वाईकोट द्वारा प्रयुक्त होगी । 
उनकी प्रत्येक आशा पर किसी मंत्री का हस्ताक्षर होना आवश्यक 
होगा । 

मंत्रिमंडल में प्रधान मंत्री तथा दो अन्य मन्त्री होंगे, जो व्यवस्था- 
पक सभा में बहुमत दल के होंगे श्रोर सभा के प्रति उत्तरदाई होंगे । 

व्यवस्थापक समा में २९ तदस्य होंगे, जो सब निर्वाचित होंगे। 
किसी विशेष विषय के सम्बन्ध में उसके दो विशेषश् एक अधिवेशन 
तक के लिए नामजद किये जा सकेंगे व्यवस्थापक सभा का काययक्राल 
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चार वर्ष का होगा । 

निर्वाचन बालिग मताधिकार और संयुक्त निर्वाचननद्धति के 
आधार पर होगा | श्८्ट वर्ष का प्रत्येक व्यक्ति, जो राज्य में दस वर्ष 
तक रह चुका हो, नागरिक और मताधिकारी माना जायगा। सुसल- 
मानों के लिए शाहपुरा नगर मेंएक स्थान सुरद्धित रहेगा । जागीरदारों, 
स्त्रियों व ग्रजुए्टों को एक-एक विशेष स्थान दिया जआयगा। साधारण 
मतत्तेत्रों में ११ देहाती श्रोर ७ शहरी ज्षेत्र होंगे | 

राजाघिराज बजट पर स्वीकृति रोझ न सकेंगे | सारी कायवाही हिन्दी 
भाषा में होगी । 

नागरिकों को विविष विषयों के बुनियादी अधिकार होंगे। 
उन्हें यह भी इक होगा कि वे उन खुविधाओ्रों ओर साधनों की स्थिति 
प्राप्त करें जो मनुष्य के व्यक्तित्व के पूर्ण तथा सम्पन्न विकास के लिए 
ग्रावश्यक हैं | इस स्थिति में आशिक ढांचे का इस प्रकार का संगठन 
करना, जो न्याय के ठिद्धान्तों पर श्राघारित हो और मानव 
प्राणियों के योग्य जीवन की गारंटी कर सके, विशेष रुप से सम्मिलित 
होगा । 

विधान में परिवतन व्यवस्थापक सभा के दो-तिहाईं बहुमत 
पे हो सकेगा | राज्य में एक हाईकोट संगठित होगा, जिसको विधान 
की शअ्रन्तिम व्याख्या करने का अधिकार होगा । 

राजाधिराज की स्वीकृति--त।० १४ श्रगस्त सन्‌ १६४७ को 
शाहपुर दरबार ने उत्तरदाई शासन के इस प्रस्तावित विधान को कुछ 
पाघारण परिवर्तन करके स्वीकार किया ओर इसे राज्य में लागू 
करने और उसके अनुसार शासन-कार्य जनता के चुने हुए प्रति- 
निधियों को देकर स्वयं केवल वेधानिक शासक की स्थिति में रहने की 
बोषणा की | 

विशेष वक्तव्य--प्रजामंडल के प्रधान भ्री० अ्रसावा जी राज्य के 
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प्रथम लोकप्रिय प्रधान मंत्री होंगे | यद ठीक है कि शाहपुरा एक इतनी 
छोटी रियासत है कि श्राधुनिक युग की आवश्यकताओं को देखते हुए 
भारतीय सद्ठ में उसके एऊ अलग इकाई के रूप में रहने में सन्देह 
ही हे, तथापि उसने इस समय दूसरे राजाओं के सामने बहुत सुन्दर 
उदाहरण उपस्थित किया है। शाहपुरा में राजस्थान को पहली प्रजातंत्री 
श्रोर उत्तरदाई सरकार कायम होगी । 


&.-+_>> «बिन. >न्‍म>मा 


छब्बीसवाँ अध्याय 


मध्यभारत के राज्य 
[ गवालियर, इन्दौर, भोपाल, रीवा ] 
में इस बात को बुरा समझता हूं कि लोगों की माँगें उस समय 
स्वीकार की जाय, जब वे मॉँयते-माँगते थक जाये, निराश हो जायें 
और अशान्ति पेदा करने को तेयार हो जाँय | 
-संव० महाराजा माधवराव 
मध्यभारत देशी राज्यों का ही समूह हे । इस प्रदेश में कुल 
मिलाकर ६० राज्य हैं ।* इनमें मुख्य ये हं--गवालियर, इन्दोर, रीवा, 
बड़ी देवास, छोटी देवास, राजगढ़, नरसिंहगढ़, खिलची पुर, अ्रजय- 
गढ़, बावनी, दतिया, ओओरछा, बिज्ञावर, चरखारी, छुतरपुर, पन्ना, 
समथर, मेहर, नागोद, धार, जावरा, रतलाम, श्रलीराजपुर, बर- 
वानी; भाबुश्रा, सेलाना, श्रौर सीतामऊ । श्रन्य राज्य बहुत छोटे-छोटे 
हैं, यहाँ तक कि किसी-किसी राज्य का क्षेत्रफल पाँच वर्शमील, जन- 
संख्या, एक हजार से कुछु ही श्रधिक, और ओ्रोतत वाषिक आय 
० इस प्रकार मध्य भारत की कुल सवा करोड़ आबादी पर ६० शासकों और 
उनके शाही परिवारों के ख्च का भार है; यह खच जनता की गाढ़ी कमाई का 
लगमग २५ फी सदो हो जाता है। 
२३ 
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केवल बारह हजार रुपये हैं। श्रागे हम नमूने के तोर से कुछ राज्यों की 
शासनपद्धति का विचार करंगे। 

छोटे-छोटे राज्यों के लिए संयुक्त व्यवस्था--कुछ समय से 
भारत-सरकार के सामने छोटे-छोटे देशी राज्यों के लिए. संयुक्त ह्वाई- 
कोर्ट और संयुक्त पुलिस स्थापित करने की योजना रही है। यह 
योजना मध्यभारत में अमल में आने लगी थी। पदहले बुन्देलखंड के लिए 
ओोरछा में संयुक्त हाईकोट और संयुक्त पुलिस की व्यवस्था हुई। 
पीछे इन्दौर में मालवा समूह के राज्यों के लिए ऐसी ही व्यवस्था हुई | 
इस समूह में फाबुआ्रा, सैलाना, जावरा श्रौर रतलाम आदि मालवा 
झौर भोपाल एजन्सी की कुछ रियासतें शामिल थी | 

मध्यमारत ओर राजपूताना-मध्यमारत की पश्चिमोत्तर 
सीमा राजपूताने से मिली हुई है। यहाँ के निवासियों का रहनसहन, 
जाति, भाषा राजपूतानावालों की सी ही है। कई राजा राजपूत हैं, और 
कुछ ऐसे मराठे हैं जो पहले राजपूत ये, पीछे दक्षिण में जाने पर मराठों 
में मिल गये । उनका राजपुतों से विवाह-सम्बन्ध होता रहता है। इसी 
प्रकार मध्यभरत में जागीरदारी आदि की समस्‍्याएँ भी राजपूताने के 
ही समान हैं। साधारणतया मध्यभारत, राजपूताने को श्रपेद्धा 
अधिक शिक्षित और उन्नत है, यहाँ जनता के दमन के लिए वैसे मध्य- 
कालीन उपाय काम में नहीं लाये जाते, जैसे राजपूताने के राज्यों में 
लाये जाते हैं । 

नागरिक स्वतंत्रता की कमी - परन्तु यह नहीं कह्दा जा सक्नता कि 
मध्यभारत में नागरिक स्वतत्रता को दृष्टि से परिस्थति विशेष श्रच्छी 
रही है। मध्यमारत का बहुत उन्नत समभा ज्ञानेवाला इन्दोर राज्य 
कई वर्ष तभावन्दी के कानून से कलंकित रहा है; वहाँ प्रजामंडल जैसी 
शान्ति और अद्िन्सा नीति से काम करनेवाली संस्था के वार्षिक अ्रधिवे- 
शन रोके जाने का उदाहरण मिला | गवालियर में कार्यकर्ता श्रों को बिना 
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मुकदमा चलाये राज्य से निकाले ज्ञाने कौ घटना जनता के सामने रह 
है। भोपाल ने भी दमन में खूब नाम पाया है। यह तो उन्नत कह्टे 
जानेवाले राज्यों की बात है | इससे अन्य राज्यों की स्थिति के विषय में 
सहज ही कल्पना को ज्य सकती है। रतलाम, राजगढ़, जीवट और 
झाबुआ आदि ने अपने कारनामों से लोकमत को न केवल अपने 
विरुद्ध, वरन्‌ सब देशी राज्यों के समूह के ही विरुद्ध, बनाने में सहा- 
यता दी है । 
गवालियर 

यह मध्यमारत ,का प्रमुख गज्य है। इसका क्षेत्रफल २६,३६७ 
वर्गमील, जनसंख्या लगभग चालीस लाख, और वार्षिक आय सवा 
तौन करोड़ रुपये हैं | वास्तव में इसके दो भाग हैं, उत्तरीय भाग गवा- 
लियर, ओर दक्षिणी भाग मालवा कहलाता है | मालवा कई टुकड़ों में 
बंटा हुआ है, जिनके बीच में दूसरी रियासतें आरा गयी हैं । 

स्व० महाराजा माधवराव जी ने सन्‌ १८८६ ई० से सन्‌ १६२५ 
तक राज्य किया | आपने राज्य की श्रच्छी उन्नत की। आ्रापके उद्योग से 
से शासन सम्बन्धी तथा गवालियर राज्य सम्बन्धी छोटी से लेकर बड़ो 
बातों तक का समावेश 'पोलिसी दरबार” में किया गया | 

शासन--नवम्बर १६३६ में श्रो० जिवाजीराव ने शासन-सुत्र 
ग्रहण किया | शासन-कायय के श्राठ विभाग हैं :--(१) विदेश और 
राजनीतिक, (२) सेना, (३) यह, (४) माल, (५) राजस्व (६) कानून 
और न्याय, (७) जागीर, (८) व्यापार और उद्योग | प्रत्येक विभाग 
एक-एक मंत्री के सुपुद है | इनके श्रतिरिक्त दो मंत्री ऐसे भी हैं जिनका 
कोई विशेष निर्धारित विभाग ('पोटफोलियो') नहीं है। ये मंत्री (१) 
न्याय सम्बन्धी अपील और निगरानी तथा (२) माल सम्बन्धी श्रपील ओर 
निगरानी के काये का निरीक्षण करते हैं | पुलिस ग्रौर 'जयाजी प्रताप! 

*राज्य का हिन्दी-अंगरेजी अद्ध साप्ताहिक पत्र । 
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विभाग स्वयं महाराज के श्रधीन है। उनकी ओर से हुजूर सेक्रेटरी 
इनका काय संचालन करता है | 

सन्‌ १६३६ में एक शासन-सुधार सम्बन्धी घोषणा को गयी | एक 
दूसरी सूचना द्वारा महाराज ने अपनी पसन्द को ए मंत्री ऐसा रखने 
का निश्चय प्रकट किया, जो प्रजा में से, गेर-सरकारी हो | तदनुसार श्री ० 
तख्तमल जी जैन स्थानीय स्वराज्य और पग्रामोद्योग मन्‍्त्री नियुक्त किये 
' गये थे | परन्तु लगभग डेढ़ साल बाद ही, उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा, 
तब से उस जगह पर एक एक्टिंग (काय कर्ता) मन्त्री ही काम करता 
रहा है | ' 

दिसम्बर १६४६ की घोधणा के अ्रनुसार अब (अगस्त १६४७ में) 
कार्यकारिणी कोंसिल के सदस्यों की संख्या बढ़ा कर ११ कर दी 
गयी है| उनमें ५ गेर-सरकारी सदस्य होंगे | खाद्य, कृषि, सहकारिता, 
ग्राम-सुधार, शिक्षा और स्वास्थ्य सम्बन्धी विभाग इन मन्ल्रियों के सुपुर्द 
कर दिये गये हैं । 

व्यवस्थापक मंडल-इसमें दो रुभाएँ है । प्रजा-सभा 
(मजलिस ग्राम) के ६० सदस्य होते हैं--४५ निर्वाचित और ३४ नाम- 
जद । निर्वाचित सदध्यों में ४३ देहाती क्षेत्र के, ७ शहरी त्षेत्र के और 
५ विशेष वर्गों के होते हैं । नामजद सदस्यों में २० गेर-सरकारी और 
१४ सरकारी द्ोते हैं | दुसरी व्यवस्थापक सभा (मजलिस कानून) का 
नाम अ्ब्र राजसभा है | इसके ४० सदस्य होते हैं--२० निर्वाचित और 
२० नामजद । निर्वाचित सदस्यों में से ११ देहातीक्षेत्र के, ५ शहरी न्षेत्र 
के, और ४ विशेष वर्गों के होते हैं। नामजद सदस्यों में ८ गेर-सरकारी 
और १२ तरकागी होते हैं | दूसरी सभा का होना, और दोनों समाश्रों में 
नामजद सदस्यों ज्ञा इतना श्रधिक होना, चिन्तनीय है। 

दोनों सभाश्रों का कार्यकाल तोन-तीन साल निश्चित किया गया 
हे । दोनों का कार्यक्षेत्र समान है। दोनों को प्रश्न पूछने, प्रस्ताव पास 
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करने, बिल पेश करने और बजट पर बहस करने का श्रधिकार है | 
कीई प्रस्ताव संशोधित या मूल रूप में, जब तक दोनों समभाओ द्वारा 
स्वीकृत न हो, (और पीछे राजकीय स्वीकृति न प्राप्त करले) कानून का 
रूप घारण नहों कर सकता । दोनों समाओ्रों में मतभेद होने पर, उन कौ 
संयुक्त बैठक में विचार होता है | 

न्‍्याय--न्याय-काय के लिए राज्य में सर्वोच्च संस्था हाईकोट है। 
उसके श्रघीन सेशन श्रोर जिला-कोट है तथा जिला-सवजज, आनरेरी 
मजिस्ट्रेटों के कोट एवं परगना कोर्ट -आदि हैं'। प्राणदंड के सब मामले 
महाराज के श्रन्तिम निर्णय के लिए उपत्थित किये जाते हैं | 

आधिक स्थिति--श्राय के साधन परिमित और कम उन्नत होते हुए. 
भी इस राज्य की ग्राथिक ौए्थिति अ्रच्छी है। स्व० महाराजा माधव- 
राव जी के समय से कई कार्यों के लिए अलगन्श्रलग निधि स्थापित 
हैं, जो क्रमशः बढ़ती जाती हैं | इस राज्य में डाक और तार का अपना 
अलग प्रबन्ध है । राज्य की श्रपनी एक छोटौ रेल भी है। प्रारंभिक 
शिक्षा, परगना व जिला बोडढों, सहकारिता, कृषि-सुधघार, जमींदार- 
सभाओ्रों एवं निर्माण-करार्यो आदि की दृष्टि से राज्य उन्नतशील है । 
यह राज्य प्रतिवषे दो हजार 6पये लेखको को प्रोत्साहित करने के लिए, 
उनकी उत्तम कृतियों पर पुरस्कार के रूप में प्रदान करता है ।# 

नागरिक अ्धिकार--नागरिक श्रधिकार यहाँ मी नामामात्र के 
रहे हैं; शासकों की इच्छा पर लोगों को बिना मुकदमा चलाए देश- 
(राज्य) निकाले तक का दंड दिया जाता रहा है। सन्‌ १६२६ की 
राजकीय घोषणा में कहा गया था कि जनता को भाषण, लेखन, प्रका- 
शन, औ्रोर समा करने आदि की नागरिक स्वतंत्रता का अधिकार 
रहेगा । परन्तु श्रमी स्थिति पूर्णतया धषंतोषप्रद नहीं हैं । मजदूरों पर गोली 

* हमारो कई पुस्तकों पर चालौस रुपए से लेकर दो सौ रुपए तक का पुरस्कार 
मिल चुका है । 
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चलाने का एक कांड हाल में ही हुआ्आा था । 

राज्य की शासन-रिपोट प्रति वर्ष व्योरेवार प्रकाशित होती है, 
उसमें महाराजा की साहब की ओर से आलोचना भी रहती है। हाँ, 
रिपोट अंगरेजी में ही छुपती रही है । 

जागौरी इलाकों की बात--गवालियर राज्य में छोटी "बड़ी सब 
मिला कर पाँच सो से अ्रधिक जागीरे हैं, इनमें से लगभग एक-तिहाई 
बददन्तजामी फजूलखर्चीं, नाबालगी या आपसी भगणड़े आ्रादि के कारण 
कोट-अआफ-वाडंस के अधीन हैं । कितने ही जातीरदार अपने मालौ, 
दीवानी, फौजदारी अधिकारों का बहुत दुरुपयोग करते हैं, इससे जागीरी 
क्षेत्र में श्रत्याचार, अन्याय और रिश्वत का बड़ा जोर रहता है। साबे- 
जनिक कार्यकर्ता इस ओर ध्यान दे रहे हैं। कुछ वर्षों से गवालियर- 
राज्यन्सावंजनिक सभा के अ्न्तगंत, जागीरी प्रजा के अधिकारों के वास्ते 
भी सावजनिक सम्मेलन किये जा रहे हैं । 

विशेष वक्तव्य --दिलम्बर १६४६ में मद्दाराजा साहब राज्य में 
उत्तरदाई शासन स्थापित करने की घोषणा कर चुके हैं। उसे श्रमल में 
लाने के लिए. श्रावश्यक कार्यवाही करने वास्ते ११ सदस्यों की कमेटी 
नियुक्त की गयी है, जिसमें गेर-सरकारी सदस्यों का बहुमत है । 


इन्दौर 

इन्दोर या दोलकर राज्य मध्यमारत के मालवा राज्य और नोमाड़ 
प्रदेशों में है। यह कई बड़े-बड़े टुकड़ों से मिलकर बना है। यहाँ का 
क्षेत्रफक्त ६६२५ वर्गमील, जनसंख्या पन्द्रह लाख, और वार्षिक आय 
तीन करोड़ रुपये से अधिक है । 

मंत्री--मंत्रिमंडल में प्रधान मन्त्री तथा पॉँच अन्य मंत्री हैं। 
शासन-काय संचालन के लि५. मंत्रिमंडल को पूर्ण अधिकार है, पर वह 
मद्दाराजा के प्रति उत्तरदायी है, जनता के प्रति नहीं। मंत्रियों के अलावा 
एक मेम्बर ओर है जो “ारेन! ( विदेश )--मेम्बर कह लाता है । 
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व्यवस्थापक परिषद --व्यवस्थापक परिषद में ५२ सदस्य हैं -- 
३७ निर्वाचित और १६ नामजद । चुने हुए सदयों में ४ इन्दौर शहर के, 
६ श्रन्य म्युनिसपल कस्ब्रों के, १७ देहाती क्षेत्र के, १० विशेष वर्गों के 
रखे गये हैं; और नामजद सदस्यों में ८ सरकारी ओर ८गैर-सरकारो हैं | 
निर्वाचित सदस्यों में से २६ सदध्य प्रजामंडल के हैं | कुछ जगह मुसल- 
मानों के लिए ध्ुरक्षित रहती हैं | विशेष निर्वाचक संधों के प्रतिनिधिइस 
प्रकार होते हैँः--प्रेजुएट १, जागीरदार २, कपण्ड़े की मिलें १, अन्य 
कारखाने १, चेम्बर-आफ-कामसे, १ व्यापार-व्यवसाय १, खस्तरियाँ ३ | 
इन दस प्रतिनिधियों में से जागीरदारों के दो, कपड़े की मिलों का एक 
श्रन्य कारखानों का एक, एवं व्यापार व्यवसाय का एक, इस प्रकार 
पांच प्रतिनिधि प्रायः सरकारी पक्ष का ही बल बढ़ानेवाले होने की 
सम्मावना रहतो है। चेम्बर-श्राफ-का मर्स की स्थापना न होने से उसकी 
और से लिये जानेवाले सदस्य की जगह खाली रहती है। समापति 
महाराज साहब द्वारा नियुक्त होता है। उपसभापति का निर्वाचन परिषद 
के सदस्य करते हैं । 

व्यवध्यापक परिषद को प्रश्न पूछने, कानूनी मसविदों के प्रस्ताव 
पास करने और बजट को कुछ मदों पर केवल वाद॑विवाद करने का 
अधिकार है। राजपरिवार, सेना, संधि आदि तो परिषद के क्षेत्र से 
बाहर हैं हो; परिषद को शासन-विधान तथा ऐसे श्रन्य विषयों के सम्बन्ध 
में भी कोई श्रधिकार नहीं है, जिन्हें महाराजा धाहब परिषद के ज्चेत्र से 
बाहर रखें। व्यवस्थापक परिषद द्वारा गस किये हुए प्रस्तावों को 
ग्रंतिम ध्वोकृति देना तथा उनको श्रमल में लाना सरकार तथा श्रीमंत 
महारात के हाथ में है। सरकार ऐसे कानून को भी बना सकती है 
और अमल में ला सकती है, जिसे व्यवध्यापक परिषद ने पास न किया 
हो, या जो परिषद में पेश ह्दी न हुआ हो | 

इससे स्पष्ट है कि व्यवस्थापक् परिषद की शक्ति और अधिकार 
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बहुत परिमित है | नये विधान की बात आगे कद्दी जायगी । 

ल्याय--राज्य में दाईंकोट तथा नीचे की .अदालते हैं। यद्यपि 
न्‍्यायत्विभाग शासव-विभाग से अ्र॒लग क्रह्म जाता है, श्रपतल में ऐसा 
नहीं हे । चीफ जस्टिस की तथा हाईकोट के जजों की नियुक्ति श्रीमन्त 
महाराज दही करते हैं। कुछु समय पहले तो चीफ जध्टिस जूडीशल 
मिनिस्टर भी थे। कई जगद् स्थानीय श्रमीन ( परगने के द्वाकिम ) को 
को मजिस्ट्रट के अधिकार हैं| न्याय विभाग के छोटे श्रधिकारियों पर 
पुलिस का बहुत दबाव रहता है | दमन-क्राल में मजि८ट्रेट राजनीतिक 
मुकदमों का फेसला अकसर शासन का रुख देखकर करते थे | 

जिलों का प्रवन्ध--इन्दौर राज्य में जिले का प्रधान श्रधिकारी 
खपूबचा! कहलाता है। सूबा साहब का मुख्य सम्बन्ध जमीन ओर 
मालगुजारी से होता है। वे ही जिले के मजिस्ट्रूट होते हैं। उनके 
अधीन सब-डिवीजन या परगनों फे हाकिम होते है, जिन्हें श्रमीन 
कहा जाता है । ' 

स्थानीय स्वराज्य--इन्दौर शहर में और जिलों में २५ म्युनिस- 
पेलटियाँ हें । इन्दोर शहर की म्युनिसपेलटी को, हाल में सभापति 
चुनने अधिकार दिया गया है, इसमें ताधारण जनता के सदध्यों का 
बहुमत है। इसे सरकार से डेद्लाख रुपये की सालाना ग्रांठ मिलती 
हे। ययपि सन १६४६ से जिला-म्युनिसपेलटियों में जनता 
के प्रतिनिधियों का बहुमत रखा गया है, उन्हें श्रपना बजट सूबा साइब 
की मंजूरी के बिना बनाने का अधिकार नहीं है | 

सन १६१६ में, यहाँ बड़े-बड़े तथा व्यापारिक महत्व के गाँवों में 
पंचायतें स्थापित करने के लिए ग्राम-पंचायत-कानून बनाया गया था । 
सन १६२७ ई० में कृषि तथा सहकारिता विमाग को मिलाकर रेवन्यू 
मिनिस्टर ( माल-मंत्री ) के नियंत्रण में, आम-सुधार विभाग का संगठन 
किया गया। रियासत में कुल ५१७ पचायतें स्थापित हैं। कुछ 
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पंचायतें काम नहीं कर रही है | अब पंचायतों में जनता के चुने हुए पंचों 
का वहुमत रहन लगा है। सरपच की नियुक्ति गाँववालों को राय 
सेकीजाती है | पंचायतों को सरकार से बधी हुई रुद्टायता नहीं मिलती, 
जनता के उपयोग के कायों के लिए कुछु रुपया दे दिया जाता है। 
पंचायतों को टेक्‍्स लगाने का अधिकार नहीं है; उन्हें सिफे छोटे-छोटे 
दोवानी ओर फोजदारी मामले निपटाने का ही अधिकार है, जिससे 
बीसन्पयड्चीस रु० साल की आ्रमदनों होती है । 

शिक्षा--इन्दौर के कालित्र आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं । 
राज्य में प्रारम्मिक शिक्षा निश्शुल्क है | इन्दोर म्युनितपेलटी को सीमा 
में तो यह अनिवाय भी है। राज्य भर में इसे अनिवाय करने के 
उद्द श्य से नेमावर जिले में बड़े बेग से काय आरम्म किया गया था, 
पर पीछे उसमें शिथिलता श्रा गयी । राज्य में आरमीण पुख्तकालयों के 
प्रचार के लिए खासा काम हुआ्ना है | 

नागरिक अधिकार -- इन्दोर नगर में कभो-क्मी हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, सम्पादक सम्मेलन, कवि सम्मेलन, खादी प्रदर्शनी आदि 
संस्थाओं के अधिवेशन हुए हैं, और राज्य की ओर से इन सावजनिक 
कार्यो में सहयाग तथा सहायता मिली है | परन्तु जनता को नागरिक 
ग्रधिकार यथेष्ट नहीं रहे है | यहाँ पर सभा करने या जलूस निकालने 
ग्रादि के सम्बन्ध में चिन्तनीय प्रतिबन्ध रहा | राज्य से बाहर के आद- 
मियों का भाषण कराने के लिए राज्य की अनुमति लेना अनिवाय 
रहा है। यही नहीं, बाहर के क्ायंकर्त्ताआ| पर पुलिस-कमचारियों की कड़ी 
निगाह रहती है। 

विशेष वक्तव्य--इन्दोर में कुछु समय से अगरेज श्रघिकारियों का 
ध्रहुत बोलबाला रहा है । पिछले दिनों प्रधान मत्री तथा दो दूधरे मंत्री 
अंगरेज ये । जनता ने इसका बड़ा विरोध किया । वह बराबर उत्तरदाई 
शासन की मांग करती रही है। श्रोर, श्सके लिए वह सत्याग्रह करने 
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को मी तैयार रही हे | अ्रगस्त १६४७ में महाराजा साहब ने मंत्रियों की 
धंख्या बढ़ा कर ग्राठ करने के साथ अंगरेज मंत्रियों को मुक्त कर दिया 
और उनकी जगह एक भारतीय प्रधान मंत्री और तीन दूसरे गेर-सर- 
कारी मंत्री रखने का निश्चय किया। दो मंत्री व्यवस्थापक परिषद 
को सबसे बड़ी पार्टो ( प्रज्ञामंडल ) और उससे छोंटी पार्टी द्वारा पेश 
किये गये आठ नामों में से चुने जाँयगे श्रोर तीसरा मन्त्री महाराजा 
साहब या तो इन्हीं आठ में से लेंगे, या इनके बाहर से। महाराजत्रा 
साहब ने यदह्द ग्राश्वासन दिया है 'क वे राज्य में प्रतिनिधिक सरकार 
कायम करना चाहते हैं ओर राज्य के लिए विधान का मसनिदा तैयार 
करने के वास्ते शीघ्र ही एक कमेटी नियत करंगे। 

अंगरेज प्रधान मन्त्री तथा मन्त्रियों को हटा कर अवश्य एक बड़ा 
अन्याय दूर किया गया है। तथापि यह स्पष्ट है कि महाराजा इन्दोर 
ने राज्य में जनता की सर्वोच्च सत्ता स्वीकार नहीं की है । भावी सुधारों में 
इस का कोई निश्चय नहीं हे कि शासन जनता के प्रति उत्तरदाई होगा; 
सिफ़ यह कहा गथा है कि वह जनता का प्रतिनिधिक होगा; 
उसके उत्तरदाई होने की भी सम्मावना है, ओर न होने की भी। 
अन्तरिम सुधारों में बहुसंखयक सरकारी मंत्रियों के साथ अल्पसंख्यक 
गैरन्सरकारी मन्त्रियों को जोड़ दिया गया है। मन्रियों की संख्या अकारण 
बढ़ा दी गयी है; इन्दौर राज्य के लिए इतने मन्त्रियों की श्रा- 
वश्यकता नहीं है| मन्त्रियों के चुनाव करने का तरीका भी दुषित और 
जटिल है । गेरन्सरकारी मन्न्रियों को दिए हुए विभाग विशेष महत्व के 
नहीं हैं ; उन्हें पुलिस, न्याय, कानून, ग्राम-सुधार आदि विषय दिये 
जाने चाहिएँ। ग्रध्तु, इन्दोर का जागरुक प्रजामण्हल श्रव ऐसे 
साधारण छोाटे-मोटे दिखावटी सुधारों से संतुष्ट होनेबाला नहीं; 
अच्छा है, महाराजा साहब जल्दा ही समभादारी से काम 
ले । 
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मीपाल 
साधारण परिचय --भारतवर्ष मर में, मुसलिम शासकों वाले 


राज्यों में, केवल हेदराबाद को छोड़ कर, भोपाल का महत्व. सबसे 
ग्रधिक माना जाता है| इस राज्य का क्षेत्रफल ६,६२८ वर्गमील, श्रोर 
झसत वार्षिक आय पच्चीस लाख रुपया सालाना है । यहाँ की जनसंख्या 
८ लाख है, उसमें से सिर्फ सातबाँ हिस्सा मुसलमान ओर शेष हिन्दू 
हैं, जिनमें कुछ मूल निवाती गोंड़ भी हैं | प्रधान शासक का पद नवाब है । 
यहाँ समय-समय पर कई बेगमो ने शासन किया है। सन्‌ १६२६ से 
नवाब भोहम्मद हमीदुल्ला खाँ का शासन आरम्म हुआ। ये श्रपनी 
माता के राज्य-काल में चीफ-सेक्रेटरी ये | ये नरेन्द्रमडल के चांसलर 
रहे हैं, तथा उसकी स्थायी समिति के सभासद की हैसियत से १६ २८ में 
इंगलेंड भी गये थे | 

प्रबन्धका रिणी सभा--राजप्रवन्ध नवाघ साहब स्वयं देखते हैं । 
अ्रापको सहायता के लिए एक प्रवन्धकारिणी सभा (एग्जीक्यूटिव 
कोंसिल ) है | इसके प्रेसिडेन्ट ( सभापति ) प्रधान मंत्री हैं, जिन्हें 
मदाबलमुहाम कद्दा जाता है | चार दूसरे मंत्री इसके सदस्य हैं। मंत्री 
नवाब साहब द्वारा नियुक्त किये जाते हैं, ओर उनके प्रति ही जिम्मेवर 
होते हैं | कोई मंत्री व्यवस्थापक परिषद के प्रति जिम्मेवर नहीं है । 
प्रत्येक मंत्री को एक या श्रधिक विषय सोंपा हुआ रहता है। शासन- 
कार्य प्रायः निम्नलिखित विभागों में विभक्त होता है :--(१) राजनीतिक 
सम्बन्ध, (२) माल ( रेवन्यू ), जिसमें कृष ओर जंगल आ्रादि सम्सि- 
लित हैं, (३) कानून और न्याय, (४) स्वास्थ्य और क्षिकित्रा, (४) 
स्थानीय स्वराज्य, (६) शिक्षा, (७) राजस्व, (८) श्रायात-निर्यात और 
आबकारी, (६) सावजनिक निर्माण कार्य, (१०) वाणिज्य, उद्योग और 
भ्रम, ओर (११) साधारण शासन | 

सन्‌ १६४७ से नवाब साहब ने तीन मंत्री गैर-सरकारी रखे । पर 
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ये मंत्री राजनीतिक संस्थाओ्रों के प्रतिनिधि न द्वोकर प्रतिक्रियावादी 
विचारों के हैं | इनकी नियुक्ति से कुछ इने-गिने स्वार्थी व्यक्तियों को 
छोड़ कर जनता को कोई संतोष नहीं हुआ ; वह तो शुद्ध और 
पण उत्तरदाई शासन चाइती है । 

व्यवस्थापक परिषद्‌्--व्यवस्थापक परिषद यहाँ सन्‌ १६२७ 
से है । इसमें श्रव २६ सदस्य होते हैं-- १६ नामजद और १० निर्वाचित | 
निर्वाचित सदस्यों में ३ भूपाल नगर के, १ सिहोर नगर का, ४ काश्त- 
कार वर्ग के और २ व्यापारी वर्ग के होते हैं। नामजद सदस्यों में १४ 
सरकारी और १२ गेर-सरकारोी होते हैं । 

नागरिक क्षेत्र से वकीलों ओर ग्रन्य शिक्षितों का प्रतिनिधित्व होता 
हे। व्यवस्थापक परिषद का समापति नवात्र साहब द्वारा नियुक्त होता 
है । नामजद सदस्यों के बहुमत के होते हुए, जनता के निर्वाचित प्रति- 
निधियों की श्रावाज दबी रहती है | फिर, इस व्यवस्थापक परिषद को 
क्रेवल यह अधिकार है कि निर्धारित विषयों में से किसी विषय के सम्बन्ध 
में सरकार से कुछ सिफारिश कर दे | सरकार इसके किसी भी प्रस्ताव को 
मानने के लिए बाध्य नहीं है | इसमें फोज, हाईकोर्ट श्रोर व्यवस्थापक 
परिषद आदि सम्बन्धी किसी कानून के संशोधन का प्रस्ताव नहीं 
किया जा सकता | निम्नलिखित विषयों के प्रस्ताव इस परिषद में तत्र 
ही विचारारथ उपस्थित किये जा सकते हैं, जब पहले से शासक की 
ध्वीकृति ले ली जायः -कोई घर्म, या घार्मिक रीतिरिवाज, भोपाल 
राज्य का श्रन्य देशी राज्यों तथा सरकार से सम्बन्ध, सावंजनिक ऋण , 
राजकीय आय पर प्रभाव डालनेवाला विषय | परिषद बजट के सम्बन्ध में 
ग्रपनी सम्मत दे सकता है, पर वह किसी सरकारी माँग को श्रस्वीकार 
या कम नहीं कर सफऊती । ऐसा कोई नियम नहीं है कि इतने समय कफ्रे 
बाद परिषद का नया चुनाव होना चाहिए; इसकी अ्रवधि चाहे जितनी 
ब्रढायी जा सकती है | 
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शासक इस परिषद में लाये बिना भी, कोई कानून बना सकता है, 
एवं किसी कानून का संशोधन कर सकता है | वह अपनी इच्छानुसार 
कोई फरमान ( आडिनेन्स ) जारी कर सकता है। इससे स्पष्ट हे कि 
परिषद के अधिकार कितने कम और उसका संगठन कितना असन्तोष- 
प्रद और दकियानूसी है | 

न्‍्याय--यहाँ हाईकोट सन्‌ १६२२ ई० में ध्यापित किया गया । 
इसमें चीफ जस्टिस शोर दो या अधिक जज रहते हैं । इनकी नियुक्ति 
निर्धारित योग्यता वाले सजनों में से, शासक द्वारा की जाती है। हाई- 
कोट दीवानी और फौजदारों के मामलों को श्रपील सुनता है और सब 
मातहत अ्रदालतों के काम की निगरानी करता है। भोपाल शहर के 
मामलों में इसे प्रारम्मिक या इब्तदाई (श्रारिजिनल?। श्रधिकार भी 
हैं । विशेष दशाओं में इसके फैसलों की श्रपील सुप्रीम जुडीशल कॉसिल 
में होती है| इसमें न्याय के तीन विशेषज्ञ होते हैं तथा उनकी सहायता 
के लिए राज्य के कानून ओर न्याय विभाग का सेक्र ठरी रद्दता है। 
इस कोधतिल की सिफारिशें नवाब साहब की सेवा में मेजी जाती हैं, और 
उनकी स्वीकृति के बाद अन्तिम निर्णय होता है । 

स्थानीय रवराज्य--राज्य में स्थानीय स्वराज्य की बड़ी कमी है । 
सिर्फ भोपाल ओर सिद्दोर नगर में म्युनिसपेलटियाँ हैं। मोपाल म्युनिस- 
पेल्टी में १४ निर्वाचित ओर १० नामजद, तथा सीहोर म्युनिसपेल्टी में 
७ निर्वाचित और ४ नामजद सदस्य हैं। चेयरमेन सरकार नामजद 
करती है। कुछ थानों में स्वास्थ्य-कमेटियों की व्यवस्था है । 

शिक्षा आदि--राज्य में शिक्षा-प्रचार बहुत मामूली हे। अधिकतर 
शिक्षा-संध्थाएँ भोपाल नगर में ही हैं। देहातों में तो बहुत ह्दी कम है| 
प्रेम-कानून वहुत कड़ा है | बाहर से छुपा हुआ साहित्य मंगाने में 
मी सायर (चुज्ञी) के कारण बहुत कठिनाई है। १६३७ ३० से यहाँ 
धार्मिक या अन्य किसी भी प्रकार का भाषण सरकारी इजाजत लिये 
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बिना, नहीं दिया जासकता । राज्य से बाहर वालों का माषण तो 
व्यवहार रूप में, प्रायः बन्द ही है। 

शासन सुधारों की बात--सन्‌ १६४६ के आरम्म में यहाँ 
शासन-सुधारों का ऐलान हुआ था, और बालिग मताधिकार कौ बात 
हुईं थी | घारा-सभा के नये चुनाव की तैयारियाँ हुई परन्तु जनता को 
उसका रूप साफ तौर से मालूम नहीं हुआ । उधर, भोपाल सरकार ने 
धामिक सभाश्रों श्रोर जलूसों को छोड़ कर शेष सब प्रकार कौ सभा श्रोर 
जलूस पर कठोर पाबन्दी लगादी । मालत्ूम होता है कि वह शान्ति श्रौर 
सुरक्षा की आड़ में जनता की राजनीतिक प्रगति को रोक रही हैं; 
वह मामली छोटे-मोटे सुधार करके जनता का ध्यान उत्तरदाई शासन 
की मांग की श्रोर से हटाना चाहती है | परन्तु लोक परिषद इस विषय 
में सावधान है । 

रोवा 


मध्यभारत के बघेलखंड प्रदेश में रोवा राज्य मुख्य है। दसका 
क्षेत्रफल तेरद हजार वग्गमोल, आबादी श्रठारद लाख और सालाना 
ग्मदनी पिचासी लाख रपये है । 

यहां का शासक बघेल राजपूत है। महाराजा गुलावसिंहद सन्‌ 
१६१८ में गद्दी पर बैठे थे, तब व॑ पन्द्रहद वष के थे। उन्हें शासन 
अधिकार सन्‌ १६१२ में मिल्ते । सन्‌ १६४२ में उन पर कुछ आरोप 
लगाये गये, श्रौर पीछे उन्हें गद्दी से उतार कर उनके पुत्र श्री मातेडसिंह 
को राजा बनाया गया | 

स्टेट कोसिल--शासन कार्य के लिए महाराज की श्रध्यक्तता में श्रोर 
उनके ही प्रति उत्तरदाई एक स्टेट कॉसिल है, इसमें पांच से सात तक 
सदस्य होते हैं, जिनमें उप-समापति के श्रलावा प्राय/ दो इलाकेदार 
और शेष मंत्री होते हैं । | 

सलाहकार समिति--कानून बनाने में सलाह देने के लिए, 
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राजपरिषद” हैं, इसमें प्रायः बीस नामजद सदस्य होते हैं। इसके 
अधिवेशन होली और विजयदशमी के अवसर पर होते हैं। यहाँ 
अधिकांश में ब्रिटिश भारत का कानून माना जाता है । 

न्‍्याय-कार्य -स्थानीय न्यायरक्राय के लिए पंचायतें हैं, जिन्हें 
यहां 'चोरा? कहा जाता है | इनके अलावा आनरेरी मजिस्ट्रेट, डिप्टी 
मजिस्ट्रट, जिला मजिस्ट्रेट और सेशन जज हैं | इनके ऊपर चौफ कोर्ट 
है, जिसमें तीन जज हैं| चीफक्रोट की अपील महाराजा साहब के 
यहाँ होती है । 

राज्य में तीन जिले और बारह तहसीलें है। तहसौल श्रौर जिले के 
माल विभाग के अधिकारी क्रमशः तहसीलदार, और डिप्टी कमिश्नर 
होते हैं । डिप्टी-कमिश्नरों के ऊपर रेवन्यू मिनिध्टर होता है। इस विभाग 
की सब से ऊंची अदालत रेवन्यू बोड है । उस पर महाराजा साहब की 
निगरानी है । 

म्युनिसपेलटियाँ ओर श्रन्य बातें--राज्य में पांच म्युनिसपेल- 
टियाँ है । इनमें जनता का यथेष्ट प्रतिनिधित्व नहीं होता। इन्हें कर 
लगाने ग्रादि का अधिकार विशेष नहीं है। पिछले वर्षो में शिक्षा के 
प्रचार और उन्नति की ओर ग्रच्छा ध्यान दिया गया, एक डिग्री कालिज 
कायम हुआ्रा; वाचनालय, संग्रहालय और साहित्यिक संस्थाश्रों के काम 
में प्रगति हुई | यहाँ महिला श्राभ्रम ओर जनाना अस्पताल पहले से 
है। लेकिन खासकर राजघानी (रावा नगर) को छोड़ कर दुसरे स्थानों 
में सावंजनिक संस्थाएं बहुत कम हैं | 

राज्य का बजट श्रोर वाषिक रिपोट छुपती तो है, पर प्रायः अफसरों 
और दूमरे खास-ग्वास श्रादमियों को ही मिलती है । रीवा का दो-तिहाई 
भाग इलाकेदारों श्रौर ज़्मोंदारों के अ्रधोन है। 

महाराजा पर अभियोग--सन्‌ १६४२ में राजनीतिक विभाग 
ने महाराजा गुलाबर्धिह जी पर हत्या का,औओऔरर रेजीडन्सी से गुप्त सूचनाएं 
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प्राप्त करने का गम्भीर अभियोग लगाया | इस पर एक कमीशन द्वारा 
इन्दोर रेजीडेन्सी में जांच की गयी । यद्यपि कमीशन के बहुमत ने 
महाराजा को निर्दोष ठहराया, वायसराय ने महाराजा के अपने पद पर 
रीवा लोट आने में कुछ शर्तें लगादीं | महाराजा ने शर्तें स्वीकार करलीं 
श्रोर कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ वायसराय के आदेशानुसार होने दीं, 
जिन में प्रधान मन्त्री के पद पर एक अंगरेज सिविलियन की नियुक्ति 
भी थी | महाराजा को पीछे यह साफ ज़ाहिर हो गया कि शासन-सूत्र 
महाराज के हाथों में न रह कर राज़नीतिक विभाग के इशारे पर 
चलनेवाली कौंसिल के हाथ में है। 

मद्दाराजा का गद्दी से उतारा जाना--आखिर, महाराज ने १६ 
अक्तचर १६४४५ को उत्तरदायी शासन की घोषणा करदी | राजनीतिक 
विभाग को यह सहन न हुआ । उसने बदले को भावना से महाराज की 
इच्छा के विरुद्ध युवराज मारतंडलिंद को विदेश मेजने का निश्चय 
किया | पांछे मामला यहां तक बढ़ा कि महाराज को गद्दी से उतार कर 
युवराज को राजा बना दिया गया ।# सरकारी विशप्ति में बड़े ढंग से 
कह गया कि यदि भहाराजा का दोष सिर्फ उत्तरदाई शासनपद्धति 
स्थापित करना होता तो यह बात बर्दाश्त करलोी जाती।” मतलब यह 
कि यह भो दोष तो माना ही गया । जनता कुछ और न समझे, इस 
लिए सरकारी विशृष्ति में उत्तरदाई शासन की घोषणा का दवी जवान 
से स्वागत करते हुए यह भी कहां गया कि “लोकप्रियः शासनपद्धति 
जारी करने के लिए नये महाराजा फौरन एक कमेणी नियुक्त करंगे, 
जितमें राज्य के सभा हितों के प्रतिनिधि होंगे श्रोर उसका अश्रध्यक्ष 
योग्यतम व्यक्ति होगा । 

* रीवा की अंगरेनों से मित्रता की संधि थी, श्स विचार सै महाराजा को गद्दी 
से नहीं उतारा जा सकता था। पर संधियों का मूल्य क्या रह। है, यह पहले भच्छी 
तरह बताया जा चुका है | 
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विशेष वक्तव्य; सुधारों को घोषणा --श्रगस्त १६४७ में महा- 
राजा मातंडसिह जी ने शासन-सुधारों की घोषणा की, उसका उदद श्य 
उनकी देखरेख में. उत्तरदाई शासन स्थापित करना है। राज्य में दो 
सभाएं होंगी--लोकसमभा और राजसभा । लोक समा में किसी के लिए 
स्थान सुरक्षित नहों रखे जायेंगे, राजसभा में ५० प्रतिशत स्थान इलाके- 
दारों के [वए सुरक्षित रद्देगे। सलाहकार समिति बनायी जायगी, उसमें 
सब जातियों के आादमियों का प्रतिनिधित्व होगा, और वह मंत्रिमण्डल को 
सलाह देती रहेगी । प्रधान मंत्री को महाराजा साहब चुनेंगे, श्रोर दुसरे 
मन्त्री प्रधान मन्त्री तथा जनता की राय से चुने जायंगे। अन्तर्कालीन 
समय के लिए, नया मन्त्रिमएडल बनाया जायगा, उसमें सब दलों के 
प्रतिनिधि होंगे | 

यह स्पष्ट है कि प्रधान मंत्री का मद्दाराजा द्वारा नियुक्त होना ओर 
राजसभा में जागीरदारों के लिए ५० प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखना इस 
युग में एक दम प्रतिगामी है। श्रत्र तो पूर्ण उत्तरदाई शासन चाहिए । 
कुछ लोग भूतपूर्व महाराजा साहब से ( जो इस समय राज्य में ञ्रा गये 
हैं) शस विषय में बहुत-कुछ आ्राशाएँ रखते है। 

4 ८ अत 


सत्ताइसवॉ अध्याय 


हेदराबाद 
जिस राज्य में एक ही घमंबाली जनता की ग्रधानता हो, वहाँ 
साम्प्रदायिकता का क्‍या अर्थ हो सकता हे ? हेदराबाद में स्टेट- 
कांग्रेष उस अर्थ में 'साम्प्रदायिक' कभी नहीं हो सकती, जिसमें इस 
शब्द का प्रयोग भारतवषे में किया जाता हे । 
--म७० गाँधी 


इस राज्य का कज्षेत्रल ८२,६६८ वर्गमील जनसंख्या एक करोड़, 
बासट लाख, ओ्रोर वाषिक श्राय सतरदह करोड़ उपये हे | बहोँ की ८२ 
ह । 
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प्रतिशत जनता हिन्दू हैं। राजवंश मुसलमान है। शासक “निजाम! 
कहलाता है | ; 

इस राज्य की विशेषताएँ-..यह रियासत आबादी के लिहाज से 
मारतवष की रियासतों में सब से बड़ी है। यह सब से अधिक घनवान 
भी है। बरार के प्रश्नसे भी इसका बहुत महत्व रहा है। फिर, 
१५ अगस्त १६४७ तक भारतीय संघ में शामिल न होकर इसके स्वतंत्र 
होने के विचार न भी इसे देश भर में चर्चा का विषय बना रखा है | 
- यद्यपिच्षेत्रकल के विचार से इस देश की सब से बड़ी रियासत 
कश्मीर है, पर उमका श्रधिक भाग पहाड़ी होने के कारण उसकी 
ग्रावादों उसके विस्तार की दृष्टि से कम है | हेदराबाद की आबादी 
से कश्मीर से चोगुनी श्रधिक हे । भूमि उपजाऊ और धन धान्य से पूर्ण 
होने के कारण, यह भारतवष की प्रमुख रियासत हो गयी है। मोटे 
हिसाब से इस को आबादी तीन हिस्सों में बटी हुई है--आनन्‍्म्र, महा- 
राष्ट्र ओर कर्नाटक | ये तीनों हिस्से भाषा और सल्कृति के लिहाज से 
एक दुसरे से अलग-अ्रलग हैं, परन्तु पास के प्रान्तों के इसी प्रकार के 
हिस्सों से इनका गहरा और स्वाभाविक सम्बन्ध है। इस प्रकार हेदरा- 
बाद रियासत तीन जुदा-जुदा तरह के हिस्सों का समुदाय है। 

इस राज्य का संस्थापक श्रव से सवा दो सौ वर्ष पहले उत्तरी भारत 
से यहाँ गत्राया था, वह रियासत की तीन अलगन्श्र॒लग 
भाषाओं का जानकार न था, ओर जानकार बनना कटिन ओर परिभ्रम- 
साध्य भी था| उसने अपनी सुविधा का विचार करके अपनी मातृ-भाषा 
उद्‌ को यहाँ की राजमाषा बनाया। अब यह भाषा यहाँ के दफ़र, 
अदालत, शिक्षा ओ्रोर व्यापार की भाषा बनी हुई है। इस भाषा के 
जाननेवाले ग्रधिकतर मुसलमान हैं, इसलिए यहाँ की अधिकांश 
आ्राबादी हिन्दुश्रों की होते हुए भी मुसलिम अइहलकारों का जोर है। 
उनमें से कुछु तो बाहर से आये हुए होते हैं, ओर जो स्थानीय होते हैं, 
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वे भी जनता के विशेष सम्पक में नहीं आते । रियासत कौ 
अधिकतर आबादी हिन्दुश्नों की होने के कारण निज्ञाम वंश 
अंगरेजों की मित्रता का पद्चपाती रद्दा है; यहाँ अगरेत् अफसरों का 
बोलबाला रहा है | 

बरार का सखवाल--सन १८५३ में निजाम ने बरार प्रान्त तथा 
उसमानाबाद और रायपुर जिले कम्पनी को इसलिए दिये थे कि इनकी 
आ्राय से कम्पनी की हेदराबाद सम्बन्धी फौज का खर्च चले, , और जो 
रकम शेष रहे, वह निज्ाम को दे दी जाया करे। सन १८५७ ई० में 
निजाप्न ने सरकार हो खूब सहायता दी। इसके उपलक्ष्य में उसमाना- 
वाद ओर रायपुर जिले उसे वापिस कर दिये गये। सन १६०२ के 
समभोते के अ्रनुसार निजाम ने ब्रिटिश सरकार को २५ लाख र० 
सालना में बरार प्रान्त का स्थायी पट्टा दे दिया। हेदराबाद सम्बन्धी 
फौज भारतीय सेना का श्रंग बन गयी, और बरार ब्रिटिश भारत में 
मिलाया जाकर मध्यप्रान्त के चीफ-क्मिश्तरर ( पीछे गवनर ) के 
अधीन हो गया । 

सन १६१४-१८ ई० के योरपीय महायुद्ध में निञ्ञाम ने ब्रिटिश 
सरकार की जो सहायता की, उसके प्रतिफल-स्वरूप सन १६१०८ में 
सम्राठ पंचम जाज ने निजाम को “हिज ऐगजाल्टेड हाइनेस” की पैतृक 
उपाधि तथा ब्रिटिश सरकार के विश्वास-पात्र मित्र ('फेथफुल एलाइ?) 
का पद प्रदान किया। १६२३ में निजञाम ने बरार वापिस लेने की माँग 
उपध्यथित की, परन्तु वायसराय और भारत-मन्री ने निजाम के इस 
दावे को नामंजूर कर दिया | सन्‌ १६३६ में भारत-सरकार ओ्रीर इस 
राज्य की नयी संधि हुईः--निज़ाम को बरार के सम्बन्ध में जो पचीस लाख 
रुपये सालाना मिलते थे, वे मिलते रहेंगे । बरार पर निजाम का प्रभुत्व 
माना गया, यहाँ ब्रिटिश पताका (“यूनियन जेक?) के साथ निजाम 
का भंडा भी फहराएगा, श्रोर हैदराबाद के युवराज्ञ को 'हिज़ हाइनेस 
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प्रिस-आफ-बरार! की उपाधि रहेगी। निजाम सरकार बरार में श्रपना 
दरबार कर सकेगी, और उपाधियाँ दे सकेगी। उस का एक एजन्ट 
मध्यप्रान्त-बरार की राजधानी नागपुर में रहा करेगा श्रौर समयनन्‍्समय 
पर यहाँ की प्रान्तीय सरकार के सामने निज्ञाम सरकार सम्बन्धी दृष्टिकोण 
रखेगा | इसके श्रतिरिक्त, मध्यप्रान्त और बरार का गवनर नियुक्त 
किये जाने के समय ब्रिटिश सरकार निजाम हेदराबाद का भी परामर्श 
लिया करेगी | 

सन्‌ १६४७ में अंगरेजों के भारत से चले जाने की बात शुरू होने 
पर निजञ्ञाम ने फिर बरार को हथियाने का मनखुवा किया । 
इस से निजाम की निरंकुशता ओर कट्टरता जाननेवाले सभी ज्षोत्रों में, 
और खास कर बरारो जनता में ज्ञोम पेदा हो गया | उसने स्वतंत्र बरार 
समिति” का प्रभावशाली संगठन किया और निश्चय कर लिया कि चाहे 
जो हो, हम निज्राम के शासन में न रहेंगे । अध्तु, भारत के शासन के 
लिए अस्थाई बिधान के रूप में, १६३४५ के शासन-विधान की बरार 
सम्बन्धी धारा इस प्रकार संशोधित कर दी गयी कि बरार जैसे भारतीय संघ 
की स्थापना से पहले एक गवनंर के अ्रषन मध्यप्रान्त के साथ शासित 
होता था, उसी प्रकार श्रब शासित होता रहेगा। पिछुले कानून में 
निजाम की सावभोमिकता का जो जिक्र था, वह निकाल दिया गया है । 
इस प्रकार बरार की वेघानिक ह्थिति के सम्बन्ध में, जहाँ तक भारत 
सरकार का सम्बन्ध है, स्पष्ट नि्शंय हो गया। 

शासन-प्रबम्ध---इस राज्य की शासनन्ब्यवस्था पहले ब्रेयक्तिक 
शासन के रूप में थी, सब शासन-कार्य दीवान द्वारा होता था। सन्‌ 
१६१४ से लगभग पांच वषं तक निज्ञाम ने बिना किसी प्रधानमंत्री या 
दीवान के काम किया | सन्‌ १६१६ में प्रबन्धकारिणी सभा (एग्ज्रोक्यू- 
टिव कॉसिल) स्थापित की गयी । इसमें भ्रव दस सदस्य हैं, शासन-कार्य 
इन दस सदस्यों को संपि हुए. विविध विभागों में विमक्त है। प्रवन्ध- 
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कारिणी सभा व्यवस्थापक सभा के प्रति उत्तरदायी नहीं 'है । 
सन्‌ १६४६ की घोषणा में कहा गया है कि इसका एक हिन्दू और एक 
मुसलमान मेम्बर व्यवध्थापक सभा के निर्वाचित सदस्यों में से नियुक्त 
किये जायगे | 

व्यवस्थापक परिषद्‌--यहाँ व्यस्थापक परिषद सन्‌ १८६३ में 
स्थापित की गयी थी | पर उसका संगठन उतके नाम को 
लजाने वाला था । यह इससे जाहिरं हो जाता है कि उसमें कुछ सुधार 
हो जाने पर भी सन्‌ १६ ०५ में उसमें केवल २० सदस्य रहने लगे थे, 
१२ सरकारी, ६ गेर-सरकारी श्रौर २ असाधारण । इनमें “निर्वाचित! 
सदस्य केवल ४ थे--दो, कानून पेशेवालों द्वारा; श्रोर दो, जागीरदारों 
द्वारा चुने हुए। सितम्बर १६३७ में तीन' सरकारी ओर दो गेर सरकारी 
सदस्यों की एक समिति ऐसा विधान तैयार करने के लिए बनायी गयी, 
जिससे 'रियासत की कई तरह की रियाया के हितों की दहिफाजत के साथ 
राजकाय में सहयोग भी हासिल हो |? इस समिति की रिपीर्ण आने के 
काफी समय बाद, सन्‌ १६३६ में निञज्ञाम ने शासनन्सुधारों की घोष॑णां 
की | ये सुधार बहुत श्रनुदार ओर प्रतिगामी थे । तो भी कट्टर मुमलिम 
संस्थाश्रों ने इन्हें बहुत अधिक बता कर, इनके दिये जाने का विरोध 
किया । इघर महायुद्ध शुरू हो जाने के कारण अ्रधिकारियों को उसका 
बहाना मिल गया । निदान, सुधार श्रमल में नहीं लाये गये | ग्राखिर, 
जुलाई सन्‌ १६४६ में उन सुधारों में और “'छुधार! करके उनकी घोषणा 
की गयी | 

सन्‌ १६४६ के सुधार--नयी योजना के अ्नुमार बननेवाली 
व्यवध्थापक सभा में कुल १३१ मेम्बर होंगे--७६ चुने हुए, 
३८ नामज़द ५ बड़ेन्बड़े जागीरदारों के और १३ सरकार द्वारा 
नियुक्त | गैर-सरकारी सदस्यों में से ६८ हिन्दू, ५८ मुसलमान २ ईसाई 
ओर १ पार्सी होगा । चुने हुए ७६ मेम्बरों का ब्योरा इस प्रकार है-- 
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३२ खेतीवालों के प्रतिनिधि, २० जमीन और मकानों के मालिकों और 
किरायेदारों के, ४ संस्थानों ओर जागीरों के, ४ मजदूरों के, २ व्यापार 
के, २ उद्योग धंधों के, २ बेंक व्यवसाय के, २ कानूनी पेशे के, २ ग्रेजुएटों 
के, २ स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के, १ माशदारों (सरकार द्वारा ज़मीन 
था नकद के रूप में ग्रांट पाने वालों) के प्रतिनिधि होंगे। इस प्रकार 
प्रतिनधित्व प्रादेशिक न होकर धघंधेवार है | 

३८ नामजद जगहों में से श्राधी गैर-सरकारी लोगों को दी 
जायंगी | नामजदगी पेशे के अनुसार होगी, और इसमें सम्प्रदाय का 
विचार रखा जायगा । 

सरकार द्वारा नियुक्त १३ सदस्यों में से १० प्रवन्धकारिणी के और 
३ सर्फे खास मुबारक ( निजाम की निजी जमींदारी ) के आदमी होंगे । 

सब चुनाव सम्मिलित निर्वाचनपद्धति से होगा पर बह इस तरह 
होगा कि (क) अगर एक हिन्दू या मुसलिम उम्मेदवार अपनी जाति के 
कम-से-कम ५१ फी सदी मत पाले तो वह चुना ईुआ माना जायगा, 
चादे उसे दूमरी जाति से कितने ही मत मिलें  (ख) अश्रगर किसी 
भी उम्मेदवार ने श्रपनी जाति के ५१ फी सदी मत प्राप्त नहीं किये तो 
उन दो उम्मेदवारों में से जिन्होंने अपनी जांति के सबसे ज्यादा मत 
पाये हैं, चुना हुआ व्यक्ति उसे घोषत किया जाथगा, जिसने कुल मिला 

+घधेवार प्रतिनिधित्र के पत्त में क॒द्दा जाता है कि श्सके द्वारा लोगों के आधिक 
हितो का पूरा प्रतिनिधित्व होग | परन्तु जब कि राज्य की भ्रस्सी प्रतिशत भाबादी 
किसान दें, तब व्यवस्थापक समा के ७६ निवांचित सदर्त्यों में से उनके प्रतिनिधि 
केवल ३२ ही क्यों हो ! 

| यदि किसी श्लाके में १०० मतदाता हैँ, ५ मुसलमान भौर ९५ हिन्दू भौर 
वहाँ मुसलिम उम्मेदबार की २ मुसलमानों भौर ९० हिन्दुओं के मत मिलते हैं तो 
वह उस मुसलिम उम्मेदवार से ह्वर जायगा जिसे ३ मुसलमानों भौर ५हिन्दुओं के 
मत मिले है। सिफ' आठ मत पानेवाला उम्मेदवार बानवे मत पा नेवाले के मुकाबले 
में जौत जायगा । सम्मिलित निर्वाचन प्रथा का कैसा दुरुपयोग है ! 


हैदराबाद १६६ 


कर सबसे अधिक मत पाये हों। 

मत देने का अधिकार उसी व्यक्ति को होगा जो १० ०) लगानया 
'टेक््स देता हो, या ५) महीने के मकान में रहता हो, या जिसके पास 
इतनी श्रामदनी की ज़मीन या घर हो ।& उम्मेदार के लिए भी यही 
योग्यता होना जरूरी है । 

व्ववस्थापक सभा में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत रखा गया है। परन्तु 

विचार करने की बात है कि रियासत में ऐसे किसान बहुत कम होंगे, 

जो १ ००) लगान देते हों | इसलिए किसानों के स्थान पर जमोंदार ही 
चुने जायेंगे, और इन ज़मींदारों से जनहित की बिलकुल आशा नहींहै । 
बेंकर, मकान मालिक, सरदार, उद्योग और व्यापारी स्थानों से आने- 
वाले प्रतिनिधि भी जनह्वित की बात बहुत कम सोचते हैं | इस तरह यह 
स्पष्ट है कि जन-प्रतिनिधि किसी भी तरह श्रपनाबहुमत नहीं बनासकते | 

मुसलमानों का पक्तपात--इस राज्य के शासन की एक खास 
बात इसका मुसलमानों के प्रति घोर पक्तपात है।यहाँ की प्रबन्धकारिणी 
कॉंसल की अज़ंदात्त (सन १६३६ ) में कहां गया है 
“-“इस राज्य में मुसल लनों की ऐतिहासिक स्थिति और शाजनीतिक 
दर्ज का कारण इस जाति का महत्व ऐसा स्पष्ट है कि व्यवस्थापक सभा 
में इसको अल्पसंख्यक की स्थिति नहीं दी जा सकती | हरेक आदमी 
को यह बात माननी चाहिए कि मुसलमानों की यहाँ ऐसी स्थिति है कि 
उसके कारण इस राज्य के राजनीतिक तथा नैतिक शक्ति बढ़ाने में 
उन्होंने जो योग दिया है, वह कभी भी हिन्दुओं से कम नहीं रहा है । 
“निर्वाचित और नामजद सदस्यों में हिन्दु श्रों तथा मुसलमानों की 
संख्या बराबर रहे |” 

शासन-सुधार सम्बन्धी योजना ग्रों में मुतलमानों फे प्रति निजाम 

* दिसाव लगाने से मालूम द्ोता है कि सिफ एक फी सदौ जनता को द्दौ 
मताधिकार है । 
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सरकार की ऐसे ही भावना बराबर बनी रही है। इसका पक्तुपात सम- 
भने के लिए यह याद रखना श्रावश्यक है कि हैदराबाद राज्य में हिन्दुश्रों 
की संख्या ८२ प्रतिशत है, जब कि मुसलमान सिर्फ १३ प्रति शत हैं | 
इस प्रकार यहाँ व्यवस्थापक सभा में निर्वाचित ओर नामजद सदस्यों 
की बराबरी रखना अश्रनुचित है। फिर, कुल सदस्यों का विचार करने 
से मुसलमानों के प्रति और भी अ्रधिक पक्षपात साबित हो जाता 











हैः-- 

सा ह्न्दू मुसलमान 

निर्वाचित शे८ ३८ 

नामजद १६ "१६ 

से ग्वास हि ३ 

पैगा 

सालरजंग जागीर से १ 

पेशकारी जागीर १ ६५ 

प्रबन्धकारिणी कोंसिल १ & 
योग ५४६ ७३ 


व्यवस्थापक सभा के अधिकार--व्यवस्थापक सभा का संगठन 
कितना खराब हे, यह स्पष्ट है | फिर, इसके श्रधिकार भी बहुत ही कम 
है। कितने ही विषय इसके क्षेत्र के बाहर हैं, उनके बारे में सभा में न 
कोई प्रस्ताव किया जा सकता है, और न कोई प्रश्न ही पूछा 
जा सकता है। कुछ विषयों के प्रस्ताव या प्रश्न करने के लिए 
पहले से सरकार को इजाजत लेनी पड़ती है। सभा श्रपने 
परिमित ज्षेत्र के विषयों के भी जो प्रस्ताव करती है, उन्हें स्वी- 
कार करने या रद करने का निजाम साहब को पूर्ण श्रधिकार हे। इस 
प्रकार किसी कानून का बनना या न बनना निजाम साहब की इच्छा 
पर निर्भर है। यह सभा कुछ बातों पर--वेतन, पेन्शन, उदू भाषा, 
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पुलिस, जागीर आदि पर-- बहस नहीं कर सकती। वह बजट की कुछ मदों 
पर बहस कर सकती है | पर सरकार उसके निणुय को मानने के लिए 
बाध्य नहीं है | इसमें कोई सन्देह नहीं रहता कि हैदराबाद के सुधार 
महत्वहीन है । 

न्‍्याय--सन्‌ १६२१ से निजाम ने अपने राज्य में न्याय विभाग 
को शासन से प्रथक्‌ कर रखा है। एक द्वाईकोटठ है, जो श्रधीन अदालतों 
सदह्टित काये कर रहा है | डिविजनल जज, जिला-जज् और ताहलुका- 
मुन्सिफों को अ्रपने-अपने क्षेत्र मं दीवानी तथा फौजदारी के अधिकार 
हूँ | न्याय सम्बन्धी श्रन्य अधिकारों सिठी-सिविलजज, सिठी-मजिस्ट्रेट, 
स्पेशल मजिस्ट्रेय, आनरेरी सेशनजज, श्रौर आनरेरी मजिस्ट्रेट हैं । 

स्थानीय स्वराज्य --स्थानीय स्वराज्य-संस्थाओं के विषय में इस 
राज्य की स्थिति अच्छी नहीं रही हे । हेदरावाद नगर की म्युनिसिपल 
कारपोरेशन तक के संगठन में, सन्‌ १६२४ तक निर्वांचन-सिद्धांत 
का समावेश नहीं किया गया था | श्रब भी उसमें नामजद सदस्य बहुत 
होते हैं । 

सब दीवानी जिलों में जिला-बोड हैं श्रोर प्रत्येक ताल्‍्लुके में 
ताल्‍्लुका-वोड हैं | इनके सभापति रेवन्यू अफसर होते हैं, और इनके 
सदस्यों में सरकारी और गैर-सरकारी सदस्थ बराबर-बराबर संख्या में 
नामजद किये हुए रहते हैं। बड़े-बड़े कस्बों में म्युनेसिपल कमेटियाँ 
स्थापित हैं, जिनमें सरकारी तथा गेर-सरकारी नामजद सदश्य रहते हैं । 

शिक्षा आदि--राज्य के अन्तगंत निज्ञाम के डाक, स्टाम्प और 
टकसाल विभाग स्वतंत्र है; बहुत सी रेलवे लाइन भी राज्य की अ्रपनी 
है | राज्य की मुद्रा, शासक के वंश के नाम पर, उसमानिया सिक्का 
कहलाती है। सन्‌ १६१८ से यहाँ उसमानियायूनिव्सिटी विविध विषयों 
की उच्च शिक्षा उदू द्वारा देती है; उसमें श्रंगरेजी भाषा अनिवाय है | 
निजाम कालिज, जो प्रथम भंणी का है, मदरास विश्व-विद्यालय से 
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सम्बद्ध है | उद्‌ में ऊँचे दर्ज का साहित्य तैयार कराने या अनुवाद 
कराने का काम खूब जोर से हो रहा है | राज्य में एक बढ़िया महिला 
कालेज भी है। लेकिन सवंसाधारण में शिक्षा का प्रचार बहुत कम है- 
सिर्फ नो फी सदी आदमी ही पढ़ना-लिखनाजानते है; हिन्दू ६ फीसदी ,औरोर 
मुसलमान १७ फीसदी | इसका एक कारण यह है कि जनता की मातृ- 
भाषाओं की उपेक्षा की जाती रही है | अ्रत्र इसमें कुछु सुधार हो गया 
है; प्राइमरी स्कूलों में तेलगू, मराठी और कनाडी माध्यम द्वारा 
शिक्षा दी जाने लगी हे | उच्च शिक्षा में तो गश्रब भी उदू का ही 
बोलवाला है । 

नागरिक अधिकार--राज्य में जनता के नागरिक अ्रधिकार 
बहुत कम रहे हैं | सभाएँ करने, जलूस निकालने, सावेजनिक उत्सव 
मनाने, यहाँ तक कि प्राइवेट स्कूल स्थापित करने तक में बहुत प्रतिबंध 
रहे | सन्‌ १६३८ हैं० के अन्त में हिन्दू महासभा ने नागरिक स्वतन्त्रता 
के विचार से, तथा आयश्षमाज ने विशेषतया धार्मिक अधिकार प्राप्त कर ने 
के लिए सत्याग्रह किया | हजारों श्रादमी जेल गये, ओर कई-एक ने 
अपने प्राणों की भेंट चढायी । जुलाई सन्‌ १६३६ में निजाम ने अपने 
फरमान में सुधारों की घोषणा के साथ यह स्पष्ट किया कि भविष्य में 
आम तोर से सभा करने के लिए पहले से मंजूरो लेने की जरूरत न 
होगी, सिर्फ सूचना देना काफी होगा। समाचारपत्रों के प्रकाशन को 
प्रोत्साहन देने के नियम बनाये जाने का भी श्राश्वासन दिया गया था | 
यहाँ यह जिक्र करना जरूरी है कि आरयेसमाज के आन्दोलन में श्रघि- 
काश सत्याग्रही उत्तरी भारत के थे, इसलिए राज्य की जनता को विशेष 
बल न मिला । जनता की नागरिक प्रगति अधिकांश में स्वयं अपने 
पुरुषाथ से होती दे । 

जागीरी इलाकों की दशा--राज्य के कुल क्षेत्रफल का ४५ फी 
सदी हिस्सा जागीरदारों ओर नवाबों के अ्रधीन हे। इन जागीरों श्रोर 


हेदराबाद २०३ 


पैगाश्रों आदि में रहनेवाली जनता सामन्तवाद की दोहरी गुलामी में 
रहती है | इनमें शिक्षा की व्यवत्या बहुत ही कम है; सिर्फ तीन-चार फी 
सदी आदमी पढ़-लिख सकते हैं | स्वास्थ्य, सफाई ओर चिकित्सा का 
भी प्रबन्ध नहीं है । जनता की जान माल और इजत पर जागीरदार 
झोर उनके कारिन्दों का अधिकार है | तरह-तरद्द के अन्यायपूर्ण टेक्स 
वसूल किये जाते हैं | रिश्वतखोरों बहुत बढ़ी हुई है । अधिकतर किसान 
भारी कर्ज में दबे हुए हैं । अधिकारियों के दुव्यंवहार के कारण, राज्य 
के कजंदारी कानून, सहयोग समितियों और आमोद्धार के कार्यों से 
उनका कुछ वास्तविक हित नहीं हो पाता। बेगार प्रथा गैर-कानूनी 
होने पर भी प्रचलित है | 

निजाम और भारतीय संघ--जब से अंगरेजों के भारत से बिदा 
होने को बात चली, निजाम की यह इच्छा रही है कि भारतीय संघ से श्रलग, 
स्वतंत्र रूप से रहे । इसके सम्बन्ध में अ्र० भा० देशी राज्य लोक परिषद 
के स्थानापत्र अध्यक्ष श्री० डाक्टर पट्टामि सीतारामेग्या ने कहा था कि 
जैसे ही निजाम अ्रपनी स्वतंत्रता की घोषणा करेगा, ८५ लाख आन्भ्र, 
अपने आन्भ प्रान्त में मिलने का श्रधिकार घोषित कर देंगे, ओर ४५ 
लाख मद्दाराष्ट्र और ३४ लाख कनाडी भावी महारष्ट्र और कर्नाठक में 
शामिल हो जायंगे | श्रगत्त १६४७ में निजञाम ने कहा कि जब तक 
यह शात नहीं हो जाता कि भारत तथा पाकिस्तान का आपसी सम्बन्ध 
कैसा होगा, तब तक हेदराबाद इनमें से किसी में भी शामिल होने का 
विचार नहीं रखता। निजाम ने भारतीय संघ से एक संधि करने का 
प्रस्ताव किया, जिससे यातायात सम्बन्धी व्यवस्था हो जाय। भार- 
तीय संघ की रक्ता के लिए हेदराबाद ने फोज से सहायता 
करने श्रोर भारतीय संघ को वैदेशिक नीति से मेल खाती हुई अपनी 
बेदेशिक नीति निर्धारित करने की रजामन्दीजाहिर को । किन्तु 
शर्त यह रखी कि भारतीय और पाकिस्थान डढोमिनियनों ने एक दुसरे 
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के विरुद्ध रख़ धारण किया तो हैदराबाद तटस्थ रहेगा। उसने विटेन में 
तथा अन्यत्र अपने प्रतिनिधि नियुक्त करने के अधिकार को भी घुरक्षित 
रखना चाहा। 

निजाम की ये शर्तें अव्यावद्यारिक दे | कोई केन्द्रीय सरकार अपने 
से सम्बन्ध जोड़नेवाली इकाई को ऐसी छूट नहीं दे सकती | रक्षा, 
यातायात ओर वैदेशिक मामले पूरे तौर से केन्द्रीय सरकार के हाथ में 
रने ही चाहिएँ । निजाम सुसलमान होने के कारण तेरह प्रतिशत 
मुसलमानों की भावना का बहाना लेकर कह रहा है कि वह भारतीय 
संघ में शामिल होना नहीं चाइता | वह यह विचार नहीं करता कि 
हैदराबाद की ८७ प्रतिशत जनता की जोरदार मांग दे कि वह 
मारतीय संघ में शामिल हो । वह दस जनता के विरोध का कब तक 
सामना करेगा १ भारतीय संघ को सरकार भी निञजाम की इस 
मनोबृत्ति को सदन न करेगी | इस लिए. निजञाम का जल्‍दी ही रास्ते 
पर आना ठीक होगा । 


अद्दाइसवाँ अध्याय 


बम्बई प्रान्त के राज्य 
[ आघ ओर सांगली | 
निस्‍्सन्देह ओंध एक छोटा सा राज्य हे, परन्तु उसने वह मार्ग 
दिखा दिया है, जिस पर बड़े-बड़े राज्यों का यथासम्भव जल्दी ही 
चलना बुद्धिमानी का काम होगा । --एम० एस० अण 
बम्बई प्रान्त के देशो राज्यों में मुख्य कोल्हापुर, श्रोंघ, श्रकल कोट, 
भोर, जंजीरा, मुधोल, सांगली श्रोर साबंतवाडी है । कोल्हापुर के श्रति- 
रिक्त श्रन्य राज्य छोटे-छोटे, कम श्राय और थोड़ी श्राबादी वाले हैं। 
इन राज्यों में से सावनू ओर जंजीरा के शासक मुसलमान हैं। शेष सत्र 
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राज्यों के शासक मराठा या कोकनस्थ ब्राह्मण हैं; इनके संस्थापक प्रायः 
शिवा जी महाराज या पंशवाओं के वंशन या उनके जागीरदार थे । 
इन राज्यों की संखया कुल मिला कर १८ है, जिनमें एक जागीर भी 
है| इनका क्षेत्रकल लगमग ११ हजार वगगमील, आबादी करीब २७ 
लाख. वाषिंक आय लगमभगपौने दो करोड़ रुपये है। ये रियासतें ब्रिटिश 
प्रान्तों में बिखरी हुई है । कुछ कर्नाटक के पास पहुँच जाती हैं तो कुछ 
महाराष्ट्र में हैं, कुछ निजाम की सरहद के पास हैं ।इनकी भाषा, निवा- 
सियों के रहन सहन, संस्कृति बिलकुल भिन्न भिन्न हैं | एक दो रियासतों 
में तो शासक की भाषा, संस्कृति, रहन-सहन पद्धति दूसरी है ओर 
जनता की भाषा, संस्कृति आदि दूसरी हे । 

इन रियासतों में सब से बड़ी रियासत कोल्हापुर है, श्सका क्षेत्रफल 
३२१७ वर्गमील, जनस झ्या लगभग दस लाख और वार्षिक आय 
पचास लाख रुपये से अधिक है | परन्तु यह रियासत भी बहुत बिखरी हुई 
है; इसके विविध भाग एक दूमरे से इतने दूर दूर हैं कि उनका शासन 
सुचारू रूप से होना कठिन है | फिर, इन हिल्सों की भी भाषा, संस्कृति, 
अधिक साधन आदि की दृष्टि से कोरे समानता नहीं। इन रियासतों 
के राजा कुछु समय से इन रियासतों का एक संघ बनाने का विचार कर 
रहे हैं । हष का विषय है इनका दृष्टिकोण उदार रहा है, ये जनता के 
हित का ध्यान रखते रहे हैं | हम नमूने के तोर से इनमें से दो राज्यों 
श्रॉघध श्रोर सांगली की शासनपद्धति के बारे में आगे लिखते हैं | 


यह राज्य बहुत छोटा होने के अलावा सोलह अलग-अलग टुकड़ों 
में बँदा हुआ है तो भी अपने शासन के लिए खूब प्रसिद्ध हे । 
इसका चेत्रफल ५०० बर्गमील, जनसंख्या लगभग नब्बे हजार, और 
ग्रोसत वाषिक आय साढ़े पांच लाख रुपये हैं। यहाँ के शासक ब्राह्मण 
हैं, और पन्‍्त प्रतिनिधि कहलाते हैं। ये दद्धिण के प्रथम भ्रेणी के 
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सरदारों में गिने जाते हैं। ये परशुराम त्रिम्बक के वंशज कह्दे जाते हैं, 
जिन्हें सन्‌ १७०० के लगभग, सतारा की राणी तारावाई (राजाराम 
मोंसले को विधवा) ने जागीर दी थी | 

शासक की विशेषता-मेहरबान गोपाल कृष्णराव (उपनाम 
नानासाहब पन्‍त) को, जो सन्‌ १६०४ में गद्दी पर बैठे थे, गद्दी से उतार 
कर सरकार ने उनके चाचा भवनराव (उपनाम बालासाहब पन्‍त) को सन 
१६०६ में गद्दो पर बैठाया। श्रापकी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि 
आपने स्वेच्छा से जनता कोवह शासनाधिकार प्रदान किया, जिसे देने में 
अनेक राजा, प्रत्रा के बहुत आन्दोलन करने पर भी, बड़ी शिथिलता 
आर स कोच किया करते है । 

सन्‌ १६३६ का विधान; शासन प्रबन्ध- -इस राज्य क॑ वतंमान 
विधान का सन्‌ १६१७ से क्रमशः विकास हुआ है । सन्‌ १६३४ में यहां 
शासन और न्याय विभाग अलग-अलग किये गये। सन्‌ १६३८ में 
में राजा साहब ने उत्तरदाई शासन की घोषणा की। आपकी सुपुत्र 
श्री० अप्पा जी ने म० गाँधी से विचार-विनिमय किया | सन्‌ १६३६ 
का नया विधान बनाया गया, और बम्बई के भूतपूर्व कांग्रेसी प्रधान- 
मंत्री भ्री० खेर से उत्तदायी शासन का उद्घाठन कराया 
गया । विधान, शासन में जनता का पूर्ण अधिकार स्वीकार करता है, 
उसमें बालिग मताधिकार की, ओर सरकार के व्यवस्थापक सक्षा के प्रति 
उत्तरदाई होने की व्यवस्था है। विधान सम्बन्धी किसी विषय की 
व्याख्या के सम्बन्ध में मतभेद उपस्थित होने पर उसका निशणुय हाई- 
कोट करेगा और वह निर्णय अन्तिम माना जायगा । 

विधान के श्रनुसार राजा साहब जनता के प्रथम सेवक हैं। 
उनके तीन मंत्री हैं । ये व्यवस्थापक सभा के प्रति उत्तरदाई 
होते हैं। व्यवस्थापक सभा द्वारा श्रविश्वास का प्रस्ताव आने पर मंत्री 
अपना पद छोड़ देंगे। 
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व्यवस्था पक सभा--व्यवस्थापक सभा में १५ सदस्य हैं। पाँच 
ताल्‍लुका-समितियों के समापति अपने पद के कारण इस सभा के सदस्य 
होते हैं | इसके अतिरिक्त, प्रत्येक ताललुका-सभिति व्यवस्थापक सभा कौ 
सदस्यता के लिए दों अन्य व्यक्ति चुनती हैं; इन दो व्यक्तियों में से 
एक व्यक्ति समिति के बाहर का भी हो सकता है | किसी ताललुका*« 
समिति का सभापति वह व्यक्ति होता है, जिसे उस समिति के सदस्य 
निर्वाचित करें | श्रोर, ताब्लुका-समिति के सदस्य वे व्यक्ति होते हैं, जो 
उस ताल्‍लुके के गाँवों और कस्बों की पंचायतों के सभापति हों। पंचायतों 
के सदस्यों के निर्वाचन के लिए प्रत्येक बालिग पुरुष स््री को मताधिकार 
हे । 

इस से यह स्पष्ट है कि शासनयंत्र का आराषार पंचायतें हैं। 
ताल्‍लुका-समिति के सदस्यों का निर्वाचन परोक्ष है औ्रोर व्यवस्थापक 
सभा का तो ओर भी परोक्ष ।9 

सब बिल समा में उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा पास किये जायेंगे, 
श्रीमन्‍न्त राज़ा साहब की स्वीकृति मिलने के बाद वे कानून माने 
जायेंगे । यदि राज्ञा साहब व्यवस्थापक सभा द्वारा पास किये 
हुए. किसी बिल पर अपनी स्वीकृति देना न चाहें तो वह उसको 
अपने सन्देश” के साथ व्यवस्थापका सभा के पास पुनविचार के 
लिए भेजंगे । यदि व्यवस्थापकफ! सभा उनकी सिकारिशों को 
स्वीकार कर लेती है तो विल उस रूप में कानून बन जायगा। 
परन्तु यदि वह अस्वीकार कर देती है तो राजा साहब उसको 
अगले अधिवेशन के लिए स्थगित कर दंगे और यदि इस प्रकार उक्त 
सिफारिशें तीन वार व्यवश्यापक सभा के बहुमत से श्रस्वीकृत हो 
जाती है तो फिर वह बिल अपने आरम्मिक रूप में हो स्वीकृत होकर 

* आशा दैं, इसमें यथेष्ट संशोधन किया जायगा और प्रत्यक्ष निर्वांचन-पद्धति 
हा ही ध्यवहार होगा। 
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कानून माना जायेगा। 

बज़ट--दर वर्ष बजट व्यवस्थापकफ सभा के सामने रखा 
जायगा, उप्तमें यह ब्योरा रहेगा--(क) राज्य की कुल आय की श्राधी 
रकम सारे शासन के ऊपर द्वोने वाले व्यय (जिसमें राजा साहब का 
निजू खर्च व पेन्शनं भी सम्मिलित होंगी ) के मद्दे खर्च की जायगी | 
(ख) और आय की दूसरी आधी रकम पंचायतों और ताहलुका 
समितियों को वहाँ से होनेवाली आमदनी के अ्रनुपात से लोठा दी 
जायेगी । 

श्री राजा साहब पहले अ्रपने लिए ६० हजार रुपये वार्षिक लेते थे, 
पीछे उन्होंने स्वयं ही उसे कम करके केवल ३६ हजार रुपये लेना 
स्वोकार कर लिया | शब व्यवस्थापक सभा इस मद पर श्रपना मत दे 
सकती है, श्रोर चाहे तो इसे घटा भी सकती है। 

ल्याय--विधान में कहा गया है कि राज्य में न्याय सह्ता होगा 
शोर जल्दी मिला करेगा । फौजदारी और दीवानी के आरम्भिक मामले 
पंचायतों द्वारा तय होंगे, ओर दूसरे मामलों ओर उनकी अपीलों का 


निर्णय द्वाईकोट द्वारा होगा। हाईकोट द्वारा निर्धारित नियमों के 
अघीन कानूनी सलाह राज्य की श्रोर से, बिना कोई खच उठाये, मुफ्त 
मिलेगी | 

पंचायती फेसले के लिए कुछु भी खर्च नहीं करना पड़ता, जिस 
समय पंचायत मुकदमों का फेसला करती है, उस समय उसे न्यायन्सभा 
कहा जाता है। न्याय-सभा को तीमरे दर्ज के मजिस्ट्रेट के श्रधिकार होते 
हैं। वह ५००) तक के दीवानी के मुकदमों का फैसज्ञा कर सकती है। 
किन्तु राज्य के सबन्जज की श्रध्यक्षता में उसे दीवानी मुकदमों में 
दूसरे दर्ज के सबार्डिनेट जज के, श्रोर फोजदारी मामलों में श्रव्बल दर्जे 
के मजिस्ट्रेट के अधिकार होते हैं। किसी भी ग्रादमी को राज्य की श्रोर 
से नियुक्त वकीलों की राय मुफ्त मिल सकती है, उसे इसके लिए कोई 
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फीस नहीं देनी पड़ती । सब-जज दोरा भी करता है; दोरे में वह लोगों 
के पथ-प्रदर्शक का काम करता हे। राज्य में सब से ऊँचा न्यायालय 
सरन्यायाधीोश (चोफ़ जज) का है, जिसे नीचे के न्यायालयों कीं श्रपील 
सुनने तथा उनके निरीक्षण ओर नियन्त्रण का अधिकार है । 

स्थानीय शासन--ओश्रोंघ के विधान का आधार ग्राम-लोकतंत्र है। 
गांवों का शासनप्रबंध ग्राम-पंचायतें करती हैं। पंचायत में पांच 
सदस्य होते हैँ । ये बालिग मताधिकार के ग्राघार पर तीन 
वर्ष के लिए चुने हुए जाते हैं। पंचायतें श्रपना सभारति ( सरपंच ) 
खुद चुनती हैे। अश्रगर पंच स्वंसम्मति से सरपंच का चुनाव 
न कर सके तो गाँव के सब बालिग आदमी सरपंच को चुनते 
हैं। कई गाँवों के श्रयवा किसी ताल्‍लुके के नगरों के चुने हुए श्रध्यक्षों 
की एक ताल्लुका-समिति होती है । यदह्ट ताल्लुके की मालगुज़ारी वयुल 
करती है, उसमें से आधी इसे स्थानीय कार्यों के लिए मिल जाती है । 
समि।त इस रकम को पंचायतों के द्वारा शिक्षा, जनद्वित, न्याय, जल- 
ब्यवस्था, सफाई, शड़क, चरागाह, मेलों के प्रवन्त्र, बुनियादी शिक्षा, 
आर ग्राम-सुधार श्रादि के लिए खचे कर सकती है | 

शिक्षा--विधान में कहां गया था कि जल्दी ही राज्य की श्रोर से 
सव के लिए. श्रनिवा्यं शोर यथासम्मव स्वावलम्बी बुनियादी शिक्षा 
की व्यवस्था की जायगी । उच्च शिक्षा का प्रबन्ध उसी हृद तक होगा, 
जितनी कि श्रोध की जनता की सेवा करने के अवसरों के लिए उम्मेद- 
बार तैयारी करने को आवश्यक समझती जायेगी | इसके अतिरिक्त बालिगों 
की निरक्षरता मिटाने के लिए साधन जुटान की ध्यवध्था सरकार करेगी, 
ताकि वह एक वर्ष में ही शिक्षितों को परोक्षा में सफल होने के योग्य 
हो सकें। इस उद्द श्य के अनुसार राज्य में बहुत काय हो चुका है, 
और होता जा रहा है | 

नागरिक अधिकार--श्रॉध के विधान में नागरिक अधिकारों का 


र्ऊ 
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स्पष्ट समावेश है। उसमें कहा गया है कि अहिन्सा और लौकनेतिकता 
के सिद्धान्तों के अधीन यह विधान ओंघ के हर एक नागरिक को व्यक्ति 
की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, समा और भाषण 
की स्व्रतंत्रता, पूजा 'उपाप्तना की स्वतंत्रता, जन्म, लिंग, जाति, धम, 
रंग या आ्थिक स्थिति के कारण हर प्रकार की अयोग्यता से स्वतंत्रता, 
कानून की दृष्टि में सब्रके साथ पू्ण समानता, सस्ता और जल्‍दी न्याय, 
सब के लिए मुफ्त श्रनिवाय बुनियादी शिक्षा, बालिग-मताधिकार के 
आधार पर राय देने का सब के लिए समान अधिकार, ओर जीवन के 
लिए, आवश्यक कम से कम मजदूरी पर काम करने के श्रधिकार की 
गारणटी की जाती हे | 

विशेष वक्तव्य; भावी कार्यक्रम--श्रौंघ राज्य अंगरेज़ों की परा- 
धीनता में रहते हुए भी प्रजातन्त्रवबाद अपनाने में बहुत श्रागे 
रहा है । १५ अगस्त १६४७ के स्वाघधीनता दिन के लिए उसने 
बहुत सराहनीय घोषणा की | उसमें कह्दा गया--(१) प्राणों की आाहु- 
तियां देकर भी दम पराये श्राक्रमण से हिन्दुस्तान की भरसक रा 
करेंगे । (२) साम्प्रदायिकता हटाई जायगी | (३) समाज में किसी श्रेणी 
को नीच नहीं समझा जायगा (४) राष्ट्रनेताओों के आदेशों को पूरा 
करने की कोशिश करेंगे। (४) हम सब एक होकर खुद साक्षुरता-प्रसार 
में जुयंगे । (६) खेती में उन्नति करके गाँव को स्वावलम्बी बनाया 
त्रायगा । (७) आगामी पीढ़ी को राजकात्र चलाने योग्य बनाने की 
दृष्टि से विद्यार्थियों को आवश्यक शिक्षा दी जायगी | (८) देहातों की 
रद्चा के लिए १४ से ४५ वर्ष तक के सव॒ नागरिकों का शाँव संरक्षक 
दल? तैयार करेंगे ओर उन्हें हथियारों की सहायता देंगे। (६) न्याय- 
कार्य पंचायतों को देकर गाँवों में एकता रखेंगे। (१०) कारखानों में 
ज्यादह-से-ज्यादद सामान तैयार करेंगे और मज़दूरों को सम्पत्ति का 
योग्य हिस्सा देंगे । (११) सब व्यवहार सत्य और नीति से चलाएँगे। 
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(१२) शील, शिक्षा, स्वावलम्बन, श्रनुशासन, संयम श्रोर सहकारिता 
हमारे सिद्धांत होंगे; हम श्रपने कार्य से राष्ट्र की कौति बढ़ायेंगे। 

ग्रॉघ जैसे छोटे से राज्य ने केसा प्रशंसनीय कदम उठाया हे ! 
हमारे दूसरे राजा भी इसका अनुकरण करे । 

सांगली 

बम्बई प्रान्त के राज्यों में सांगली में भी शासन व्यवस्था सम्बन्धी 
बहुत अ्रच्छा कार्य हुआ है । इत प्रान्त में, कोल्हापुर को छोड़कर शेष 
राज्यों में यह सब से बड़ा है, वेसे यह छोटा सा ही है। इसका क्षेत्रफल 
११४६ वर्गमील, आ्रावादी लगभग तीन लाख और सालाना श्रौसत 
आमदनी बीस लाख रुपए हे । 

यहाँ के राजा साहिब ने सन्‌ १९४१ में एक महत्वपूर्ण घोषणा 
करके शासन में सुधारों का सुत्रपात किया था और १६४५ की जनवरी 
में राज्य की घारा भभा के चुने हुर सद्ष्यों में से दो को मन्त्री बनाया 
था, जिनके सुपुद राज्य के कुछु महकमे कर दिये थे | ४श्रक्तूबर १६४६ 
को एक महत्त्वपूर्ण घोषणा करते हुए श्रीमन्त सांगली नरेश ने कददा-- 

“ब्रिटिश भारत में जो महान्‌ परिवर्तन हो रहे हैं, उन्हें तथा मेंने 
इससे पहले जो सुबार दिये हैं उनको जिस सचाई, सहिष्णुता ओर 
शान्ति के साथ श्रमल में लाया गया, उन्हें ध्यान में रखते हुए. में 
मानता हूँ कि, श्रत् वह समय आर गया है जब कि में अपने प्रजाजनों को, 
वेदेशिक और राजनीतिक सम्बन्ध, इनाम और सरंजाम, राज- 
परिवार सम्बन्धी व्यक्तिगत बातें ओर राजवंश के देवस्थान वगैरा को 
छोड़कर, तमाम विषय देकर, उन्हें संपूर्ण उत्तरदाई शासन सौंप दूँ । 

“प्रताधिकारी और चुनाव सम्बन्धी नियमों के सहित राज्य के लिए. 
नये शासन विधान बनाने का काम एक विधान समिति करेगी । मैं 
इस समिति की नियुक्ति अपने नये मंत्रिमंडल की वलाह से करू गा। पर 
इस कमिटी के काम में काफी समय लग जायगा। तब्र तक शासन में 


२१२ देशी राज्य शासन 


कोई प्रगत्ति न हो ओर यों ही समय बीत जाय, यह मैं ठीक नहीं सम- 
भता । इसलिए मैंने निश्चय किया है कि इस बीच तात्कालिक व्यव- 
स्‍था के बतौर मैं श्रपने प्रजाजनों को श्राज ही ग्रधिक-से-अधिक मात्रा 
में उत्तरदाई शासन दे दूँ। इस तात्कालिक व्यवस्था में भी सांगली के 
वत्तमान शासन-विधान में काफी परिवतन हो जायगा | तदनुसार आज्ञ 
में सांगली शासन सुधार कानून नं० ३ की घोषणा करता हूँ, जिसके 
मातह त--- ॥ 

क--राज्य की घारान्सभा में जो सरकारी अफसर नामजद किये 
गये थे, वे अ्रव घारा-समा के सदस्य नहीं रहेंगे । 

ख--ब्रियिश भारत के प्रान्तों में सन्‌ १९३५४ के विधान के मातहत 
जो महकमे मंत्रियों के मातद्त हैं, वे सांगलो में भी मंत्रयों के मातहत 
होंगे, ओर ये मन्त्री धारा-सभा के द्वारा हठाये जा सकंगे। 

ग--घारा-सभा के सभापति और उपत्तभाति चुने हुए होंगे ।?? 

घोषणा के अ्रन्त में श्रीमंत सांगली नरेश ने कहा कि “'ुमे अपने 
प्रज्ञाजनों में पूर्ण विश्वास है ओर यह विश्वास है कि आज में यह जो 
उत्तरदाई शासन की घोषणा करता हूँ इसका संचालन न्याय, सहिष्णुता 
ओर शान्ति के साथ होगा ।”? 

कहना नहीं होगा कि सांगली का शासन ऊपर सूचित की हुई 
भावना के अनुसार प्रगतिशील रहा है | हाँ, जैसा कि पहले बताया जा 
चुका है, यह राज्य भारतीय संघ की एक अलग इकाई बनने की दृष्टि 
से बहुत छोटा है । 


उन्तीसवाँ अध्याय 


बीना शक कतौ-+० ८८ 


दक्षिण के राज्य 
[मैसूर, त्रावणशकोर और कोचीन] 

दत्तिण के देशी राज्यों में से अधिकांश अपने यहाँ ग्रजातंत्रात्मक 
सुधारों को प्रचलित करने में उत्तर या पश्चिम के देशी राज्यों की 
अपेक्षा आगे बढ़े हुए हें । --एच० जी० तिलक 

साधारणतया हैदराबाद भी दक्षिण के ही राज्यों में गिना जाता है, 
परन्तु वह एक बड़ा और प्रमुख राज्य द्वे। राजनीतिक दृष्टि से भी 
उसका अलग ओर स्वतंत्र स्थान है। इसलिए उसके सम्बन्ध में हमने 
एक अलग अध्याय में, लिख दिया है। बम्बई प्रान्त के राज्यों के 
बारे में पिछले अ्रध्याय में लिखा जा चुका है। श्रत् दक्षिण के जिन 
राज्यों के बारे विचार करना है, उनमें से मुख्य मैसूर, त्रावणकोर 
शोर कोचीन हैं । 

दक्षिण के राज्यों की विशेषता--इन राज्यों में से कोचीन तो 
उत्तरदाई शासन पद्धति प्रचलित करने में भारतवर्ष के सब बड़े बड़े 
राज्यों में अग्रगामी है |# उसके श्रलावा मेसूर और त्रावणकोर श्रादि का भी 
शासन अ्रन्य भारतीय राज्यों की श्रपेज्ञा उत्तम है। कुछ समय हुआ, 
स्व० श्री० सत्यमूर्ति जी ने लिखा था--'इन राज्यों में सुब्यवस्थित और 
स्वतन्त्र हाईकोट और चीफ-कोट स्थापित हैं। इनमें जो न्यायाघीश हें, 
वे हटठाये नहों जा सकते, और विशेषतः वे जो अपने आपको स्व॒तन्त्र 
और ईमानदार सिद्ध कर चुके हैं। इन राज्यों के शासकों का शाही खर्च 


अवैते औँध सब के पहल। राज्य है, जिसने उत्तरदाई शाघनपद्धति प्रचलित की; 
पर बह बहुत छोटा राज्य दे । 
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('प्रिवी पसं?) निश्चित है। इनमें धारा ।भाएँ हैं, जिनमें निर्वाचित 
सदस्य बैठते हैं। अन्य नरेशों के विषय में जो बदनाम करनेवाली बाते 
उड़ती हैं, वे दक्षिण भारतीय नरेशों के विषय में स्वप्न में भी खुनायी 
नहीं देतों । एकाघ अपवाद को छोड़कर इन राज्यों के शासक चरित्र- 
वान और योग्य व्यक्ति हैं । इनका पेसा व्य्थ के तमाशों में या योरप 
की सैर में कदाचित ही खर्च होता है। जनता इनक पास आसानी से 
पहुँच सकती है। इन राज्यों के प्रबन्धक उत्साह ओर लगन पूवबंक कृषि, 
व्यवसाय के विकास उद्योग में लगे हुए हैं। इन सब बातों से मेरा 
मतलब यह्द हे कि इन राज्यों को प्रजा सुशासित है। इतने पर भो में 
इस बात से इनकार नहों कर सकता कि इन राज्यों के शासन का 
अन्तिम आधार स्वेच्छाचार है। मेरा दावा कंवल इतना है कि वह एक 
सह्दानुभूति-पूर्ण स्वेछाचार हे | इसके साथ ही साथ वहाँ पर काफी दमन 
भी होता है । प्रकाशन को स्वतन्त्रता कम है ।? 
मेस्र 

इस राज्य का क्षेत्रफल २६,४४८ वर्गमील, आबादी (१६४१ की 
गणना के श्रनुसार) तिदत्तर लाख श्रोर सालाना श्रीसत आमदनी दस 
करोड़ रुपए है। यहाँ शासन-का्य आधुनिक पद्धति से किया जाता है । 
प्रत्येक प्रकार के महत्वपूर्ण कार्यों के लिए. श्रलगनश्रलग विभागों की 
व्यवस्था है, ओर उनके संचालन के लिए यथेष्ट अधिकारो नियत हैं। 
शासन-पद्धति प्रायः वही है, जो सन्‌ १८३१ से १८८१ तक के पचास 
वर्षो में प्रचलित थी, जब कि यह राज्य अंगरेजी श्रमलदारी में रहा 
था। इतने दोघंकाल तक व्यवस्थित ढंग से शासन होते रहने से यहाँ 
उसके स्वरूप में नवीनता का सम्तुचित समावेश हो गया है। 

शासनन्सुधार ओर भारत-सरकार--यहाँ प्रतिनिधि-सभा (रेप्रे- 
जंटेटिव असेम्बली) की स्थापना सन्‌ श््ू८ू१ में हुईं। इसका उद्द श्य 
यह था कि राज्य के कामों में, ओर जनता की इच्छाश्रों तथा द्वितों में 
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ग्रधिक अनुरूपता श्रथवा मेल हो | सन्‌ १९०७ में यहाँ व्यवस्थापक 
परिषद स्थापित की गयी, “जिससे कानून बनाने में उन गैर-सरकारी 
सजनों का सहयोग मिले, जो क्रियात्मक अनुभव ओर स्थानोय परिस्थि- 
तियों तथा आवश्यकताओं का शान रखने के कारण इस काय के लिए 
योग्य हों ।! यहां यह जिक्र करना आवश्यक है कि उस समय की भारत- 
सरकार का इस विषय में श्रच्छा रुख नहीं था। उसने मैसूर राज्य के 
परुधारों का जां खोलकर घ्वागत नहीं किया था । सन्‌ १६२३ में शासन- 
सुबार के प्रश्न पर एक कमेटी द्वारा फिर विचार हुआ | इस कमेटी के 
अध्यक्ष सर बृजेन्द्रानाथ सौल थे | इसकी मिफारिशों से कई महत्वपूर्ण 
सुधार किये गये। मैघूर की संधि के अनुसार, इन सुधारों पर मारत- 
सरकार की स्वीकृति ली गयी थी | 

शसन प्रबन्ध--इस समय ( मई १६४७ ) राज्य की प्रबन्ध- 
करिणी में दीवान सहित पाँच मंत्री है। दो सरकारी और तीन गैर- 
सरकारी | गैर-सरकारी मंत्री को क्रिसी विभाग का काम संभालने के 
अयोग्य नहीं ठहराया जाता, इस प्रकार उनके तथा सरकारी मंत्रियों के 
काम में कोई विभाजन-रेखा नहीं है। नामजद और निर्वाचित मंत्रियों 
में कोई अन्तर नहीं माना ज्ञाता। परन्तु यद्यपि गेर-सरकारी मंत्री 
ब्यवस्थापक्र मंडल के सदस्य हैं, पर राजा द्वारा नामज़द हैं, श्रोर उन्हीं 
के प्रति उत्तरदायी हैं। इन मंत्रियों में कोई भी मन्त्री ब्यवस्थापक 
सभाओ्रों की सबसे बड़ी पार्टी स्टेट-काँग्रेस का प्रतिनिधि नहीं हे । 

व्यवस्थापक मंडत्त--राज्य में कानून निर्माण से सम्बन्ध रखने- 
वाली दो सभाएं हँ--(१) प्रतिनिधि-समा ( 'रेप्रे जेन्टेटिव असेम्बली? ) 
और ब्यवस्थापक परिषद ( लेजिस्लेटिव कोंसिल )। दोनों की श्रवधि 
चार-चार वर्ष की है। प्रतिनिधि सभा में ३१२ सदस्य हैं। हसे कानूनी 
मसविदों पर परामश देने का श्रघिकार है। किसी मसतविदे के सिद्धाँत 
का इस सभा के कुल सदस्यों में से दो-तिहाई भी विरोध करें तो भी 
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सरकार के लिए इस सभा का निर्णय मान्य करना अनिवार्य नहीं है । 
जिस कानूनी मसबिदे को यह पास कर दे, वह ब्यवस्थापक परिषद में 
उपस्थित किया जा सकता है| जब बह मसविदा शअ्रन्ततः परिषद में 
स्वीकार हो जाय तो उसे प्रतिनिधि-सभा के सामने रखना ग्रावश्थक 
नहीं होता | बह सभा को सम्मति को सूचित करनेवाले वक्तब्य सदह्दित 
महाराज की स्वीकृति के लिए उपस्थित किया जाता है । 
आकस्मिक आवश्यकता होने पर, इस सभा के परामश बिना ही दो 
बार छु.ल्‍छः माह के लिए कानून बनाये जा सकते हैं। इससे स्पष्ट हे 
कि प्रतिनिधि-धभा का कानून निर्माण में जोमाग है, वह बहुत 
परिमित है । 

व्यवस्थापक परिषद में ६८ सदस्य हैं--४४ निर्वाचित , और शेष 
नामज़द । इसका सभापति अब परिषद द्वारा चुना हुआ गेर-सरकारी 
व्यक्ति होता है | हाँ, इसमें यह शर्त होती है कि महाराज उसे स्वीकार 
करले । उपसभापति भी निर्वाचित किन्तु महाराज द्वारा स्वीकृत होता 
हे | परिषद के कुल सदस्यों में कम-से-कम दो-तिद्ाई द्वारा अविश्वास 
का प्रस्ताव होने पर सभापति तथा उपसत्नापति अपने पद से प्रथक्‌ हो 
जाते हैं | व्यवस्थापक परिषद में एक-तिहदाई से अधिक सदस्यों का 
नामजद द्वोना मैसूर जेसे उन्नत राज्य में बहुत चिन्तनीय है | 

मेसूर राज्य की दोनों व्यवस्थापक सभाओं में कांग्रेस पार्टी सब में 
बड़ी पार्टो है | व्यवस्थापक परिषद के चुने हुए ४४ सदस्यों में, जिनमें 
दस विशेष द्वितों के भी स्थान हैं, २० सदस्य कांग्रंस के हैँं। श्रोर, 
प्रतिनिधि सभा के ३१२ सदस्यों में, जिनमें नामजद सदस्य भी हें, 
अकली कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य १४० हैं । 

शिक्षा आ्रादि--म्युनिसपेलटियाँ श्रौर जिला-बो्ड श्रच्छा काम 
कर रहे हैं। पंचायतों का यहाँ खूब प्रचार है। शिक्षा की दृष्टि से, 
सन्‌ १६४१ ई० की मनुष्यनाणना के अनुसार मेघूर ब्रिठिश भारत से 
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कुछ हौ कम है ।&$ देशी राज्यों में सबसे प्रथम स्थापित विश्वविद्यालय 
मेधूर का ही है । यह १६१६ में स्थापित हुआ । इसमें राज्य की मातृ- 
भाषा के श्रध्ययन तथा साहित्य-निर्माण को ओर बहुत ध्यान दिया जाता 
हे। राज्य में प्रायः हाई स्कूल से नीचे की शिक्षा मुक्त ओर अनिवाय 
है। कृषि, व्यापार, इस्जिनयरी, डाक्टरी तथा औद्योगिक विषयों की 
शिक्षा का अच्छा प्रपन्ध है | कुल मिलाकर राज्य की आय का लगभग 
छुठा भाग शिक्षा-प्रचार में खर्च क्रिया जाता है | 

नागरिक अधिकार--यहां पूव प्रथा तोड़कर मुतलमानों ओर 
ईसाइयों के लिए पृथक निर्वाचक स्घों की स्थापना की गयी है| सरकार 
ने यह आशा को है कि इतस साधारण नागरिक भावना की वृद्धि में 
बाघा न होगी । बिटिश भारत में गत बर्षो' में जो कठु अनुभव हुआ 
है, उसका विचार करते हुए उपयुक्त आशा दुराशा मात्र है। शासन- 
सुधार कमेटी की सिफारिश होने पर भी, नवीन शासन विधान में नाग- 
रिक अधिकारों का निर्देश नहीं किया । 

विशेष वक्तव्य--मैसूर स्टेट-का्रेस के अध्यक्ष भ्री० के० सी० रेडी 
के शब्दों में इस समय ( मई, सन्‌ १६४७) राज्य की शासन प्रणाली 
दूषित है ओ्रोर साम्प्रदायिक समस्या के बहाने राज्य भर में नागरिक स्वाघी- 
नता पर प्रतिबन्ध है । सरकार स्थानीय मस्थाश्रों के कार्य में दखल देती 
है, ओर जिलान-बोर्डो' में अनेक मत प्रणाली चालू कर दी गयी 
है। इसी लिए स्टेट-काग्रेस तत्काल उत्तरदाई शासन की मांग कर 
रही हे | 

त्रावशकोर 

यह राज्य भारतबव के ठेठ दक्षिण में, पश्चिम की श्रोर हे । इसका 
ज्ञेत्रल ७६२४ वर्गनील श्रोर जनसंख्या ६१ लाख (सन्‌ १६४१ में), 
तथा श्रौसत वाषिक आय पांच करोड़ रुपए हे। राजधानी त्रिवेन्दुरम 


.. + ब्रिटिश सारत में फी हजार १२५ स्जरी-पुरुष शिक्षित हें, मेंसर राज्य में ३२१ 
र्ऊ 
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है। यहाँ का राजा उन ज्षत्रियों में से है, जो श्रपने श्रापकों दक्षिण 
भारत के प्राचीन चेरा राजवंश के मानते हैं। राजा मालावार के 
रिवाज के के श्रनुसार राजघराने की लड़की या बहिन के बड़े पुत्र को 
गदही दे सकता हे | 

एक उमद्नत राज्य--'आ्आधोी सदी से अधिक समय हो गया, जब से 
यहाँ के शासक राज्य की आय को सावेजनिक कोष की तरह समभते हैं, 
श्रौर अ्रपने निजी व्यय के लिए अपेक्षाकृत बहुत कम रकम लेते हैं ओर 
उसे बजट में सुचित करते हैं ।? 

शिक्षा की दृष्टि से यह राज्य देश भर में बढ़ा हुआ है। छुथश्राक्गुत 
को इसने कानून द्वारा बन्द कर रखा है, श्रौर मंदिरों कोहरिजनों के लिए 
खोल दिया है। श्रोद्योगिक दृष्टि से भी यह बहुत उन्नत है | स्त्रियों को 
यहाँ पुरुषों के समान अधिकार रहे हैं। गत वर्ष (१६४६) इसने राज- 
नीतिक ज्ञेत्र में भी प्रगति का परिचय दिया है। इस राज्य का एक 
अ्रपना बन्दरगाद है, उससे इसे आयात-निर्यात-कर की श्रच्छी श्राय 
होती है । 

शासन-प्रबन्ध-- प्रस्तावित योजना के अनुसार राज्य का शासन 
राजा से नियुक्त किये हुए दोवान द्वारा किया जावयगा। दीवान कौ 
सहायता के लिए कई मत्री, विभागों के अध्यक्ष तथा श्रन्य अ्रधिकारी 
होंगे, जो कुछ अंशों में पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा चुने जायेंगे। कोई 
सरकारी अफसर किसी घारासभा का सदस्‍्ष्य नहीं होगा । पर वह घधारासभा 
के विचार-विनिमय में सहयोग देगा। प्रश्नों का उत्तर तथा दुसरी जान- 
कारो देने के लिए, उसकी वहा उपध्यथिति श्रावश्यक हो सकती है। उसे 
मत देने का अधिकार नहीं होगा | घारासभा के मत से दीवान या कार्य- 
कारिणी सरकार का कोई सदस्य नहीं हठात्रा सकेगा | घारासभा के तथा 

#इस रिवाज के अनुसार घर की जाथदाद का अ्रधिकारी मालिक का बढ़ा 
लड़का नहीं दोता, मालिक की बहिन या लड़की का पुत्रहोता है । 


दत्तिण के राज्य शभ्रै६ 


न्याय-विभागो के सम्बन्ध में दीवान की स्थिति अमरीकी प्रेत्ीडेण्ट के 
तुल्य होगी । हां, महाराजा के अधिकारों द्वारा वद अयश्य नियन्त्रित 
रहेगा । 

व्यवस्थापक मंडल--राज्य में दो घारा सभाएं रहेंगो; उनके सभी 
सदस्य चुने हुए होंगे । दोनों समाएँ--श्री चित्रा राज्य परिषद और श्री 
मूलम लोक सभा अपने अलग-अलग नियम बनायेगी, तथा अपने 
अलग अध्यक्ष उपाध्यक्ष निर्वाचित करेंगी | कोंठिल में कम से कम ४२ 
सदस्य होंगे, जिनका चुनाव विभिन्न संस्थाओश्रों तथा पेशों की विशेषता थ्रों 
के आधार पर होगा । असेम्बली के सदत्य विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि 
होंगे | कम-से-कम १५००० जनसंख्या पर एक सदस्य होगा, तथा 
२४००० जनसंख्या पर एक से अधिक सदस्य होगा। श्रसेम्बली के 
लिए सदस्यों का चुनाव बिना किसी जाति, श्रणी, तथा पुरुष-स्री के भेद- 
भाव के, बालिंग मताधिकार के आधार पर होगा । मत देने का श्रधि- 
कार रियासत-निवासियों को ही होगा, जो रियासत में चुनाव से 
कम-से-क्रम सात व पहिले से रद्द रहे हैं। कोंसिल के लिए. मत देने का 
अधिकार ३० वर्ष तथा श्रसेम्बली के सिए. २२ वर्ष के व्यक्ति को 
दया जायेगा । 

घारासमभाएँ चुनाव के बाद चार व तक काय॑ करेंगी | दीवान को 
श्रधिकार होगा कि स्थिति को देखते हुए वह किसो भी धारासभा को 
उसकी अवधि समाप्त होने से पहिले भंग करें या उसकी अवधि 
अधिक-से-अधिक एक वष्न और बढ़ा सके | दीवान को दोनों सभाश्रों 
में माषण देने, तथा झुसो प्रध्युत बिल अथवा विचाराधीन प्रश्न के 
सम्बन्ध में सन्देश भेजने का अधिकार होगस । बिल दोनों समाश्रों में रखे 
जा सकेंगे । बिल पर बिचार करने के लिए दोनों सभाओ्रों में स्थायी 
समितियां नियुक्त की जायेंगी। 

राज-परिवार, रियासत की सेना, हिन्दू धामिक दान, रियासती 
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सरकार का भारत सरकार तथा विदेशी नरेशों या रियासतों से सम्बन्ध, 
तथा सुधार कानून की धाराश्रों शरनियमों पर घारा सभाश्रों को न 
तो विचार करने का और न ही उनके सम्बन्ध में कोई कानून बनाने 
का अधिकार होगा । 

दोनों घारासभाश्रों के समान अधिकार ओर काय होंगे | वे झपनी 
उप-समितियों द्वारा राज्य की नीति और शासन पर नियन्त्रण रखेंगी | 
दोनों सभाश्रों का संयुक्त निर्णय सरकार द्वारा कार्यानिवित किया जायगा | 

जो बिल धारा सभाओं में पश होनेवाला होगा, उस पर दीवान 
को यह नोट देने का अधिकार होगा कि उससे रियासत की शांति किसी 
प्रकार भंग तो नहीं होती | शांति-भंग की आशंका वाले ब्रिल पर विचार 
करने की कारवाई दीवान रोक सकेगा । 

महाराजा को कानून बनाने तथा आवश्वक कारवाई करने के 
अधिकार बने रहेंगे । 

न्‍्याय-न्याय-विभाग प्रवन्घ-विभाग से प्रथक्‌ है। राज्य में एक 
हाईकोट के श्रतिरिक्त कई जिला-कोट, सेशन कोट, मुन्सिफ कोट तथा 
अनेक पंचायती अ्रदालते हैं। सन्‌ १६४६ की घोषणा में कहा गया हे 
कि दीवानी तथा फौजदारी श्रदालत महाराजा द्वारा नियुक्त होगी तथा 
निचली अदालतें कार्यकारिणां (मरका)र द्वारा, हईको् की सलाह से 
नियुक्त होंगी | धारामभा द्वारा पास किये गये कानूनों के वेघानिक पहलू 
पर अदालत नि्णंय कर सकती है। 

शिक्षा आदि--यहां शिक्षा का प्रचार भारतवर्ष भर के किसी भो 
भाग से श्रधिक है, ४८ ग्रतिशत व्यक्ति शिक्षित हैं ।& राज्य भर में 
प्रारम्भिक शिक्षा निश्शुल्क श्रोर अ्निवाय है | स्री-शिक्षा का खूब प्रचार 
है। यहाँ दस से श्रांघक्र कालिज और बहुत से हाई स्कूल श्रादि हैं। 
पहले यहाँ की शिक्ष-सस्थाएँ मदरात विश्वविद्यालय फे अ्रधीन थीं । 


* कोंचोन में, जो कि श्ससे दूसरे दर्ज पर है, यह संख्या ३५ है । 
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सन्‌ १६३७ ई० में यहाँ स्वतंत्र विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। 
पास्यक्रम में, आधुनिक भाषाओं में राष्ट्रभाषा हिन्दी का भीसमावेश है । 
कला और उद्योग तथा प्रयोगात्मक विशान की ओर यथेष्ट ध्यान दिया 
जाता है | कानून, श्रायुवंद, बनस्‍्पति-शाख्र ओर कृषि आदि के भी 
विद्यालय हैं | स्वास्थ्य और चिकित्सा की श्रच्छी व्यवस्था है। राज्य 
का श्रपना स्वयं का डाक-विभाग तथा टकसाल-विभाग है । 

सन्‌ १६४५ में आवशणकोर सरकार ने राज्य में श्रपती दस वर्षोय 
अनिवार्य और निश्शुल्क प्रारम्मिकशिक्षान्योजना श्रमल में लाने को 
घोषणा की । उसने स्वीकार किया है कि प्रारम्भिक शिक्षा का दायित्व 
प्रकार पर है। 

नागरिक अधिकार--यह खेद का विषय है कि इतना उन्नत 
और शिक्षित राज्य भी जनता के अधिकारों के विषय में यथेष्ट उदार 
नहीं रहा है। यहाँ कई वर्ष से श्रावणकोर-स्टेट-कांग्रंस स्थापित है । 
उसका उद्द श्य मद्दाराज की छत्रक्काया में उत्तरदायी शासन प्राप्त करना 
है। पर उसके रचनात्मक कार्य-खादी-प्रचार, हरिजन-डत्थान, मथ- 
पान-निषेष और हिन्दी-प्रचार--पर भी राज्य की श्रोर से समय-समय 
पर प्रतिबन्ध रहा है । स्टेट-कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दमन, गिरफ़ारी, 
जेल आदि की सख्तियां सहनी पड़ी हैं। यहाँ प्रेत और समाचारपत्रों पर 
कड़ी पावन्दियाँ रही हैं| 

विशेष वक्तव्य-त्रावणकोर के वैधानिक सुधारों की योजना को 
कई बातें स्वागतन्योग्य होते हुए भी, उसमें यद्द दोष है कि समस्त 
शक्ति का मूल श्रोत जनता को नहीं माना गया | दौवान महाराजा द्वारा 
नियुक्त होगा, और घारा सभा का उस पर अ्रविश्वास होने पर भी अपने 
पद से नहीं हटाया जा सकेगा | यही बात सरकार के श्रन्य सदस्यों पर 
मी लागू होगी | दौवान के अधिकार भी बहुत अ्रधिक है। निश्चय ही 
यह योजना जनता को उत्तरदाई शाप्तन नहीं देती | 
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त्रावशकोर ने भारतीय संघ में शामिल होने में बहुत ढील की । 
पहले तो उमने स्वतंत्र रहने की ही घोषणा कर दी थी, पर श्राखिर में 
“दिन भर का भूला शामको घर आया? कहावत हुई। इस विषय में 
पहले लिखा जा चुका है । 

कीचोन 

इस राज्य का क्षेत्रफल १४६३ वर्गमील, जनसंख्या सन्‌ १६४१ ई० 
की गणना के अनुसार सवा चोदह लाख, और वाषिक श्रौसत 
आय डेढ़ करोड़ रुपए है | 

इस राज्य का शासन वहुत समय से प्रगतिशील रहा हैं। अश्रब से 
पैंतीस वर्ष पहिले सन्‌ १६१२ में यहाँ के दोीवान साहब सर ए० आरर० 
बेनजीं ने एक सलाहकार समिति ( एडविजरी कोंसिल ) की योजना 
उपस्थित की थी, जिसमें लगभग दो-तिहाई सदस्य निर्वाचित हों, और 
शेष नामज़द । 

शासन-प्रबन्ध; उत्त रदाई शासन की घोषणा--शासन-ऊार्य के 
लिए राज्य छः ताल्‍लुकों में बँटा हुआ .है । राजधानी एरनाक्यूलम है। 
सब शासन-कार्य महाराजा साहब के नाम से उनके नियंत्रण में होता 
है| उनका प्रधानमंत्री दीवान है। सन्‌ १६४६ तक उसकी नियुक्ति 
महाराजा साहब द्वारा होती थी, और बह उनके आरदेशानुसार कार्य 
करता था । कार्यका रिणी में दीवान के अ्रतिरिक्त एक मंत्री था, जिसे 
महाराजा साहब व्यवस्थापक परिषद के सदस्यों में से में से चुनते थे । 
वह श्रपने काये के लिए परिषद के प्रति उत्तरदायी होता था । उसके 
सुपुद प्रायः निम्नलिखित विभाग रहते थे--कृषि, सहकारिता, ग्रह- 
उद्योगों की उन्नति, सावंजनिक स्वास्थ्य, पंचायतों का प्रबन्ध, और 
दलितोद्धार । मंत्री के सुपु्द किये हुए विषय हृस्तान्तरित विषय कहलाते 
थे, और शेष (दौवान के सुपुर्द) विषय, रक्षित | कौन-को न से विषय हस्ता- 
न्तरित हों, इसका निश्चय महाराजा साहब करते थे, श्रोर ऐसा करने में 
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वे आवश्यकतानुसार दीवान से परामर्श करते थे । 

अगस्त १९४६ में कोचीन प्रजा मंडल नेखासकर ये मांगे उपस्थित 
की--(१) राज्य में जनता के बालिग मताधिकार के आधार पर घूर् 
उत्तरदाई शासन प्रदान क्रिया जाय और इस सम्बन्ध में विधान बनाने 
के लिए एक विधान-समिति बनाई जाय, (२) एक श्रन्तरिम सरकार 
की स्थापना की जाय श्रोर समी विभाग लोकप्रिय मंत्रियों को सुपुद कर 
दिये जाय | इसपर महाराज ने पहली मांग मंजूर कर के समिति 
की स्थापना कर दी थी। दुसरी मांग को संशोधन के साथ स्वीकार 
करके उन्होंने श्र्थ, न्याय तथा व्यवस्था विभागों को छोड़ शेष 
विभाग चार मंत्रियों को बांट दिये थे । इन तीन विभागों का काम दीवान 
करता या, परन्तु अन्तिम निर्णय मंत्रिमंडल में होते ये । श्रव शासन का 
सब॑ कार्य चुने हुए लोकप्रिय मंत्रियों में बँटा हुआ है । 

व्ववस्थापक परिषद्‌--व्यवस्थापक परिषद की स्थापना यहाँ सन्‌ 
६६२५ हुई थी। अब तक इउका संगठन सन्‌ १६ ३८ की घोषणा श्रनुसार 
था । इसमें प्रष्ठ सदध्य थे--३८ निर्वाचित और २० नामज़द। निर्वाचित 
सदस्यों में २७ साधारण निर्वाचक संघों के ओर ११ विशेष के होते थे । 
नामजद सदस्यों में ८ सरकारी और १२ गेर-सरकारी रहते थे | इनके 
ग्ंलावा, किसी प्रस्ताव के समय दो ऐसे व्यक्तियों को महाराजा द्वारा 
झोर भी नामज़द किया जा सकता था, जिन्हें उस प्रस्ताव के विषय के 
सम्बन्ध में विशेष शान या अनुभव हो | इन व्यक्तियों को जितने समय 
के लिए ये नामजद हीं, सदस्यों के पूर्ण अधिकार होते थे । 

परिषद का समापति दीवान होता था। उसके सहित कम-से-कम 
१५ सदस्यों की उपस्थिति में परिषद का काय होता था | रुभापति की 
अनुपध्थिति में उसका कार्य उपसभापति (डिप्टी प्रेसीडेन्ट) करता था, 
जो परिषद द्वारा निर्वाचित होता था। उसका वेतन परिषद निश्चित 
करती थी | परिषद का कार्यालय आराम तोर से तीन वर्ष होता था। 
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अब नई योजना श्रमज्ञ में श्रानेयाली है, जिसका उद्द श्य पूर्ण उत्तरदाई 
शासन है | । ५ 
न्‍्याय--राज्य में न्याय करनेवाली प्रधान संस्था हाईकोट है | 


उसमें चीफ-जध्टिस सहित तीन जज हैं, उनकी नियुक्ति महाराज द्वारा 
होती है। निर्धारित योग्यता वाला व्यक्ति ही जज नियत किया जा 
सकता है। उसके नीचे दीवानी मामलों का विचार करने के लिए 
जिला अदालतें, तथा मुन्सिफों की श्रदालतें हैं। फोजदारी मुकदमों का 
फैसला सेशन अदालतों तथा सब्र-म्जिस्ट्रेटों की अदालतों में होता है । 
पचास रुपये तक की मालियत के मामले ग्राम-पं चायतों ढहवाश निपटाये 
जाते हैं । 

शिक्षा-शिक्षा-प्रचार की दृष्टि से मारतवर्ष भर में, केवल त्राण- 
कोर को छोड़कर, यह राज्य सबसे बढ़कर हे । यहाँ शि ज्ञुतों क्री संख्या 
फी हजार ३४४ है। पाँच वर्ष से लेकर नौ वर्ष तक की आयु के 
समस्त बालकों में ६० प्रतिशत, प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा पा रहे हैं। 
प्रारम्मिक शिक्षा देशी भाषाओं के स्कूलों में निश्शुल्क है, परन्तु जिन 
स्कूलों में अंगरेजी पढ़ायी जाती है, उनमें निश्शुल्क नहीं है । इन स्कूलों 
में मी आधे से अधिक खचच राज्य ही करता है। ग्राम- पुस्तकालयों का 
काय खूब चल रहा है | राज्य में कई दैनिक तथा एक दर्जन से अधिक 
साप्ताहिक पत्र प्रकाशित द्वोते हैं। राज्य की जनसंख्या को देखते हुए 
पत्र-पत्रिकाओं का यह प्रचार श्रच्छाहे । 

विशेष वक्तव्य--मदाराजा साइबर ने सन्‌ १६३८ में ही शासन- 
सुधारों का ध्येय उत्तददाई शासन स्वीकार कर लिया था | अ्रव तो इसे 
जारी करने के लिए विधान तैयार हो रहा है, श्रोर वह जल्दी ही जनता 
क॑ सामने श्रा जायगगा | अ्रगध्त सन्‌ १६४६ में कोचीन प्रज[मंडल ने 
उत्तरदाई शासन आदि के श्रलावा यह भी मांग की थी कि भारतीय 
विधान परिषद में जनता का चना हुआ प्रतिनिधि भेजा जाय। 
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डुसके अनुसार कोचीन के लोकप्रिय मंत्री ओ० गोविन्द मेनन विधान- 
परिषद में जनता के प्रतितिधि को हैसियत से सम्मिलित हुए, न कि मंत्री 
की हैसियत से । 

महाराजा साहब ने कह्दा या--'मैं इगलेंड के बादशाह की तरह 
एक वैधानिक शासक की हैसियत से पूर्णतया संतुष्ट हूँ क्‍योंकि 
मैं ग्लैरस्टन क॑ छिद्धान्तो में विश्वास करने वाला हूँ।” महाराजा 
ने यह मी कहा कि था हमने प्रसत्ञता पूर्वक गद्दी का परित्याम कर 
दिया होता किन्तु गद्दा छोड़ देने से कोचोन में राजतन्त्र का अन्त नहों 
हो जाता, क्योंकि हमारे स्थान पर शासन करने की इच्छा रखनेवालों 
की सूची बहुत लम्बी है। महाराजा साहब ने अपने व्यवहार से दिखा 
दिया हि आप बास्तव में लॉकसत्तात्मक भावों वाले हैं। 

२६ अगस्त १६४७ को, एक बड़े जातीय त्योहार (श्रोनम) के 
दिन, महाराजा साहब ने राज्य में पूर्णा जिम्मेदार सरकार स्थापित करने 
की घोषणा की । “गवर्मेट-आफ-कोचीन एक्ट? नाम का एक्ट जारी किया 
गया है। उसके अनुसार समस्त शासन-प्रबन्ध एक कोसिल के सुपु्द 
किया गया है, जिसमें प्रधान मंत्री सहित ११ मंत्री होंगे, और जे सत्र 
चुने हुए रहेंगे । 


_अन्‍न्‍कबका, ७ ॑णणणओ कब 


तोसवाँ अध्याय 


अन्य देशी राज्य 
[ संयुक्त प्राब्त के राज्य, सिक्रम ओर भूटान, बंगाल के 
राज्य, आसाम के राज्य, उड़ीसा के राज्य, मध्यभारत के राज्य ] 
इस अध्याय में ऐसे देशी राज्यों या उनके समूहों के सम्बन्ध में, 
संक्षेप में विचार किया जाता है, जिनके विषय में, पिछुले अध्यायों में 
नहीं लिखा गया है। ये प्रायः छोटेन्छोटे हैं । 
१६ 
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संयुक्तप्राब्त के राज्य--संयुक्तप्रान्त देशी राज्य तीन हैं-- 
टेदरीमाढवाल, रामपुर ओर बनारस | शासन की दृष्टि से टेदरी का 
सम्बन्ध शिमला पहाड़ी राज्यों से रहा है, ओर उनके बारे में पहले 
लिखा जा चुका है | रामपुर की मजलिस (व्यत्रस्थापक सभा) के संगठन 
में लोकसत्तात्मक दृष्टि से कई दोष है, श्रौर उसके अधिकार भी बहुत 
परिमित दे | यहाँ बहुसरयक जाति (हिन्दुश्रों) के नागरिक अधिकारों की 
उपेक्तो' की जाती है। बनारस राज्य ने हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी, 
को जमीन आदि की चाहे जो सहायता दी हो, अपने नागरिकों की 
शिक्वान्व्यवध्या में कुछ प्रततिशीलता का परिचय नहीं दिया। यहां 
व्यवेस्थापक सभा (जिसे प्रजामंडल कहा ज्ञाता है) उत्तरदाई शासन के 
बिचार से अनुपयुक्त है। जनता का शासकों से शासनसुधार, श्रोर 
नागरिक अधिकारों के लिए काफी संत्रष रहा है। इस समय भी 
स्थिति संतोषजनक नहीं है | 

सिक्म ओर भूटान--ये दोनों राज्य बंगाल के उत्तर में हैं । 
यहां से तिब्बत को सीधा रास्ता जाता है। इस लिए इनका राजनीतिक 
महत्व बहुत है। य भारत-सरकार से अलग-्श्रलग सम्बन्धित रहे हें। 
इन राज्यों का भारतवर्ष के अन्य भागों से सम्पक बहुत कम हैं | भूटान 
में अंगरेजी ढग की शिक्षा सन्‌ १६१४ में आरम्भ हुई, ओर १६९१४ में 
जाकर कुछ विद्यार्थियों ने प्रथम बार मेट्रीक्यूलेशन परीक्षा पास का | 
यहां का शासन अप्रगतिशील होना स्वामाविक हां है। भूटान को कुछ 
लोग नेपाल की तरह स्वतंत्र समभते हैं; परन्तु दोनों की स्थिति में बहुत 
अन्तर है | नेपाल स्वतंत्र प्रदेश है, और भूटान भारत के देशी राज्यों 
में है। हां, मूटान (और सिक्कम) का सम्बन्ध भारतब्सरकार के राजनीतिक 
विभाग से न रह कर बेदेशिक विभाग से रहा है | 

'बंगाल के राज्य--बंगाल प्रान्त में देशी राज्य दो हैं---कू च- 
विहार ओर त्रिपुरा | त्रिपुरा में प्रवन्धकारिणी कोंसिल बहुत समय से, 
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सन्‌ १८८३ से है। व्यवस्थापक परिषद का संगठन प्रथम बार सन्‌ 
१६०६ में हुआ था, जिसमें पाँछे खुधार हुआ। तथापि उतरदाई 
शासनपद्धति ग्रभी तक प्रचलित नहीं को गयी । हां, मद्गाराजा का निन्नी 
ब्यय निर्धारित है, दुभिक्ष-निवारण के लिए श्रलग रकम सुरक्षित रखी 
जाती है और उद्योग घंघों की उन्नाते की ओर ध्यान दिया जाता है । 

श्रिपुरा राज्य में शासन एकतंत्रो श्रोर अनियंत्रित है। राजप्रवन्ध के 
लिए एक मंत्री श्रौर तीन नायब-दीवान हैं। सवंसाधारण में शिक्षा-प्रचार 
बहुत कम है, ओर नागरिक अधिकारों का प्रायः श्रभाव ही है । त्रिपुरा 
राज्यग्गणन्परिषद! जनता को संगठित करने श्रोर उत्तरदाई शासन- 
पद्धति प्रचलित कराने के लिए उद्योग कर रही है | 

आासाम के राज्य--आसाम में मणिपुर तथा १५ खासी राज्य 
हैं। खाती राज्य बहुत ही छोटे-छोटे हैं, कुल मिलाकर उन सब का 
चचेत्रफल ३८०० बगमील ओर जनसख्या लगभग दो लाख है । मणिपुर 
का ज्षेत्रक्ल ८६३८ वर्ग मील ओर आ्राबादी लगभग छुः लाख है । :अ्र॒व 
शातन महाराजा एक सलाहकार दरबार की सहायता से करते हैं, जिसमें 
सभापति और उपतभापति के अतिरिक्त छु/ नामजद सदस्य मणिपुर के 
होते हैं । शासन जनता के प्रति कुछ भी उत्तरदाई नहीं है । 

खासी राज्यों में एक प्रकार का प्रजासत्तात्मक राज्य है | राजा चुना 
हुआ होता है | शासन-कार्य पंचायतों द्वारा द्ोता है। वे ही - कानून 
बनाती और न्याय का काम करती हैं ; राजा उसमें बहुत कम हस्तत्तेफ 
करता है । ह 

उड़ीसा के राज्य--उड़ीसा में २६ रियासते हैं, जिनमें से कुछ ये 
हें--ढे कनाल, तालचेर, नयागढ़, सरायकेला, बामर।, गंगपुर, हिंडोल, 
ब्रांटगढ, नीलगिरी, कलहंडी, पटना, मयूरमंज | इनकी बहुत सी जनता 
आदिम निवासियों को है। इनके निवासी संस्कृति, रीतिरिवाज, रहनसइन 
धार्मिक विचार तथा भावनाओं में भ्पने पड़ोसी, ब्रिटिश भारत? बालों 
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से मिलते हैं | इनको शिक्षा, स्वाध्थ्य और श्राजोविका को और प्रायः 
कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता । इन राज्यों की शासनपद्धति स्वेच्छा* 
चारपूर्ण ओर म्ध्यकालीन है। जनता पर कर लगाने में किसी सिद्धान्त 
का विचार नहीं किया जाता--विवादह् कर, शिक्षा कर, भ्राद्ध कर, 
जंगल कर, दत्तक कर, विधवा विवाह कर, पुनर्विवाह कर, यशोकक्‍वीत 
कर आदि अनेक मनमाने कर हैं। राजा लोग राज्य की आय का श्राघा 
हिस्सा झपने लिए तथा अपने परियार के लिए खर्च कर डालते हैं। 
प्रावः जनता द्वारा संचालित म्थुनिसपेलटियाँ या ' लोकल बोड नहीं हे । 
अतल्पताल और स्कूल बहुत कम तथा दुर दूर है। जनता को बहुधा 
सभा-सम्मेलन, लेखन प्रकाशन आदि की अनुमति नहीं होती | बिना 
मुकदमा चलाए गिरफ़ारी, देश-निकाला, ओर माल की म्प्तो होती 
रहती है | यहां स्रियों को भी पाठा जाना और बेश्जत किगा जाना 
झनहोीनी बात नहीं रही है। व्यवस्थापक परिषदें नामभात्र की ओर 
धायः अधिकारहीन हैं | तालचेर की आबादी में से एकतिहाई श्रर्थात्‌ 
वत्तर हजार में से लगभग पश्चोस हजार गआ्रादमी श्रोरतें और बचे सन्‌ 
१९ ३८०३६ में अधिकारियों की अ्मह्य उयादतियों के कारण अपना घर- 
बार छोड़कर राज्य से निकत गये थे । इससे इन राज्यों की शासन- 
पद्धति का सहज ही अ्रनुमान हो सम्ता है | 

मध्यप्रान्त के राज्य--मध्यप्रान्त के देशी राज्य निम्नलिखित 
हैं बसतर, छुईलदान, जशपुर, कांकेर कब्र्धा, खैरागढ़, कोरिया, 
नंदगांव, रायगढ, सकती, सारंगढ, सारगुजा, उदयपुर औ्रौर मकड़ई । 
इनमें सबसे बड़ा बसतर है, जिसका चेत्रफल तेरह हजार वर्गमील, और 
जनसंख्या पांच लाख में अधिऊ है; और सब से छोठा राज्य सकती है 
जिसका क्षेजफल १३७ वर्गमील और श्रावादी पचास हजार है। इन 
राज्यों में शासन या नागरिक अधिकार जैसी वात नहीं है, या यों कहा 
जा सकता है कि यहाँ शासकों की निरी निरंकुशता है | 
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विशेष वक्तव्य -- इन छोटे-छोटे राज्यों में शासन की आ्राधुनिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात 
ग्रोर आजाबिका ग्रादि की यथेष्ट व्यवध्या नहीं हो सकती। त्ननता की 
प्रभुष मांग उत्तरदाई शासन है। राज्य में व्यवस्थापक सभा, मनत्रिमंडल, 
विश्वविद्यालय, हाई कोट, पुलिस तथा अश्रन्य योग्य कम चारियों को ज़रूरत 
होती है | गांव, कस्बे, तहसील या जिले की बराबरी के राज्य में इन 
कामों के लिए घन की व्यवस्था कैसे हो ' सकती है | इसका उपाय यही 
है कि इन राज्यों को पास के प्रान्त में, अथवा कुछ विशेष दशाश्रों में, 
किसी बड़ी रियासत में मिला दिया ज्ञाय, ओर देश भर में शासन की 
हकाइयाँ ऐसी हों, जो अपने बल पर स्वावलम्बी होते हुए उत्तरदाई 
शासनपद्धति प्रचलित कर सके | इस विषय में खुलासा पहले लिखा 


जा चुका है| िि 
इकत्तोसवाँ अध्याय... 
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जनता को बुनियादी नागरिक अधिकार, बिना किसी हस्तत्तेप 
के, ग्राप्त होने चाहिएँ | --के० आर० आर० शाख्री 

पिछुले अध्यायों में विविध देशी राज्यों क्री शामनपद्धति के सांथ 
नागरिक अधिकारों के बारे में भी कुछ लिखा गया हे; पर यह विषय 
इतने महत्व का है कि इसका कुछ विशेष विचार करने की आाव- 
श्यकता है | 

प्राचीन भारत में नागरिक अधिकार--नागरिक श्रपना जीवन 
अच्छी तरह बिता सके, उन्हें अ्प्रना रोजमर्रा का काम करने में वाधाएँ 
न हों, ओर वे अपना विकास अच्छी तरह कर सके, इसके लिए उन्हें 
विविध श्रचिकारों की आवश्यकता होतो है। प्राचीन काल में अ्रनेक 
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देशों में, जब जनता की नागरिक स्वतन्त्रता पर आधात किया गया तो 
लोगों ने सशर्र क्रान्ति करके दमन करनेवाले शासकों को समाप्त 
किया औ्रौर राजनीतिक स्वाधीनता के साथ नागरिक अधिकार भी हासिल 
किये | भारतवर्ष में भी ऐसी कई क्रान्तियाँ समय-समय पर हुईं। अगरेजों 
के समय में पहली मुख्य क्रान्ति सन्‌ १८५७ में हुई, जब कि राजनीतिक 
पराधीनता और अंगरेजों के श्रात्याचार दूर करने का बीड़ा उठाया 
गया था | दुर्भाग्य से उसमें सफलता न मिली | उसके बाद यद्यपि 
मद्दारानी विक्‍्टोरिया की घोषणा में भारतीय जनता को धार्मिक स्ततं- 
अत्रता और कानून का शासन देने का वचन दिया गया, जिसमें सभी 
नागरिक अधिकारों का समावेश हो जाता है, तथापि भारत- 
बासी अपने एक बहुत पुराने अधिकार से तो स्पष्ट रूप से वंचित कर 
दिये गये--उन्हें निहत्था कर दिया गया, उनके हथियार रखने के सम्बन्ध 
में प्रतिबन्ध लगा दिये गये । 

सत्‌ १८४७ के बाद का दैसन--अ्रत्र भारतवासी केवल समाश्रों 
तथा समाचारपन्रों द्वारा ही अ्रपती मांगे प्रकट कर सकते ये | पर इसके 
वे विशेष आदी न थे। इस लिए उन्होंने इन अ्रधिकारों का भी विशेष 
उपयोग न किया | अट्टवाइस वव के बाद कुछ शिक्षित आदमियों ने अग- 
रेज़ों के अश्रत्याचार और शोषण के विरुद्ध श्रावाज उठाने के लिए कांग्रेस 
अर्थात्‌ राष्ट्रीय महासभा का संगठन किया | सभाओ्रों और श्रखबारों द्वारा 
अधिकारों को प्रास करने का ग्राब्दोलन क्रमशःवढ़ता गया । सरकार को 
यह सहन न हुआ, उसने लेखन और भाषण पर भी कड़ी रोक लगा 
दी | स्वाधीनता की मांग करनेवालों पर दंडनविधान की दफा १२४ 
ग्रादि की तलवार लटकायी गयी, राजनीतिक सभा सोसायटियों को 
नियमविरुद्ध ठहराया गया; अहिन्सात्मक सभाओं, पिकेटिंग (घरना), 
जलूसों श्रौर हड़ताल, शान्तिमय आन्दोलन ओ्रोर सत्याग्रह को कुचलने 
के लिए जनता पर लाठीचाजे ही नहीं हुए, गोलियां तक बरसाई गयीं | 
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हजारों देशभक्तों को दस-दस पन्द्रह-पन्द्रह साल तक की केद, नजरबन्‍्दी 
ग्रौोर कालापानी की सजाएँ दी गयीं, उनसे पशुओ्रों का सा व्यवहार 
किया गया । मारी-भारी जुर्माने और माल हो कुर्की ने श्रनेक कुलोन 
व्यक्तियों का जीवन दूभर कर दिया। बेत और कोड़ों की सजा ने जन- 
साधारण पर कड़ा आतंक जमाया गया | इस तरह अनेक माई के लालों 
के प्राण अपहरण किये गये या उन्हें जीते जी, मौत का ग्रनु भव कराया 
गया । सिर्फ १६३७-३६ का थोड़ा सा समय छोड़कर, श्रगरेजो श्रम ज्- 
दारी का भारतीय इतिहास नागरिक अधिकार छीने जाने की एक लग्बी 
करुणं कहानी है | परन्तु इसके साथ ही गव॑ पृवंक कहा जा सकता है 
कि भारतवासी चुपचाप बैठने वाले न थे। उन्होंने अत्याचारी नोकर- 
शाही के सामने आत्मसमपंण नहों किया । वे अपने अधिकारों के लिए, 
बराबर लड़ते रहे; इसी का यह परिणाम है क्रिवे अश्रव रात्ननीतिक 
स्वाधीनता के साथ अपने मानवोचित नागरिक अ्रपिकार पा रहे हैं । 
देशी राज्यों की स्थिति--अंगरेजों के शासन में नागरिक अश्रध्रि- 
कारों का जैसा अउहरण ब्रिटिश मारत में हुआश्रा है, देशी राज्यों में ससे 
भी अधिक हुश्रा | मारतवष का शासनन्यूत्र ईध्टहइया कम्पनी के हाथ 
से निकल कर ब्रिटिश पालिमेंट के श्रधीन हुआ तो राजाओं को अयने- 
श्रपने राज्यों के भीतर बहुत-कुछ मनमानी करने को छुट्टी मिल 
गयी । यह ठीफ है कि देशी राज्यों में जनता के पास हथियार रहे, पर 
शासको के बढ़िया शख््र'स्रों को तुलना में वे नाममात्र के थे | फिर, 
रियासती शासकों को ब्रिटिश सरकार की आधुनिक ठग की भारी-भरकस 
सेना, संगीन श्रोर तोपों की सहायता प्राप्त थो । ब्रिटिश सरकार के बल 
पर राजा महाराज़ाओं ने जनता के नागरिक अधिकारों की अ्रबद्देलना 
करके पूरी निरंकुशता का परिचय दिया | लेववन ओर भाषण पर रोक 
लगाने के साथ लाउद स्पीकर ओर साहइक्लोस्‍्ष्टाइल पर प्रतिबन्ध लगाये 
गये । खादी के वद्चों या गांधी टोपी वालों पर कड़ी निगाह रखी गयी, 
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ओर उन्हें खूब परेशान किया गया । यदि किसी ने ऐसी बेहूदी बातों को 
मामने से इन्कार करने का साहस दिखाया तो उसे तरह-तरद्दट से घोर 
कष्ट दिया गया | 

आन्दोलन के समय एक-एक रियासत में हजारों श्रार्दामयों को 
जैल में ठंसा गया | और, रियासतों का जेल-जीवन लिखने का विषय 
नहों है, उसका मयंकर अमानुधिक रूप मुरुभोगी ही जान सकते हैं । 
निदान, रियासतों में श्रोर खासकर जागीरी इलाकों में नागरिक अधिकारों 
का प्रायः नाम तक न रहा | लोगों का जन धन और बहू-बेटियाँ भी 
सुरक्षित न रहीं। जिस किसी ने श्रत्याचारों के विरुद्ध ग्रावाज उठायी, 
यों जिसकी ओर से शासक को यह आशंका हुई कि इसमें कुछ आजादी 
की भावना है, उसे बुरो तरह सताया गया । झूठे मुकदमे चलाना, गंडो 
द्वारा जूतों से पिटवाना श्रोर लुटवाना, खेतों ओर खलिहानों में श्राग 
लगवा देना, तरह-तरह से बेहजत करना रियासतों ओर ज्ञागीरों में होने 
बाली मालूली बातें रही हैं | कितने ही स्थानों में पुलिस श्रोर अ्रदालते 
सिफे दमन और शोषण के साधन हैं। जो हो, बहुत से आजादी के 
दीवानों ने रियासतों के अ्रत्यानारों से मुक्ति पाने के लिए आत्म-हत्या 
कर डाली; बाहरी दुनिया को उनका हाल बहुत कम मालूम हुआ | 

अवश्यक सुधार--रियासती कार्यकर्ताओं ने एक-एक नागरिक 
आधिकार के लिए अपने राज्य से काफी संघर्ष लिया है। बहुत मुदृत 
के बाद जाकर जनवरी १६४६ में नरेन्द्र-मंडल ने नागरिक अधिकारों कौ 
एक अच्छी घोषणा की थी। पर वह सिर्फ जवानी जमा-खचे रही । इस 
विषय में पहले कहा चुका है। अ्रस्तु, इस समय भी श्रधिकांश देशी 
राज्यों में नागरिक अधिकार प्रायः कुछ मी नहीं है, कितने ही स्थानों 
में कानून से बन्द हो जाने पर भी बेगार व्यवहार में प्रचलित ही है । 
अनेक दशाओं में नागरिकों को बिना मुकदमा चलाये, चाहे-जितनेसमय 
तक, काराबास में रखा जाता है, या राज्य से बाहर निकाल दिया जाता 
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है। ऐसे सब गेर-कानूनी व्यवहार तुरन्त बन्द किये जाने की जरूरत 
है। राज्य में नागरिक स्वतंत्रता की व्यवस्था होनी चाहिए। नाग- 
रिक्रों को सभा सम्मेलन करने, भाषण देने, समाचारपत्र या पुस्तक 
प्रकाशित करने अथवा अन्य प्रकार से सावजनिक विषयों पर मत प्रगट 
करने तथा आलोचना या वादविबाद में भाग लेने की स्वतंत्रता रहनी 
चाहिए । यह स्वतंत्रता उस सीमा तक रहनी च्यद्विए, जहाँ तक कि 
इससे प्रत्यकज्ञ या परोक्ष रूप से हिंसा, द्रंघ या कलह श्रादि न बढ़ने 
पावे | जब कभी कोई नागरिक अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करे तो 
स्वतन्त्र न्यायालय द्वारा जाँच होने पर उचित कार्यवाही की जाय | 

नागरिकों की शारीरिक, मानसिक तथा नेतिक उन्नति करना राज्य 
का कतंव्य ही हे। यदि नागरिक स्कूल, अस्पताल आदि साव॑निक संस्थाएँ 
स्थापित करना चाहें, तो राज्य की आग औरोर से उन्हें यथेष्ट प्रोत्ताहन 
मिलना चाहिए | इसी प्रकार राज्य के आदमियों को बाहर जाने तथा 
बाहर वालों को राज्य में आने देने में कोई बाघा उपस्थित न की जानी 
चाहिए । लोगों के परस्पर मिलने-जुलने तथा यात्रा करने से शान-बृद्धि 
होती है, व्यापार बढ़ता है, इससे जनता ओर राज्य दोनीं को आर्थिक 
लाभ भी होता है । आम तोर से इसकी अनुमति ही नहीं होनी चाहिए, 
वरन्‌ इसके लिए सुविधाएँ प्रदान कर प्रोत्साइन किया जाना चाहिए | 
हाँ, विशेष दशाओं में, जब ऐसा काय राज्य क्रो क्षति पहुँचाने वाला 
हो तो उस पर प्रतिवन्‍्ध लगाया जा सकता हे; परन्तु प्रतिबन्ध कानून 
दवारा, नियमित रूप से ही लगना चाहिए ; अविकारियों को मनमानी 
कार्यवाही करने का श्रवसर नहीं दिया चाहिए । 

यही नहीं, यदि कोई अधिकारी नागरिकों की स्वतंत्रता अपहरण 
करने का दोषी पाया जाय तो उसे चेतावनी या दंड देकर ठीक करने 
और दूसरों के लिए. श्रच्छा उदाहरण उपस्थित करने की आवश्यकता 
है। नागरिक अधिकारों के सम्बन्ध में जब नागरिकों का शासकों से 
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मतभेद दो तो किसका पक्ष ठीक है, इसका निर्णय करने का भी काम 
राज्य के न्यायालयों का है; यह नहीं, कि राजा या अन्य पदाधिकारी 
चाहे-जैसा फैसला करें| फिर, जो न्यायालय हों, उन पर शासकों का 
प्रभाव न पड़ना चाहिए | वे स्वतंत्र रहने चाहिएँ | इस विषय में विशेष 
पहले भाग के 'न्यायालय? अध्याय में लिखा जा चुका है | 

नागरिक स्वाधीनता संघ--सवंसाधारण को नागरिक अधिकार 
दिलाने ओर उनके प्राप्त अधिकारों की रक्षा करने का काम ऐसा महत्व- 
पूर्ण है कि खास इसी के लिए अलग संस्थाओं की आवश्यकता होती 
है। इन्हें नागरिक स्वाघीनता संब ( सिविल लिबर्टीज़ यूनियन ) कहते 
हैं। इनका कतंव्य यह होता है कि अपने क्षेत्र में इस बात का ध्यान 
रखें कि राज्य के श्रधिकारी किसी व्यक्ति या संस्था से नियम-विरुद्ध 
या अनुचित व्यवहार तो नहीं करते; जब यह मालूम हो कि किसी 
नागरिक अधिकार का अ्रपहरण किया गया है तो यह संस्था सम्बन्धित 
अधिकारी के विरुद्ध कानूनी कारवाई करे; यदि अदालत भूल 
सेया श्रधिकारियों के दवाव में आकर गलत फेसला दें तो उस 
फैसले के विरुद्ध श्रपील की जाय | अ्रगर राज्य का कोई कानून कायदा 
अनुचित हो तो उसे रद्द कराया जाय । ब्रिठेश भारत में ऐसे संघों का 
संगठन कहीं-कद्दीं हुआ्रा है, देशी रियासतों में तो इनकी बहुत ही श्राव- 
श्यकता है। यहाँ इन्हें उपयक्त कार्यों के अतिरिक्त दरिजनों औ्ौर 
पिछड़ी हुई जातियों को उँची मानी जानी वाली जातियों के अत्याचारों 
से बचाने ओर जागीरदारों की ज्यादतियों को रोकने का मी काम 
करना है। आशा है, ये संघ यथेष्ट संख्या में बनेंगे ओर काम करने 
लगेंगे । 


बत्तीसवों अध्याय 
राजाओं को कतेव्य 


“अब परिस्थियाँ बदल गयी हैं। जनता प्रजातंत्री उसूलों को 
सममभने लगी हे | संगठन के कारण, उसमें हिम्मत आ गयी हे। 
अंगरेजी फोजें भी हमारी रक्षा के लिए नहीं बची हें ।'हसें 
नेताओं के साथ कंधा भिड़ाकर राष्ट्र के लिए, सचा स्त्रराज्य प्राप्त 
करने के लिए भिड़ जाना हे - ऐसा स्वराज्य, जिसमें गरीबी, अज्ञान 
ओर बीवन-निर्वाह के साधनों की कमी न रहे। हमारे कार्य के 
अनुरूप सुविधाएँ हमें अपने आप मिलेंगी ।! --श्रोध के महाराज 

पिछुले प्रृष्ठों में हमने भारतवर्ष के विविध भागों के कुछ-कुछ देशी 
राज्यों की शासनपद्धति का, तथा जनता के नागरिक अधिकारों का 
विचार किया । यह विषय अनन्त है, पर विचारशील पाठकों के लिए 
इतना दी विवेचन काफो है | श्रव हमें कुछ खास-खास बातों का और 
विचार करके इस कथ, को समाप्त करना है। देशी राज्यों के सम्बन्ध 
में इस जमाने की प्रधान घटना उनका ब्रिटिश सरकार के दबाव से 
छुटकारा पाना हे । 

ब्रिटिश सत्ता से मुक्ति--देशी राज्यों से सम्बन्ध रखनेवाले 
मुख्य पक्तु अब तक ये तीन रहे हैं :--( १) ब्रिटिश सरकार, (१) राजा 
महाराजा, और (३) रियासती जनता। साधारण रूप में इन तानों 
का महत्व उत्तरोत्तर अधिक है, ब्रिटिश सरकार की अश्रपेक्धा राजा 
महाराजाश्रों का महत्व अधिक, ओर राजाओं से भी जनता का अधिक । 
परन्तु पिछुले बषों में हमारी राजनीति कृत्रिम और अस्थाभाविक 
रूप में रही है। जनता को वरिटिश साम्राज्यशाही का साधन 
समझा गया और उसका हर प्रकार से दमन श्रोर शोषण किया गया। 
इस काये के खास ओज़ार बने, हमारे राजा महाराजा । जनतान्जनादंन 
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को दोहरी गुलामी का भार सहना पड़ा । 

अपने जमाने में ब्रिटिश सरकार ने भारतवर्ष के राजामहा- 
राजाओं से केसा व्यवहार किया, और रियासती जनता के प्रति कैसी 
भावना रखी, यह अब इतिहास का विषय है ; इस पुस्तक के पढले 
भाग में उसका कुछ परिचय दिया जा चुका है। साधारण तौर से यह 
कहा जा सकता है रियासतों में होनेवाले निर कुश ओर स्वेच्छाचारी 
शासन की जिम्मेवरी बहुत-कुछ उसपर रही है | भारत-मंत्री, वायमराय 
और पोलिटिकल एजन्ट ग्रादि ने लोगों कीं निगाह में ऊँचा जनने के 
लिए समय-समय पर राजाओं को शासन-सुधार का उपदेश भले ही 
दिया, वे प्रायः क्रियात्मक उपाय काम में नहीं लाये। धौरे-घीरे यहाँ 
के कार्यकर्ता और नेता समझ गये कि ब्रिटिश सरकार को नरेशों के रूप 
में साम्राज्यशाही के भक्तों और सहायकों की बहुत ज़रूरत है, वह 
अपने इन 'लाडले सरदारों! का हास क्‍यों पसन्द करेगी, जो अपनी 
रज्ञ-विरज्ञी भमड़कोली पोशाक, बहुमूल्य हीरे जवाहररात वाले मुकट 
और बांकी छुटा से न केवल भारतवष या ब्रिटिश साम्राज्य में, वरन्‌ 
राष्ट्र सघ श्रादि अन्तर्राष्ट्रीय संख्याओं में भी उसके प्रभुत्व के जीते- 
ज्ञगते विज्ञापन हैं। श्रस्तु, समय ने पलटा खाया। अश्रपनी इच्छा से 
या लाचारो से अंगरेजों को भारत छोड़ने का निश्चय करना पड़ा। 
भारतवारियों की बहुत दिनों की एक साध पूरी हुईं। अनेक पुरुषों 
और स्त्रियों, युवकों और युवतियों, तथा बूढों और बालकों के त्याग, 
बलिदान और साधना की बदोलत १४ अगस्त १६४७ से भारतवष, कुछ 
खडित रूप में सही, आ्राजाद हे गया है । 

नयी परिस्थिति, -- ब्रिटिश मत्ता के हटजाने से हमारे राजनीतिक 
वातावरण में बड़ा परिवतन हो गया है ; अब परिस्थिति बदल गयी है, 
नये युग का श्रीगणेश हो गया है | रियासती जनता पर पढले दाहरी- 
गुलामी थी, श्रत्र॒ उनपर वह विदेशी केन्द्रीय तरकार नहीं रही है, जो 
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उनकी प्रगति में वाधा पहुँचाती थी, और निरंकुश शासकों की पीठ 
ठोकती थी | अब तो मारत-सरकार वास्तव में भारतीय सरकार है, इस 
नयी सरकार से देश के श्रन्य भागों सहित रिय्रासतों के भी प्रगतिशील 
तत्वों में सहायता ही मिलेगी । और यदि कुछ सामयिक बन्धनों के 
कारगु यह नयी सरकार अ्रभी जल्दी ही प्रभावशाली था परिणाम- 
कारक सद्दायता न भी पहुँचा सके तो इस सरकार द्वारा पहले की 
सरकार की तरह बाधा पहुँचने की तो आशंका नहीं हो सकती | 

मालूम होता है कि राजा छोग अ्रभी इस नयी परिध्थिति को 
अच्छी तरह अनुभव नहीं कर पाये हैं, तभी तो उनमें से बहुत सों का 
पुराना रबेया बना हुआ है। पिछले अध्यायों में हमने देखा कि श्रनेक 
रियासतों में जनता नागरिक अ्रधिकारों से वंचित है, ओर राजा लोग 
अपन-अपने राज्य में उत्तरदाई शासनपद्धति प्रचलित करने में विशेष 
प्रयत्तशील नहीं हैं। इसलिए उन का जनता से संघर्ष होता है। राजा 
लोग जनता को कुछ छोटी-मोटी बातों में फँसाये रखना चाहते हैं, पर 
इस से समस्या का ध्थायी हल नहीं होंता। संघर्ष बढ़ता जाता है, ओर 
उसका स्वरूप अधिकाधिक उग्र होने की आ्राशंका है। इस का उपाय 
यही है कि नयी परिस्थिति के अनुसार जनता की आवश्यकताओं का 
यथेष्ट विचार किया जाय | 

राजाओं की छुत्र्लाया २--.इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना हे 
कि भविष्य में चाहे जो हो, इस समय रियासती नेताश्रों ने देशी राज्यों 
में उत्तदाई शासन के साथ किसी तरद्द राजाओं की छुत्रछ्लाया! 
स्वीकार कर रखी है। यह बन्चन उन्हों ने व्याबहारिकता के नाते, 
स्वेच्छापुवंक अपने ऊपर लगाया हुआ है| श्रव॒ से छः व पहले 
नवम्बर १६४१ में सीकर (जयपुर) राजनीतिक सम्मेलन के प्रथम 
श्रधिवेशन में जयपुर प्रजा-मण्डल के सभापति श्री० हीरालाल जी 
शास्त्री ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण में कद्दा कह्दा था--'प्रजामए्डल का 
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उद्श्य भी महाराज की छत्रछ्वाया में उत्तरदाई शासन प्राप्त 
करना है । पर जो छुत्र हमारी सब्र कोशिशों के बावजूद, हमारे सिर 
पर छाया नहीं करना चादता, उसके लिए हम क्‍या सोचें ! 
में तो सोचन लगा हूँ कि प्रजामण्डन के उद्द श्य की शब्दावली 
में परिवर्तन क्‍यों नहीं कर दिया जाय ! जेसे कांग्रेस ने श्रपने 
उद्द श्य में समय-समय पर परिवतन किया हे, हसी तरह हमारी भी 
यही गति होती दिखती है । छुत्रद्ढाया चाइने से कुछ नहीं मिले तो 
फिर छत्नछाया के बिना ही काम चलाना पड़े | श्राज हम फिर एक बार 
नम्न निवेदन कर देना चाहते हैं, लेकिन कल की कोन जाने; हम 
दरझ्त्रास्त पेश करना भी बन्द कर दें ।! 

श्रस्तु, राजाश्रों को छुत्र्ाया की बात क्र तक मानी जायगी, यह 
यह तो स्वयं राजाओं के व्यवहार पर निर्भर है; सम्भव है कालान्‍्तर में 
राजाओं की छुत्रछ्ाया की बात न रहे, श्रोर राजा बीते हुए युग की 
कद्दानी का पात्र रह जाय | हमें इस विषय की बहस में न पड़ कर यही 
कहना है कि श्रभी तो देश के कुछ हिस्सों में राजतंत्र बना है, और 
इसको ध्यान में रख कर ही इमें रियासतों सम्बन्धी आवश्यकताओं पर 
विचार करना है । 

राजतंत्र में हमारी आवश्यकताएँ--राज़तंत्र में राजा का बड़ा 
महत्व होता है। इसलिए रियासतों के शासन-प्रबन्ध में हमें ग्रपनी 
राजाओं सम्बन्धी आवश्यकताश्रों पर खास विचार करना है । ये 
आावश्यकताएँ दो हैं--(१) जनता को समस्त शक्ति और सत्ता का श्रोत 
मानकर राजाओं को उसका प्रथम सेवक श्रोर द्वस्टी के रूप में रहना 
चाहिए, | सब शासन-कार्य जनता के वास्तविक प्रतिनिधियों द्वारा, 
लोकद्दित की दृष्टि से हो ; शासन का स्वरूप ओर व्यवहार निश्चित 
करने में जनता का निर्णय अ्रन्तिम ओर सर्वोपरि रहे | सबंत्र उत्तरदाई 
शासनपद्धति हो, ओर राजां सवंयथा वैधानिक शासक हो । (२) राजा 
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लोग भारतीय संघ को सहय<ग देकर केन्द्रीय सत्ता को अ्रधिक-सेन्श्र धिक 
मजबूत बनावें, जिससे कोई राष्ट्र इसे पददलित करने का साइस न करे, 
और यह न केवल स्वाधीन दूसरे राज्यों के प्रेम ओर ग्रादर का अधिकारी 
हो, वरन्‌ संसार के विविध पीड़ित प्रदेशों के उत्थान में मी सहायक 
हो । देशी राज्यों के लिए इस कारये की पहली ज़रूरी मंजिल अपने भाव 
को भारताय छंघ का योग्य अंग बनाना है। 

खेद हे कि अ्रभी बहुत से राजाओं ने अपने-अपने राज्य में उत्तरदाई 
शामन स्थापित करने के लिए सच्चाई और इमानदारी से कोशिश नहीं 
की; कितने ही राजा तो उसे रियासतों के अ्न्दरूनी मामलों की बात 
कहकर उसको उपेक्षा कर रहे हैं। इसी तरह प्रायः राजाश्रों का कहना 
है कि हम तो अ्रभी हाल भारतीय ओपनिवेशिक राज्य (डोमिनियन) में 
शामिल हुए हैं। जब तक विघान-सभा भारतीय संघ का पूरा नक्शा 
बना कर हमारे सामने उपस्थित न करे तब तक हमें उसमें शामिल 
होने या न होने के बारे में अपना फैसला करने की पूरी आजादी है। 
इन दोनों बातों में राजाओं के बिचारों में मोलिक परिवर्तन होने कौ 
जरुरत है। 

राजा महाराजा गंभीरता से विचार करें--मारतीय सद्डः का 
भव्य भवन निर्माण करने के लिए, हम श्राज अपनी शक्ति सश्चय 
करने के प्रयत्न में सभी शासकों और श्रधिकारियों से सहयोग की 
याचना करते हैं| परन्तु यह अ्रव सत्य है कि देशी राज्यों का, जो 
भारतवषष के श्रलग न हो सकने वाले अंग है, भविष्य उज्ज्वल होने 
में हमें किसी भी प्रकार का सन्देद नहीं है । हमारा उत्थान प्रमात के 
बाद सूर्योदय की तरह निश्चित है | घड़ी को सूई अब पीछे नहां हटाई 
जा सकेगी । विध्रन्सन्तोषियों द्वारा उपस्थित की जाने वाली वाधाश्रों 
के कारण हमारी रफ्तार कुछ धीमी भले द्वो रहे, ओर हमें चाहे कभी- 
कभी रास्ते से एक तरफ भी हटना पड़ जाय, पर कुल मिला कर हम 
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आ्रागे ही बढ़ते रहेंगे | ओर, जो व्यक्ति या संस्थाएँ हमारे रास्ते में 
रोड़े अ्रटकावेंगी, उन्हें जल्दी ही अपनी दुष्कृति और श्रनीति पर दुखी 
होने का अवसर आवेगा | वे भारतीय इतिहास में अपने नाम पर ऐशा 
कलंक का टोऋा लगा जायंगी, कि उनके उत्तराधिकारियों के लिए उसे 
चिरकाल् तक मिटाना सम्मव न होगा। 

इसलिए राजाओं ओर उनके सलाहकारों से--दीवानों, मंत्रियों 
या वज्ञीरों आदि से--हमारा दहृत अनुरोध है कि इतिहास की इस 
निर्णायक घड़ी में में वे श्रपने कतंव्य पथ से इधर-उधर न भठक जायें। 
वे सोच समझ कर कदम उठावे ; अपने देशवासियों ओर मानव जाति 
के हित के लिए यथेष्ट त्याग करने के लिए तैयार रहें | सत्ता, अधिकार, 
घन और प्राय सभी को लोकद्वित के लिए न्योछावर करने से दी 
व्यक्तियों तथा संत्थाश्रों का गौरव है। यही कल्याण का माग है; यही 
वास्तविक जीबन है । 


तेतीसवाँ अध्याय 
देशी राज्यों के कार्यकर्ताओं से 


रियासत के लोगों में ज्ञान है, ताकत है, राजनीतिक भावना है; 

लेकिन संगठन की अ्रभी सख्त कमी है। अच्छा संगठन तभी 

मुमकिन है, जब हमारे कार्यकर्ताओ में ऊँची खूबियाँ हों; वे अपने- 
आप को पीछे रखें, और लोगों की भलाईं को आगे | 

-सादिक अली 

पिछुले श्रध्याय में राजाओं के बारे में कुछ निवेदन कर चुकने पर 

हमें अब अपने कार्यकर्ता भाइयों से कुछ बाते' कहनी हैं। यह तो 

निश्चित ही है कि यह उत्तरदाई शासनपद्धति का युग है। उस 

लोकतंत्री शासनपद्धति को यथा-सम्मव जल्दी आमंत्रित करने के 


देशी राज़्यों के कार्यकर्ताश्रों से २४१ 


लिए, और उसकी स्थापना दह्ो जाने पर उसका यथेष्ट उपयोग करने 
के लिए. जनता को, खासकर रियासतोी कआायकर्ताश्रों की, बहुत सावधान 
रहते हुए श्रपने कतंव्य का पालन करना चाहिए । यहाँ दम कुछ मुख्य - 
मुछ्य बातों की श्रोर उनका ध्यान दिलाते हैं । 

दुलबन्दी से दूर रहने की आवश्यकता--हमारे सावंजनिक 
जीवन का एक खास विकार दलबन्दी हैे। यदि कार्यकर्ता किसी 
विशेष सिद्धान्त और श्रादश को सामने रख कर उत्साह से काम करने के 
वाघह्ते अलग-श्रलग दल बनावें तो कोई हज नहीं, वरन्‌ इससे लाम ही 
है। परन्तु जब संकुचित भावना ओर क्तुद्र स्वार्थों का विचार करके 
दलबन्दी की जाती है, ओर एक दल दूसरे दल को नी चा दिखाने की ताक 
में रहता है, यहां तक कि इसके लिए श्रधिकारी वर्ग से मिल कर अपना 
मतलब सिद्ध करने में संकोच नहीं करता तो साबजनिक जीवन बहुत 
कलुषित हो जाता है । जनता का टठीक-ठीक पथप्रदर्शन नहीं होता और 
उसका संगठन प्रबल न रहने से वह सहज ही सत्ताधा रियों के दमन की 
शिकार होने लगती है । फिर श्राजादी प्राप्त करने की तो बात ही क्‍या, 
नागरिक उन्नति की अ्रन्य योजनाश्रों को भी सफलतापूवंक अमल में नहीं 
लाया जा सकता । इससे स्पष्ट है कि कार्यकर्ताश्रों को दलबन्दी की 
जहरीली हवा से दूर रहने की बहुत ही आवश्यकता हे | 

साम्प्रदायिकता से बचने की ज़रूरत--हमारे कार्यकर्ता समय- 
समय पर विविध विषयों के श्रान्दोलन आरम्भ करते हैं, और उनके 
लिए काफी मुसीबतें सहने को भी तैयार रहते हैं। परन्तु वे स्वयं उसमें 
साम्प्रदायिकता की एक ऐसी बाधा उपस्थित कर देते हैं कि आन्दोलन 
निर्जाव होजाता है, ओर उसकी तफलता की कोई आशा नहीं रहती | 
बात यह है कि साम्प्रदायिक आधार पर किये हुए आन्दोलन को सावं- 
जनिक समर्थन के बजाय जनता के एक हिस्से का दी समर्थन मिलता 
है। ऐसे श्रान्दोलन को अधिकारी सहज ही दवा जकते हैं, और श्रगर 

३१ 
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इसका कुछ अ्रच्छा नतीजा निकलता भी है, तो उसके स्थायी होने का 
भरोसा नहीं रहता । हमारे बहुत से कायकर्ताग्रों की ऐसी आदत होती 
है कि वे विविध नागरिक या राजनीतिक विषयों को साम्प्रदायिक दृष्टि- 
कोण से देखते दे | श्रगर रियासत का प्रधान शासक हिन्दू है श्रोर वहाँ 
मुसलमानों की किसी शिकायत को दुर करने का उपाय नहीं किया 
जाता तो हिन्दू कार्यकर्ता उत श्रोर ध्यान देना और अ्रपने मुसलिम 
भाइयों से क्रियात्मक सहानुभूति दिखाना अपना कतंव्य नहीं समझते | 
यही नहीं, कुछ कार्यकर्ता तो रियासती सवालों को राजपू्तों और गैर- 
राजपूतों के, जाटों और गेर-जाटों के, या ब्राह्मण और गैर-ब्राह्मण के 
सवाल के रूप में देखते हैं | शासक श्रोर अधिकारी तो यह चाहते ही 
हैं, ओर वे कुछ आदमियों को पद, उपाधि या पुरस्कार आदि का प्रलो- 
भन देकर ग्रान्दोलन को पनपने से पहले ही कुचलने में कामयाब हो 
जाते हैं | इस लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आर्यिक, राजनीतिक या 
या श्रन्य नागरिक श्रान्दोलनों पर साम्प्रदायिक रंग न चढ़ने दिया 
जाय | 

एक राज्य में एक ही राजनीतिक संस्था--यदि दलबन्दी और 
साम्प्रदायिकता से बचा जाय तो एक राज्य में एक ही राजनैतिक संस्था 
हो | खेद है कि कई राज्यों में कायकर्ताओं की एक ही कार्य के लिए 
कई-कई संस्थाएँ हैं, इससे उनकी शक्ति बँटी रहती है, वे सत्ताधारियों के 
विरुद्ध संयुक्त मोर्चा नहीं ले सकते, उनका संगठन कमजोर होता है, और 
उनका कितना ही समय, शक्ति और द्रव्य एक दुसरे के दोष निकालने 
झौर यथा-सम्भव उसे विफल मनोरथ करने में ख्च होता है । 
यह बात सावेजनिक श्रोर राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही हानिकर है। 
वास्तव में एक उद्द श्य की पूर्ति के लिए एक-से-अधिक समानान्तर 
संस्थाश्रों का होना किसी प्रकार उचित या ग्रावश्यक नहीं है। जो श्रादमी 
अलग संस्था बना कर उसमें श्रपने लिए या श्रपने मित्रों या रिश्तेदारों 
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ग्रादि के लिए. विविष पद प्राप्त करने श्रोर जनता पर अपना महत्व 
जताने की योजना करते हैं, वे राज्य की उन्नति में बाधा डालनेवाले 
होते हैं। उनके सामने श्रपने निजी स्वार्थ या श्रहंकार का प्रश्न मुख्य 
होता है, राज्य का द्वित उनके लिए गोण होता है | वे जनता को, श्र 
उसके साथ अपने आप को धोखा देते हैं। ऐसे लोगों से र/ज़्य को 
बचाए रखना बहुत ग्रावश्यक है। निदान, दर राज्य में वहाँ के कार्य- 
कर्ताओ्रों का संगठित मोर्चा रहना चाहिए श्रोर एक ही राजनीतिक संस्था 
होनी चाहिए । यदि किसी कारण से दो संस्थाएं हों, तो उनमें 
से एक के कार्यकर्ताश्रों को उदारता पू्वंक अपनी संध्या को राजनीतिक 
क्षेत्र से हटा कर दुसरा ह्वितकर प्रद्नत्तियों में लगा देना चाहिए । जो 
लोग शुद्ध द्वदय से सेवा-कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए कार्य का 
अनन्त क्षेत्र पड़ा है, फिर, ख्वाइमखाह आपसी स घष में ग्रपना शक्ति 
क्यों नष्ट की जाय | 

उत्तरदाइत्व ओर लोकनसेवा की भावना -कार्यकर्ताओ्ं को 
चाहिए कि अपने उत्तरदायित्व का यथेष्ट ध्यान रखें, जो काम उन 
सौंपा जाय, उसे श्रच्छी तरह ठोक समय पर पूरा करें | जोबात वे कहें 
या लिखे, वह सोलह श्राने ठीक हो, उसे कोई काट ने सके । उनको 
सच्चाई की छाप उनके विरोधियों पर भी अच्छी तरह पड़े | एक कार्य- 
कर्ता की थोड़ी सी ढोल या श्रत्युक्ति का परिणाम बहुत बुरा हो सकता 
है, यहाँतक कि सस्‍था को साख को धक्का पहुँच सकता है। हरेक 
स'सथा को घन ओर जन की श्रर्थात्‌ कोष, ओर सदस्यों को आवश्यकता 
दोती हे, तथा उतका वाध्तजिक बल सदत्यों का सच्चरित्र होता है | इस- 
लिए, दर एक कार्यकर्ता को संयम, त्याग और कष्ट-सहन को आवश्य- 
कता होती है। उसके मन में लोक-सेवा की अ्रटूट भावना हो, श्रपने 
निजी स्वाय या सुख को श्रवदेलना करता हुश्रा वह निरन्तर सेवा-ब्रत 
की साधना में लगा रहे । 


श्डर्‌ देशी राज्य शासन 


इसका कुछ अच्छा नतीजा निकलता भी है, तो उसके स्थायी होने का 
भरोमा नहीं रहता । हमारे बहुत से कार्यकर्ताश्रों की ऐसी आदत होती 
है कि वे विविघ नागरिक या राजनीतिक विषयों को साम्प्रदायिक दृष्टि- 
कोण से देखते दे | अगर रियासत का प्रधान शासक हिन्दू है श्रोर वहाँ 
पुसलमानों की किसी शिकायत को दुर करने का उपाय नहीं किया 
जाता तो हिन्दू कायकर्ता उत्त ओर ध्यान देना और श्रपने मुसलिम 
भाइयों से क्रियात्मक सहानुभूति दिखाना श्रपना कतंव्य नहीं समभते । 
यही नहीं, कुछ कार्यकर्ता तो रियासती सवालों को राजपूतों और गैर- 
राजपूतों के, जाटों और गैर-जाटों के, या ब्राह्मण और गैर-ब्राहण के 
सवाल के रूप में देखते हैं | शासक श्रोर श्रधिकारी तो यह चाहते ही 
हैं, शोर वे कुछ आदमयों को पद, उपाधि या पुरस्कार आदि का प्रलो- 
भन देकर आन्दोलन को पनपने से पहले ही कुचलने में कामयाब हो 
जाते हैं। इस लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आयिक, राजनीतिक या 
या अन्य नागरिक ग्रान्दोलनों पर साम्प्रदायिक रंग न चढने दिया 
जाय | 

एक राज्य में एक ही राजनीतिक संध्था--यदि दलबन्दी और 
साम्प्रदायिकता से बचा जाय तो एक राज्य में एक ही राजनैतिक संस्था 
हो | खेद है कि कई राज्यों में कायकर्ताओं की एक ही काये के लिए 
कई-कई संस्थाएँ हैं, इससे उनकी शक्ति बँटी रहती है, वे सत्ताधारियों के 
विरुद्ध संयुक्त मोर्चा नहों ले सकते, उनका संगठन कमजोर होता है, और 
उनका कितना ही समय, शक्ति ओर द्रब्य एक दुसरे के दोष निकालने 
गौर यथा-सम्भव उसे विफल मनोरथ करने में ख् होता है । 
यह बात सावंजनिक श्रोर राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही हानिकर है। 
वास्तव में एक उद्द श्य की पूर्ति के लिए एक-से-अ्धिक समानास्तर 
संस्थाओं का होना किसी प्रकार उचित याआवश्यक नहीं है। जो श्रादमी 
अलग संस्था बना कर उसमें अपने लिए या अपने मित्रों या रिश्तेदारों 


देशी राज्यों के कायकर्ताश्रों से श्ड 


ग्रादि के लिए. विविध पद प्राप्त करने ओर जनता पर अपना महर 
जताने की योजना करते हैं, वे राज्य की उन्नति में बाधा डालनेवादं 
होते हैं । उनके सामने अपने नित्री स्वार्थ या अहंकार का प्रश्न मुख 
होता है, राज्य का द्वित उनके लिए. गोण होता है | व जनता को, श्री 
उसके साथ अपने आप को घोखा देते हें। ऐसे लोगों से रक्‍ज्य क 
बचाए रखना बहुत श्रावश्यक है। निदान, दर राज्य में बहाँ के कार्य 
कर्ताश्रों का संगठित मोर्चा रहना चाहिए श्रोर एक ही राजनीतिक संस्थ 
होनी चाहिए। यदि हिसो कारण से दो संस्थाएं हों, तो उैनः 
से एक के कार्यकर्ताओं को उदारता पूवंक अ्रपनी संध्या को राजनीतिक 
क्षेत्र से हटा कर दुसरां द्वितकर प्रद्ृत्तियों में लगा देना चाहिए । ज॑ 
लोग शुद्ध हृदय से सेवा-कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए काय क 
अनन्त क्षेत्र पड़ा है, फिर, ख्वाहमखाह आपसी स घष में ग्रपनी शक्ति 
क्यों नष्ट की जाय | 

उत्तरदाइत्व ओर लोक-सेवा की भावना -कार्यकर्ताओं के 
चाहिए कि अपने उत्तरदायित्व का यथेष्ट ध्यान रखें, जो काम उनेें 
सौंपा जाय, उसे श्रच्छी तरह ठोक समय पर पूरा करें | जोबात वे करे 
या लिखें, वह सोलह श्राने ठीक हो, उसे कोई काट न सके । उनके 
सच्चाई की छाप उनके विरोधियों पर भी अश्रच्छी तरह पड़े | एक कार्य 
कर्ता की थोड़ी सी ढोल या श्रत्युक्ति का परिणाम बहुत बुरा हो सकत 
है, यहाँतक कि सस्‍था को साख को धक्का पहुँच सकता है। दरे१ 
स'सथा को घन ओर जन की श्रर्थात्‌ कोष, श्रोर सदस्यों को श्रावश्यकत 
होती है, तथा उसका वाघ्तविक बल सदस्यों का सन्नरिन्र होता है | इस 
लिए. हर एक कार्यकर्ता को संयम, त्याग और कष्ट-सहन की आ्रावश्य 
कृता होती है। उसके मन में लोक-सेवा की अ्रद्टूट भावना हो, अपन 
निजी स्वाथं या सुख की अवदेलना करता हुआ वह निरन्तर सेवा-ब्र' 
की साधना में लगा रहे । 


श्ड४ड देशी राज्य शासन 


स्वावलम्बन की आवश्यकता--इस समय प्रायः सभी राज्यों में 
उत्तरदाई शासन श्रोर अन्तकालीन सरकार की स्थापना के लिए. श्ान्दो- 
लन चल रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता सोचते हैं कि हमारे साधन बहुत कम 
है, हमारे राज्य की जनता अशिक्षित या सगठित है, हम बिना बाहरी 
सहायता के श्रपने ग्रान्दोलन में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते | इस 
लिए वे समय-समय पर बाहरी नेताओं और कार्थकर्ताओं को बुला कर 
उनको मदद लेने के इच्छुक रहते हैं | यद्व तो ठीक है कि हमें अपने 
कार्य-्संचालन की नीति आदि के बारे में दूसरों का परामर्श श्रोर 
सहानुभूति प्राप्त करते रहना चाहिए। परन्तु यह समभना भूल हे कि 
बाहर के आदमियों से हमारा उत्थान हो सकेगा । जनता की लड़ाई में 
मुख्य भाग स्थानीय जनता को दही लेना चाहिए | बाहरी कायकर्ताश्रों 
के बल पर यदि कुछ सफलता प्राप्त भी हो जाय तो वह टिकाऊ नहीं 
होती । जो राज्य बहुत छोटे-छोटे हैं, उनके कार्यकर्ताश्रों को अपने पास 
के राज्य के काय #र्ताश्रों श्रोर जनता का सहयोग प्राप्त करके श्रपनी 
शक्ति बढानी चाहिए और सम्मिलित शक्ति से आ्रान्दोलन चलाना चाहिए; 
परन्तु दर दशा में उन्हें परावलम्बन की भावना हटा कर, जनता 
का बल, योग्यता श्रोर कायक्षमता बढ़ाने की ओर ध्यान देते रहना 
चाहिए | 

विशेष वक्तव्य--कार्यकर्ताश्ों को बहुत सी शक्ति स्वमापतः अपनी 
स्थानीय समस्यात्रों को सुलमाने में लगती है, तथापि उन्हें अ्रपना 
दृष्टिकोण ब्यापक रखना चाहिए। राज्य के हरेक कार्यकर्ता के सामने 
पूरे राज्य का हित रहे, उसके किसी खास माग की भलाई के लिए, 
बह दूसरे भागों के हित की अ्रवद्देलना न करे। फिर, एक राज्य का 
दुमरे राज्य से सम्बन्ध है, और सब देशी राज्य विशाल भारतवषं के 
अंग है | इस लिए हम भारतीय राष्ट्र के उत्थान के लदथ को रखते 
हुए ही अपने राज्य की उन्नति में दत्तचित्त हों । 


देशी राज्यों के कार्यकर्ताश्रों से २४५ 


इसके साथ हीं यह भी आवश्यक है कि हमें श्रपने उद्द श्य की 
सफलता में पूरा भरोसा हो | हम विश्वास रखें कि संसार की कोई शक्ति 
ऐसी नहीं, जो हमारे महान राष्ट्र के उजल भविष्य को धूमिल कर सक्े। 
देशी राज्य भारतवर्ष के कभी मी अलग न होने वाले अंग हैं, इन 
की जनता में कोई मौलिक भेद नहीं हैं। रियासती जनता ने गैर- 
रियासती जनता के साथ कन्धे से कन्धा मिला कर राष्ट्रीय आ्ान्दोलनों 
में मांग लिया है, मुसोबतें उठायी है, और प्रशंसनीय त्याग किया है । 
ग्रव जब कि शेष भारत स्वाधीन हो गया है, देशी राज्यों की जनता भी 
स्वाधीन होकर रहेगी । आश्रो ! हम स्वाधीनता-युग के सुयोग्य 
नागरिक बने | 


'दऋ+#अननग पुरा पीके उरकट्यकबातत> 


परिशिष्ट 
देशो राज्य प्रश्नावली 


प्रिय पाठक |! आ्राप भारतवर्ष की उन्नति ओ्रोर प्रगति चाहते हैं, तो 
आप देशा राज्यों के द्वित की उपेक्षा नहीं कर सकते। श्रापको रियासती 
समस्याओं पर बरावर विचार करते रहना चाहिए। देशी राज्यों में 
उत्तरदाई शासनपद्धति प्रचलित करने, ओर उन्हें भारतीय संघ की 
योग्य इकाई बनाने के लिए, निरन्तर सतक रहना और उद्योग करते 
रहना आवश्यक है। आपके पथप्रदशन के लिए उदाइरण-स्वरूप कुछ 
प्रश्न आगे दिये जाते हैं | इनका विचार करने से यह निश्चय करने में 
सुविधा होगी कि हम कहाँ हैं श्रौर क्‍या प्रगति कर रहे हैं | 


नमूने के प्रश्न 
[१] सिद्धान्त-- 
(क) 'राज्य! किसे कह्दते हैं, उसके मुर्य तत्व कोन-कोनसे होते हैं ! 


२४६ 


[२] 


देशी राज्य शासन 


क्या भारतवष के देशी राज्यों को वास्तव में 'राज्य' कहना 
ठीक है ! 

(ख) 'देशी राज्यों के और मारतव् के अ्रन्य भागों के निवासी 
एक और अविभाज्य है ।? इसे स्पष्ट करके समभाञ्रो । 

(ग) राजा का शासन सम्बन्धी ग्रादर्श क्या होना चाहिए ! किसी 
व्यक्ति को योग्य राजा बनाने के लिए किन-किन बातों की 
ग्रावश्यकता है ! 

(घ) 'रामराज्य? का क्‍या श्र है। इसमें क्या-क्या गुण माने 
जाते हैं ! 

(च) राजभक्ति ओर देशभक्ति का कहाँ तक ओर किस प्रकार 
समन्वय हो सकता है ! 

(&) देशी राज्यों के वर्गीकरण के क्या-क्या आधार हैं! और, 
वे कहाँ तक उचित माने जा सकते हैं ! 

ऐतिहासिक-- ह 

(क) श्राय सम्राठों की अपने श्रघीन राज्यों के प्रति क्‍या नीति 
रहती थी [ 

(ख) क्या प्राचीन भारत में राज्य एकतंत्री होते थे ! श्रच्छी तरह 
सममाशञ्री । 

(ग) हिन्दू घमंशास्त्रों ओर प्राचीन ग्न्थों के अनुसार राजा श्रोर 
प्रजा के कतंब्य बताओ्रो ! 

(घ) अंगरेजों के शासन-काल में राजाश्रों की प्रजा के प्रति उपेक्षा 
क्यों होने लगी ! 

(च) अंगरेजों का, देशी राज्यों को बनाये रखने या कुछ नये राज्य 
बनाने में क्या देतु रहा ! 

(छु) पिछुले डेढ़ सो व में राजाश्रों ने देश के प्रति अपने कतंव्य 
का कहाँ तक पालन किया [ 


देशी राज्य प्रश्नावली २४७ 


[३] उत्तरदाई शासन-- 

(क) उत्तरदाई शासन किसे कहते हैं । 

(ख) भारतवर्ष के किस-किस राज्य में उत्तरदाई शासनपरद्धात 
प्रचलित हो गई है ! उनमें से एक राज्य की शासनपद्धति का 
परिचय दो । 

(ग) कोन-कोनसे राज्य उत्तरदाई शासन पद्धति के विचार से 
बहुत पिछड़े हुए हैं! उनमें से एक की शासन-पद्धति 
लिखों । 

(घ) वैध शासक का क्‍या अ्थ है ! उदाहरण देकर सममाओों | 

(च) कोन-कोनसे राज्य उत्तरदाई शासन पद्धति स्थापित करने के 
लिए विशेष प्रयत्रशोल हैं ! 

[७४) शासन व्यवस्था-- 

(क) जिस राज्य में आप रहते हैं, अ्रथवा जो आपके सब से अधिक 
नजदीक है, उसमें राजा कहाँ तक वैव शासक है ! 

(ख) उसमें कुल कितने मंत्रो हैं, और उन्हें क्या-क्या विभाग सौरि 
हुए हैं ! 

(ग) मंत्रियों में से कितने गैर-सरकारी है ! क्‍या वे सब राज्य को 
व्यवस्थापक सभा के प्रति उत्तरदाई हैं ! सब मंत्रियों को 
उत्तरदाई बनाने के लिए क्‍या योजना है ! 

(घ) व्यवस्थापक सभा का संगठन कैसा है ! कितने सदस्य किस- 
किस ज्षेत्र या समह से निर्वाचित होते हैं ! 

(चर) क्या व्यवस्थापक सभा में कुछ वर्गों' का विशेष प्रतिनिधित्व 
है! ऐसा होना कहाँ तक उचित है ! 

(&) राज्य में साधारण निर्वाचक को योग्यताएँ क्‍या निर्धारित 
की गयी हैं ! 

(ज) बलिग मताधिकार का आ्रादर्श कहाँ तक व्यवद्दार में आता है ! 


सिससकी 
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(रू) व्यवस्थापक सभा को कानून बनाने श्रोर सरकारी बजट का 

नियन्त्रण करने का कहाँ तक अधिकार है ! 
[४] न्याय व्यवस्था-- 

(क) जिस राज्य में श्राप रहते हैं, श्रथवा जों आपके सब से 
अधिक नजदीक है, उसमें नीचे से ऊपर तक किस-किस 
प्रकार की श्रदालते हैं | 

(ख) न्‍्याय-विभाग शासन-विभाग से प्रथक्‌ है या नहीं ! क्‍या उस 
पर राजा, दीवान; रेवन्यू ब्रिभाग या पुलिस विभाग का कुछ 
प्रभाव पड़ता है ! 

(ग) क्या न्याय इतना सस्ता है कि साधारण श्राथिक स्थितिवाला 
नागरिक उससे सहज ही लाभ उठा सकता है ! 

(घ) मुकदमों का फैसला बहुत देर में तो नहीं होता ! 

[६] स्थानीय स्वराज्य ओर जनहद्वितकारी काये-- 

(क) राज्य में म्युनिसपेलटियाँ कितनी हैं; वे कहाँ तक प्रतिनिधि- 
मलक हैं ! ।जला-बोर्ड और पंचायतों की स्थिति केती हैं ! 

(ख) स्थानीय स्वराज्य संस्थाश्रों के श्रधिकार ओर श्रायके साधन 
क्या हैं ! 

(ग) इनमें राज्य की ओर से कोई हस्तक्षेप तो नहीं किया जाता ! 

(घ) वालक वालिकाश्रों तथा प्रोढ़ों की धंड्या के विचार से 
कितने स्कूल श्रादि होने चाहिएँ, ओर कितने इस समय हैं ! 

(च) कृषि और उद्योग सम्बन्धी शिक्षा की व्यवस्था केसी है? 

(छु) क्या बतमान श्रस्पताल श्रोर ओषधालयों से जनता की 
चिकित्सा _म्बन्धी श्रावश्यकता पूरी होजाती हैं । 

(ज) जनता को श्रावश्यक भोजन, वद्च, लकड़ी, पानी आदि 
मिलने की यथेष्ट व्यवस्था है या नहीं ! क्‍या कभी हे ! उसे 
किस प्रकार दूर किया जाय ! 
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[७] नागरिक अधिकार--- 

(क) क्या नागरिकों को भाषण देने, लेख श्रादि लिखने, पत्र पत्रि- 
काएँ प्रकाशित करने तथा बाहर से मंगाने की स्वतन्त्रता है ! 
यदि नहीं तो क्या प्रतिबन्ध है ! 

(ख) राज्य के कार्यों या नीति की आलोचना करने वालों से केसा 
व्यवहार किया जाता है । 

(ग) अ्रच्छा उपयोगी साहित्य प्रकाशित करने में राज्य कौ श्रोर 
से कया प्रोत्साहन मिलता है ! 

(थे) राज्य में बेगार या गुलामी तो किसी रूप में प्रचलित नहीं 
है! 

(थ) क्या राज्य में छुपे हुए कानून हैं ! श्रोर क्या उनका ठीक 
तरह पालन होता हे ! 

(छ) जागीरी इलाकों में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए 
क्या व्यवस्था की जा रही है ! 

(ज) राज्य की वाषिक रिपोट छपती है या नहीं ! क्‍या वह सब्- 
साधारण को आ्रासानी से मिल सकती है ! 


[८] भारतीय संघ और देशी राज्य-- 

(क) भारतवष में कुल कितने देशो राज्य हैं ! 

(ख) क्या सब देशी राज्य भारतीय संघ (या पाकिस्तान ) की 
शासन सम्बन्धी अलग-श्रलग इकाई बन सकते हैं! इकाई 
बनने के लिए क्या गुण दोने आवश्यक हैं ! 

(ग) केन्द्रीय सरकार को किन-किन विषयों का श्रधिकार रहना 
अत्यन्त आवश्यक है ! औ्रोर क्यों ! 

(घ) क्या किसी देशी राज्य का भारतीय संघ (और पाकिस्तान) 
से स्वतंत्र रहना उचित या व्यावद्दारिक है | 


३१२ 
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(च) भारतीय स'घ और पाकिस्तान इन दो राज्यों में से किसी एक 
में शामिल होने के लिए. देशी राज्यों के लिए किन-किन 
बातों का विचार करना श्रावश्यक था। 

[६] विधिध-- 

(क) क्या कशमीर इसलिए, हिन्दू राज्य है कि हिन्दू राजा उस 
प्रदेश पर शासन करता है, जिसकी जनता अ्रधिकांश में 
मुसलमान है ! श्रथवा, क्या हेदराबाद, वहाँ हिन्दू जनता की 
प्रधानता होते हुए, इसलिए, मुसलिम राज्य है कि एक 
मुसलमान उन लोगों के भाग्य पर शासन करता है?? इस पर 
अपने विचार प्रगठ करो । 

(ख) 'हेदराबाद में स्टेट कांग्रंस उस अ्रथ में साम्प्रदायिक कदापि 
नहीं है, जिसमें इस शब्द का प्रयोग भारतवष्ष में किया जाता 
है ।? म० गांधी के इस कथन को समभाओ 

(ग) घुराज्य ओर स्वराज्य में क्या अ्रन्तर है ! 

(घ) रियासतों में शासन-सुधार कराने या उत्तरदाई शासनपद्धति 
स्थापित कराने का आन्दोलन करनेवाले राष्ट्रीय कार्यकर्ताश्रों 
को किन-किन बातों की श्रोर खास ध्यान देना चाहिए ! 

(च) जनता में नागरिक भावनाओ्रों का प्रचार करने के लिए, 
किन-किन उपायों को काम में लाना आवश्यक हे । 


देशी राज्यों के सम्बन्ध में 
हमारी नई पुस्तक 


देशी राज्यों की जन-जाग्रति 


इस पुस्तक में 

अंगरेजी राज में राजाओं ने जनता के हितों की केसी उपेक्षा की, 
और जनता का असंतोष बढ़ने पर कुछ महानुभावों ने किस प्रकार 
तरह-तरह की मुसीबतों को मेलते हुए जनता-जनादंन की सेवा की, 
और उसे सोते से जगाया ! उनके कार्य में कैसे-केसे विन्न आ्राये, किस 
प्रकार उन्हें जेल-यातना, श्रोर लाठियों कौ वर्षा सहनी पड़ी तथा गोलियों 
का शिकार द्ोना पड़ा, परन्तु उसके बाद भी अजादी और जागरण का 
भंडा उठाने के लिए दूसरे युवक ओर महिलाएँ आगे बढ़ीं | एक-एक 
राज्य में क्था-क्या काम हुआ और किस तरह विविध राज्यों की एक 
केन्द्रीय संस्था काथम हुई; उसने किस प्रकार संगठित आन्दोलन किया, 
वासकर पिछुले पेंतीस-चालीस वर्ष के जागरण का क्‍या फल है ! 

इन बातों का सिलसिलेबार वर्णन पढ़िए, विचार कौजिए ओर 
ब्रपना आ्रागे का कतंव्य निर्धारित कीजिए | 

कुछ अध्याय ये हैं :-- 

१--श्रं गरेजी राज में राजाओं का स्वेच्छा चार 

२--रियासती जनता का अ्सन्तोष 

२--क्रान्तिकारी आन्दोलन 

४--जागति का श्रीगर्यश 

४--विजोौ लिया सत्याग्रह 

६--राजपूताना मध्यमारत सभा 
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७--राजस्थान सेवा संघ 
[वेग का किसान- आन्दोलन, मेवाड़ के जाटों का ग्रान्दोलन, 
सिरोही हत्याकांड, बून्दी में स्त्रियों पर फोजी सिपाहियों का 
हमला, बून्दी में गोलीकांड] 
८--अश्र ० भा० देशी राज्य लोक परिषद 
६--प्रादेशिक समितियाँ 
१०--कांग्र स और देशी राज्य 
११--विविध विचार-धारणाएं 
१२--जन जाणति औोर साहित्य 
१३--कशसी र 
१४-पंजाब के राज्य 
१५-- शिमला पहाड़ी राज्य 
१६--काठियावाड़ ओर गुजरात के राज्य 
१७--राजपूताने के राज्य 
[जोधपुर, मेवाड़, जयपुर, बीकानेर, अलबर, ज़ेसलमेर, 
भरतपुर, कोटा, डुंगरपुर ] 
१८--मध्यभारत के राज्य 
[गवालियर, इन्दौर, भोपाल, रीवा, रतलाम, श्रोरछा, र्काबु श्रा ] 
१६--उड़ीसा के राज्य 
२०--है दराबाद 
२१- मैसूर 
पुस्तक छप रही है । नवम्बर ( १६४७ ) में प्रकाशित होगी । 
मूल्य, लगभग ५) रु० 
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